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 लोक  सभा  11  बजे  म०  पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 सहोदय  पीठासौन  हुए  ]

 प्रदनों  क ेमोलिक  उत्तर

 विचाराधीन  पड़ी  विकास  परियोजनाएं

 ]
 न

 +164.  थी  मोरेश्थर  साथें  :
 श्री  हरिसिह  चाबड़ा  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वन  1980  के  अन्तगंत  सरकार  के  पास  मंजूरी  के  लिए  राज्यवार

 कितनी-कितनी  और  कौन-कौनसी  विकास  परियोजनाएं  विचाराधीन  पड़ी
 |

 ये  परियोजनाएं  कब  से  लम्बित  पड़ी  और

 इम  परियोजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृति  देने  कें  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  !

 पर्वाधश्ण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मरजो  कल  :  और  एक  विवरण

 सदन  के  पटल  पर  रखा  नया

 कन  1980  के  अन्तमत  प्रस्तावों  पर  कारंवाई  करते  की  प्रक्रिया  को

 सरल  और  कारगर  बनाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने.विस्तृत  दिशा-निर्देश  जारी  किए  हैं  ।
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 भरी  मोरेश्थर  साथे  :  अध्यक्ष  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  महाराष्ट्र  के  मुख्यमन्त्री  ने
 वन  1980  सम्बन्धी  आदेशों  में  छूट  देने  का  निवेदन  किया  है  ताकि  अतेक

 ऊर्जा  और  विकास  कार्यों  में  अडचनें  पैदा  न

 क्‍या  मुम्बई  पर्यावरण  कार्य  दल  ने  मांग  की  है  कि  उस  भूमि  को  जिसे  जंगलਂ  का
 क्षेत्र  माना  गया  है  वन  क्षेत्र  माना  जाए  ?  मैं  आपके  माध्यम  से  इस  सम्बन्ध  में  महाराष्ट्र  के  विदर्भ  क्षेत्र
 के  बारे  में  सरकार  का  दृष्टिकोण  जानना  चाहता हूं  ।

 भी  कमल  नाथ  :  समय-समय  पर  महाराष्ट्र  सरकार  और  अन्य  राज्य  सरकारों  ने  भी
 इसे  जल्द-से-जल्द  निपटाने  का  आग्रह  किया  है  ।  मैंने  हाल  ही  में  मुम्बई  का  दौरा  किया  था  और  वन  मंत्री
 तथा  वन  विभाग  के  अधिकारियों  से  विस्तारपृवेक  बातचीत  की  थी  ।  विगत  तीन  महीनों  में  महाराष्ट्र  के

 कई  प्रस्तावों  को  मंजूरी  दे  दी  गई  मैं  समझता  हूं  कि  यह  दो  सप्ताह  पहले  ही  किया  गया  महाराष्ट्र
 के  केवल  नौ  प्रस्ताव  वन  अधिनियम  के  तहत  लम्बित  पड़  हैं  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  के  साथ  जो  बातचीत  हुई  उसमें  जुदपी  जंगल  भी  एक  मुद्दा
 मैंने  नागपुर  के  विद  क्षेत्र  का  भी  दौरा  किया  जहां  यह  समस्या  बहुत  ही  संगत  जुदपी

 जंगल  के  सम्बन्ध  में  समस्या  का  कुछ  निदान  सामने  महाराष्ट्र  के जुदपी  जंगल  की  समस्या  के  सम्बन्ध
 में  मैं  एक  विस्तृत  प्रस्ताव  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  हूं  ।  ज्योंही  हमें  महाराष्ट्र  सरकार  से  विस्तृत  प्रस्ताव
 प्राप्त  होगा  हम  उस  पर  विचार  करेंगे  ।

 भरी  सोरेश्वर  साथे  :  मेरा  दूसरा  पूरक  प्रम्न  यह  है  कि  क्या  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  नीति  को
 अन्तिम  रुप  दे  दिया  गया  है  ।  यदि  नहीं  तो  इसे  कब  तक  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  ?

 को  कमल  नाथ  :  भूमि  उपयोग  का  मामला  नियमों  के  अनुसार  कृषि  मन्त्रालय  के  अन्तर्गत  आता

 भो  हरिसिह  चाबड़ा  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  ने  इस  प्रश्न  के  उत्तर  में  जो  स्टेटमैंट  दिया
 उसमें  फीगर्स  इस  ढंग  से  दी  गई  हैं  जिससे  लगता  है  कि  इनका  डिपार्टमेंट  बहुत  एफीशियेंट  एक

 महीने  तक  की  अवधि  की  केवल  112  योजनाएं  शेष  हैं  और  टोटल  मिलाकर  जो  तसवीर  वह  बहुत
 कम  है  लेकिन  मेरे  पास  एक  कागज  जो  गुजरात  गवर्नमैंट  की  ओर  से  यहां  10  1991  को
 लिखा  गया  है  परन्तु  अभी  तक  उसकी  मंजूरी  नहीं  मिल  पाई  स्टेटमैंट  से  ऐसा  लगता  है  कि  उसकी
 मंजूरी  मिल  गई  हमारे  यहां  बनासकांठा  जिले  में  इसको  लेकर  बहुत  परेशानी

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  पूरे  देश  से  जुड़ा  है  ।  कृपया  आप  अपने  प्रश्न  की  ही  बात  करें  ।

 भी  हर्रिसह  चाबड़ा  :  अध्यक्ष  मैं  प्रश्न  ही  तो  पूछ  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  उसकी  अनुमति  नहीं  दी  गई

 करो  हरिसिह  चाबड़ा  :  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  वहां  से  जो  कागज

 वह  कागज  इस  समय  मेरे  पास  उसमें  लिखा  हुआ  है  कि  16  हैक्टेयर  जमीन  में  सिर्फ  103  पेड़  हैं  परन्तु
 उसकी  मंजूरी  अब  तक  नहीं  दी  गई  जिसके  कारण  हमारे  रोल  नहीं  बन  पा  रहे  हर्रीगेशन  प्रोजेक्ट्स

 नहीं  बन  पा  रहे  हैं  और  विकास  के  काम  रुक  गये  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  .  आप  प्रश्न  पर  नहीं  तो  मैं  डिस-एलाव  कर  रहा

 श्री  हरिसिह  चावड़ा  :  अध्यक्ष  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  बनासकांठा  जिले  के  बारे  में  मंजू री
 कब  दी  गई  और  हमारे  यहां  जो  पीने  के  पानी  की  पाइप  राधनपुर  और  सांतलपुर  जा  रही  है
 रोड  साइड  प्लांटेशन  जो  रोड  की  जमीन  में  उसको  कब  मंजूरी  दी  गई  और  यदि  नहीं  दी  गई  तो
 कब  तक  मंजूरी  दी  जाएगी  ?

 भरी  हरिसिह  चाबड़ा  :  अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोबय  :  दूसरा  प्रश्न  नहीं  होता  ।

 यदि  आपके  पास  जानकारी  है  तो  दें  ।  आप  उन्हें  लिखकर  भेज  दें  ।

 क्री  कमल  नाथ  :  लम्बित  परियोजनाओं  सम्बन्धी  ब्यौरा  मैंने  सभा  पटल  पर  रख  दी  यदि
 सदस्य  और  भी  कोई  अन्य  विस्तृत  जानकारी  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  तो  मैं  उसे  अवश्य  दूंगा  ।

 भरी  के०  पो०  सिंह  देव  :  माननीय  मन्त्री  के  उत्तर  से  जाहिर  है  कि  करीब  206  ऐसी  परियोजनाएं
 हैं  जो  मंजूरी  दिए  जाने  हेतु  लम्ब्रित  पड़ी  जाहिर  है  कि  अधिकतर  परियोजनाएं  सम्प्रेषण

 विद्युत  परियोजनाएं  और  सिंचाई  सम्बन्धी  वह  निकाय  किस  स्तर  का  है  जो  उन्हें  निपटाती
 इसकी  संरचना  क्या  है  और  ऐसी  परियोजनाओं  को  निपटाने  में  उसे  सामान्य  तौर  पर  कितना

 समय  लगता

 श्री  कमल  नाथ  :  वन  संरक्षण  अधिनियम  के  तहत  एक  प्रक्रिया  बनाई  गई  जैसाकि  मैंने
 बताया  छह  महीनों  के  दौरान  केवल  तीन  मामले  लम्बित  तीन  से  छह  माह  के  दोरान  लम्बित
 मामले  42  दो  से  तीन  माह  के  अन्दर  11  मामले  एक  से  दो  माह  के  अन्दर  38  मामले  हैं  और  एक
 माह  से  कम  अवधि  के  दौरान  112  मामले  लम्बित  प्रक्रिया  क ेअनुसार  एक  सलाहकार  समिति  है
 अब  इसे  दुष्दस्त  कर  दिया  गया  है  |  वन  सम्बन्धी  ऐसे  सभी  मामले  जिनमें  10  एकड़  से  कस  वन  भूमि
 का  विवाद  जो  मुख्य  रूप  से  विद्यालयों  के भवनों  और  जो  छोटे-छोटे  मामले  हों  उन्हें  मुख्याकयों  में
 स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  ही  निपटाया  जाता

 भी  के०  पो०  सिंह  देव  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 बिलास  मुफ्त  मबार  :  अध्यक्ष  जैसाकि  मंत्री  महोदय  ने  जहां  तक  फारेस्ट
 प्रिजवंशन  एक्ट  का  सवाल  उसके  अन्तगंत  अगर  इर्रीगेशन  की  योजना  स्वीकृत  नहीं  होती  तो अलग
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 बात  लेकिन  जहां  तक  झुडपी  जंगल  का  सवाल  हमारे  विदर्भ  में  ये  बहुत  हैंओर  हमारे  मब्जी  महोदय
 ने  बताया  है  कि  उसका  वे  निराकरण  कर  रहे  लेकिन  अध्यक्ष  सैं  आपसे  संरक्षण  चाहता  कि

 सिफं  झुडपी  जंगल  का  जहां  तक  सवाल  वह  विदर्भ  में  ही  है  और  हिन्दुस्तान  में  किसी  भी  राज्य  में

 नहीं  तथा  झुडपी  जंगल  की  वजह  से  किसी  भी  राज्य  में  योजना  लम्बित  नहीं  पड़ी  मेरा  आपसे

 अनुरोध  है  कि  यह  जो  अन्याय  है  यह  विदर्भ  के  साथ  ही  क्यों  हो  रहा  है  ?

 श्री  विग्विजय  सिंह  :  मध्य  प्रदेश  में  भी  हैं  ।

 ओ  बिलास  मुस  सवार  :  मध्य  प्रदेश  में  झुडुपी  जंगल  नहीं  वहां  की  योजनाएं  तो  मन्त्री

 महोदय  ने  बिलयर  कर  ली  मध्य  प्रदेश  की  योजनाएं  इसकी  वजह  से  बन्द  नहीं  पड़ी  तो  यह
 अन्याम  सिर्फ  विदर्भ  के  साथ  ही  क्‍यों  है  ?

 छः
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  विशेष  प्रश्न  यदि  आप  उत्तर  देना  चाहें  तो  दे  सकते  हैं  ।

 की  कमल  नाथ  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  को  विश्बास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  विदर्भ
 के  साथ  कोई  अन्याय  नहीं  हुआ  जो  मीटिंग  की  गई  थी  उसमें  वे  मौजूद  थे  ।

 श्री  सूं  नारायण  पावव  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि
 1989-90  और  1990-91  में  बिहार  सरकार  ने  अनेक  योजनाएं  भारत  सरकार  को  भेजी  हैं  उनमें  से
 अभी  तक  कितनी  योजनाएं  लम्बित  पड़ी  तथा  उन  लम्बित  योजनाओं  को  क्या  भारत  सरकार
 मिकता  के  आधार  पर  स्वीकृति  देगी  ?

 ओऔ  कमल  नाथ  :  अध्यक्ष  इस  पर  विधार  किया  मैंने  इन्फर्मेशन  दे  की  है  जो
 केसेज  बिहार  के  पेंडिग  हैं  और  अगर  कोई  खास  योजना  का  जिक्र  माननीय  सदस्य  कर  रहे  को  उस  पर
 पूरा  विचार  जल्दी  ही

 ली  दिग्विजय  सिह  :  माननीय  अध्यक्ष  जो  पेंडेंसी  बताई  मई  है  मानमीय  मंत्री  जी  के
 उत्तर  उसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि एक  आम  धारणा  यह  बनती  जा  रही  है  कि  सारे
 यहां  शम्बित  रहते  जबकि  राज्यों  से  वे  प्रकरण  यहां  पर  प्रेषित  नहीं  किए  जाते  तो  मैं  माननीय  मंत्री
 जी  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  सड़क  नहरों  के  निर्माण  में  तथा  विद्युत  के  प्रस्मर  11  के०
 वी०  ए०  लाइन  तक  में  बहुत  ज्यादा  जंगल  कटाई  के  प्रकरण  सामने  नहीं  आते  इसलिए  क्‍या  मन्त्र
 महोदय  हस  बारे  में  विचार  करेंगे  कि  सड़क  नहरों  के  निर्माण  क ेलिए  और  11  के०  वी०  ए०  के
 जो  विद्य ूत  प्रसार  हैं  उसके  लिए  रीजनल  आफिसेस  में  डीसैन्ट्रलाईज  करने  के  लिए  आदेश  देंगे  ?

 भी  कसल  नाथ  :  जंसा  कि  मैंने  अभी  ही  कहा  है  कि  हमने  यह  लिर्णय  लिया  हैं  और  इत  पर
 अमल  भी  हो  रहा  है  कि  बे  10  एकड़  से  कम  के  सभी  मामलों  को  क्षेत्रीय  कर्मालय  के  स्तर  पर  ही
 निपटा  दिया  जबकि  दस  एकड़  से  कम  जमीन  के  मामलों  को  सलाहकार  समिति  को  नहीं  सौंपा
 जाता  मेरे  द्वारा  की  गई  पुनरीक्षा  क ेआधार  पर  कोई  विलम्ब  नहीं  हुआ  विलम्ब  का  कारण  यह
 हैं  कि  मामलों  को  दिल्ली  नहीं  भेजा  मया  और  यह  बहुत  ही  अच्छा  बहाना  बन  गया  और  कह  कहने  की
 आदद  सी  ही  गई  है  कि  वन  विभाग  की  मंजूरी  नहीं  मिली  जबकि  आजषके  माध्यम  से  मैं  सभा  को  यह
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 सच्चाई  बताना  चाहता  हूं  कि  मामले  यहां  तक  पहुंचते  तो  जरूर  हैं  परन्तु  उनका  ब्यौरा  अधूरा  होता  है
 और  गलत  ढंग  से  निरूपित  किया  हुआ  रहता  है  ।

 क्री  अमल  दसा  :  भारत  में  वन  क्षेत्र  जितना  सामान्य  रूप  से  होना  चाहिए  उससे  घटकर
 23  प्रतिशत  रह  गया  यह  उपग्रह  द्वारा  प्राप्त  चित्रों  ने  हमें  बताया  कया  माननीय  मन्त्री  यह
 स्पष्ट  करेंगे  कि  इस  अधिनियम  के  परियोजनाओं  की  जांच  करते  समय  क्या  उन्होंने  वास्तव  में  यह  पता
 किया  है  कि  वहां  वनों  में  प्रचुरता  है  या  वह  नाममात्र  का  वन  भूमि  है  क्योंकि  उससे  उनका  काम  बहुत
 आसान  हो  जाएगा  और वे  व॒क्षों  की  कटाई  के  अपराधी  नहीं  माने  जायेंगे  चूंकि  वहां  कोई  वृक्ष  थे  ही

 नहीं  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  रिकार्ड  के  अनुसार  देश  में  कुल  वन  क्षेत्र  75.18  मिलियन  हैक्टेयर  है  जो  कुल
 क्षेत्र  का  22.8  प्रतिशत  वन  अच्छादित  क्षत्र  64.01  मिलियन  हैक्टेयर  है  जो  19  प्रतिशत
 40  प्रतिशत  घना  वनाच्छादित  क्षेत्र  हे  और  उससे  भी  अधिक  जना  बन  37.8  मिलियन  हैक्टेयर  हे  जो
 करीब  प्रतिशत

 वनों  की  कटाई  की  दर  1975-82  में  113  लाख  हैक्टेयर  से  धटकर  47,000  हैक्टेयर  हो
 गया  अच्छी  चने  जंगल  का  धनत्व  40  प्रतिशत  से  अधिक  हो  गया  है  और  36.1  मिलियन  हैक्टेयर
 से  37.8  मिलियन  हैक्टेयर  हो  गया  है  ।

 उपग्रह  द्वारा  प्राप्त  चित्र  जो  1981-83  और  1985-87  में  प्राप्त  किए  गए  थे  उसकी  तुलना
 से  यह्‌  पता  चलता  है  कि  वनाच्छादित  क्षेत्रों  में  वृद्धि  हुई  यह  वृद्धि  मुख्य  रूप  से  केवल  घने  क्षेत्रों  में

 ही  नहीं  हुई  है  ।  इमलिए  जो  स्थिति  है  वह  उतनी  अच्छी  नहीं  है  जितनी  होनी  चाहिए  परन्तु  यह  उतनी

 बुरी  भी  नहीं  है  जैसाकि  जिक्र  किया  गया

 प्रौढ़  शिक्षा  केस

 "165.  ओर  राजेंख  कुमार  शर्मा  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्रों  की  दशा  सुधारने  हेतु  कोई  समिति  गठित  की  गई

 यदि  तो  तत्सस्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  उक्त  समिति  द्वारा  कोई  सिफारिश  की
 गई  है  तो  उनका  अ्यौरा  क्या  और

 इन  सिफारिशों  पर  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की

 |

 सानज  संसाधन  विकास  मंत्रो  अजुन  :  केन्द्रीय  सरकार  ने  ऐसी  कोई  समिति
 गठित  नहीं  की

 (a)  और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भो  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  यह  प्रश्न
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 बस  नी
 कितना  गम्भीर  है  कि  राज्य  के  ग्रामीण  अंचल  से  जुड़ा  हुआ  है  जहां  80  प्रतिशत  जनता  निवास  करती

 संविधान  की  धारा  45  के  अन्तगंठ  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  जो  भी  जानकारी  अभी  तक  उपलब्ध  हो

 रही  है  )

 अध्यक्ष  महोवय  :  अप्प  जिस  कमेटी  के  बारे  में  पूछ  रहे  हैं  वह  कमेटी  बनी  ही  नहीं

 भी  राजेष्क  कुमार  शर्मा  :  में  उसी  व्ष्य  में  जानकारी  मांग  रहा  हूंਂ

 ]

 अध्यक्ष  महोदग  :  यह  सब  कायंवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जा  रहा  कृपया  इस  पर

 ध्यान  दें  ।

 भी  राजेना  कुमार  शर्मा  :  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  इससे  पूर्व  मन्त्री  श्री  राजमंगल
 पांडेय  द्वारा  पिछले  वर्ष  दिसम्बर  में  निराशा  प्रकट  की  गई  कि  प्रौढ़  शिक्षा  से  सम्बन्धित  जितनी  भी

 जानकारी  केन्द्र  सरकार  को  मिल  रही  है  वह  निराधार  है  ।  वहां  पर  केन्द्रों  में  अच्छी  प्रकार  से  कार्य  नहीं
 हो  रहे  रुपये  की  फिजूलखर्ची  के  माध्यम  से  कुछ  लोग  उसका  लाभ  उठा  रहे  इन  सारी  बातों  को
 लेकर  पूर्व  मन्‍त्री  जी  ने  जो  जानकारी  प्रेस  को  उसके  माध्यम  से  इस  समिति  का  गठन  करना  कितना
 अनिवायें  इसके  संदर्भ  में  क्या  मन्त्री  जी  सदन  को  जानकारी  देंगे  और  बतायेंगे  कि  कब  इसका  गठन

 होगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  कमेटी  गठन  करने  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  अज  न  सिह  :  आदरणीय  अध्यक्ष  जो  वस्तु  स्थिति  उसके  बारे  में  मैंने  सदन  को

 सूचित  किया  समिति  का  न  पूर्वालोकन  न  होना  दोनों  बातें  सही  नहीं  हैं  ।  पिछले  वर्ष  जो  मंत्री

 महोदय  ने  उत्तर  उसका  आधार  यह  है  कि  प्रत्येक  वर्ष  देश  के  किसी  न  किसी  प्रदेश  में  जहां  यह्‌
 चाल  उसका  इवेल्यूजन  होता  रहा  इसके  लिए  कमेटी  अलग  से  बनी  लेकिन  इवेल्यूशन  होता
 रहा  उस  इवेल्यूशन  के  आधार  पर  जो  आवश्यक  कदम  सुधार  के  हुए  और  जो  उठाए  जा  रहे  वही
 हवेल्यूशन  इसका  आधार है  पूर्व  मन्त्री  द्वारा  इस  सदन  को  सूचित  करने  का  ।

 भरी  राजेस  कुमार  शर्मा  :  अध्यक्ष  इस  समिति  की  उपयोगिता  यह  होगी  कि  उत्तर  प्रदेश
 के  अन्दर  पिछले  आठ  वर्षों  के  अन्दर  '

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जिस  प्रकार से  प्रश्न  पूछ  रहे  ऐसे  नहीं  होता  आपको  मूल  प्रश्न  के
 बारे  में  पूछना  होगा  ।

 श्री  राजेख  कुमार  शर्मा  :  मैं  मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहूंगा  कि  उत्तर  प्रदेश  के  अन्दर  पिछले
 आठ  वर्षों  के  अन्दर  आठ  डाररेक्टर्स  बदले  गए  हैं  जिसकी  वजह  से  इस  प्रोढ़  शिक्षा  का  महत्व  खत्म  हो
 रहा  जिन  अफसरों  के  रिटायर  होने  में  एक  या  डेढ़  वर्ष  बचते  उन्हीं  की  इसमें  नियुक्ति  होती  है  ।
 इसके  महत्व  को  समझने  का  प्रयत्न  नहीं  हो  रहा  इस  आधार  पर  प्रदेशों  के  अन्दर  जो  स्थिति  उसके
 बारे  में  आप  अच्छी  तरह  से  वाकिफ  ही  सरकारी  आंकड़ों  के  माध्यम  से  उत्तर  प्रदेश  के  अन्दर
 स्थिति  46  परभेंट  बताथी  जा  रही  है  जबकि  सच्चाई  यह  है  कि  26  परसेंट  साक्षरता  इस  बात  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  किसी  महत्वपूर्ण  समिति  का  गठन  किया  जायेगा  जिससे  इसको  सही  दिशा  मिल
 जप  ९
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 श्री  अजु न  सिंह  :  जैसाकि  मैंने  इस  सदन  को  सूचित  किया  है  कि  इस  कार्यक्रम  का  सतर्क

 मूल्यांकन  हो  रहा  है  और  प्रति  वर्ष  देश  के  प्रमुख  इंस्टीट्यूशन्स  के  माध्यम  से  यह  हो  रहा  यह  बात

 अपनी  जगह  सही  है  कि  कई  प्रदेशों  में  ज॑सी  इस  सम्बन्ध  में  प्रगति  होती  चाहिए  बैसी  प्रगति  नहीं  हुई
 इसमें  कोई  दो  मत  भी  नहीं  इसी  महीने  की  16  से  20  तारीख  तक  तक  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  प्रदेशों

 के  आदरणीय  मुख्यमंत्रियों  और  उनके  प्रतिनिधियों  को  आमंत्रित  किया  है  कि  वे  नेशनल  लिट्रेसी  मिशन

 के  बारे  में  जो  खामियां  उनको  वे  उनकी  व  हमारी  तरफ  से  देखें  ओर  उन  खामियों  को  दूर  करने  का

 प्रयत्न  करें  ।  इसका  महत्व  आप  इसी  से  समझ  सकते  हैं  ।

 ]
 श्री  आनन्द  गजपति  राजू  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  पर  बहुत  कल  दिया  गया  और  शिक्षा  पर  अत्यधिक  धनराशि  व्यय  की  गई  फिर  भी

 प्रौढ़  शिक्षा  को  उपयुक्त  महत्व  नहीं  दिया  जा  रहा

 श्री  अज  न  सिह  :  आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  एक  अलग  योजना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मामला  इस  प्रश्न  से  नहीं  जुड़ा

 शी  शन्द्रजोत  यादव  :  अध्यक्ष  मन्त्री  जी  ने  इस  बात  को  स्वीकार  किया  है  कि  निरक्षरता  का
 प्रश्न  एक  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  प्रश्न  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  बावजूद  सारे  प्रयासों  के  केन्द्र
 बनाये  गये  और  प्रौढ़  शिक्षा  के  लिए  प्रयास  किये  गये  लेकिन  यह  वास्तविकता  है  कि  45  बर्षों  की आजादी
 के  बाद  भी  हमारे  देश  में  दो  तिहाई  लोग  निरक्षर  हैं  और  विशेषरूप  से  महिलाओं  में  निरक्षरता  बहुत
 बड़े  पैमाने  पर  है  और  ग्रामीण  महिलाओं  में  कंबल  17  फीसदी  लोग  ही  साक्षर  इस  बात  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  कि  सब  प्रयास  हो  रहे  वाधिक  मूल्यांकन  भी  कर  रहे  तब  भी  वस्तु  स्थिति  बहुत  ही
 दयनीय  स्थिति  और  बिगड़ने  न  पाये  क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  कोई  विशेष
 योजना  बनाने  पर  विचार  करेगी  या  इस  काम  के  बारे  में  कोई  नई  समिति  बनाकर  फिर  से  कोई  कदम
 उठायेगी  ?

 भी  अजु  न  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  आदरणीय  सदस्य  के  इस  मत  से  सहमत  हूं  कि  इसमें  और
 भी  प्रयास  करने  की  आवश्यकता  है  ओर  जहां  भी  खामियां  हों  उनको  दूर  करने  की  आवश्यकता  है  लेकिन
 ये  कहना  उचित  नहीं  होगा  कि  इन  सब  प्रयासों  के  बाद  कुछ  नहीं  हो  पा  रहा  आप  देखते  होंगे  कि
 अलग-अलग  प्रदेशों  में  पूरे  के  पूरे  जिले  साक्षर  घोषित  किए  जा  रहे  हैं  और  इसमें  काफी  प्रगति  हुई  है  ।  यह्‌
 अपनी  जगह  सही  है  कि  समस्या  को  देखते  हुए  जितनी  तेजी  से  प्रगति  होनी  उतनी  तेजी  से
 प्रगति  नहीं  हुई  है और  इसमें  दो  मत  नहीं  सवाल  यह  है  कि  हम  कौन  से  तरीके  जिससे  कि

 हम  इस  प्रगति  को  तेजी  से  बढ़ा  सके  ।  जो  खामियां  और  गलतियां  रह  गई  उनको  तुरन्त  दुरुस्त  कर
 मैं  समझता  हूं  कि  अभी  तक  जो  प्रयास  हुए  हैं  उस  दिशा  उनका  मूल्यांकन  हम  आदरणीय  मुख्य

 मत्रियों  के साथ  बैठकर  अगर  आवश्यक  उन  लोगों  की  राय  हुई  और  इसकी  आवश्यकता
 क्‍योंकि  मूल  रूप  से  ये  योजनायें  तो  प्रदेशों  में  ही चलाई  जा  रही  तो  जो  सुझाव  माननीय  सदस्य

 द्वारा  दिया  जा  रहा  हम  समिति  भी  बनायेंगे  ।

 श्रीमतो  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहती
 क्या  मन्‍्त्री  महोदय  एडल्ट  एजूकेशन  सैन्टसं  का  लेखा-जोखा  जोनवाइज  कितने  एडल्ट  एजूकेश
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 सैष्टर्स  चल  रहे  जिनके  लिए  स्वयंसेवी  संस्थाओं  को  अनुदान  दिया  गया  कोई  जांच  करवासेंगे  ?

 शी  अज न  सिह  :  आदरणीय  अध्यक्ष  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्रों  के  माध्यम  से  जो  प्रयास  वे

 पर्याप्त  और  अच्छे  नहीं  पाए  गए  ।  इसलिए  अब  केन्द्रित  करने  के  बजाए  मास-इवेल्यूएशन  प्रोग्राम  चल  रहा
 जिसमें  कि  स्वयंसेवी  संस्थाओं  का  बहुत  बड़ा  योगदान  अभी  पन्द्रह  दिन  पहले  देश  की  समस्त

 समाजसेबी  संस्थाओं  का  सम्मेलन  उनकी  कया  कठिनाइयां  उसके  बारे  में  भी  विचार-बिमशे  हुआ  ।

 मैं  मानतीय  सदस्या  को  बताना  चाहता  हूं  कि  जहां  पर  भी  इस  प्रकार  की  स्थिति  पाई  जाएगी  कि  कोई
 संस्था  फर्जी  रूप  से  काम  कर  रही  तो  जरूर  उसके  खिलाफ  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 ]

 खोमतो  भालियो  भट्टाचायें  :  1988  में  जो  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिणन  शुरू  की  गई  थी  उसके

 दृष्टि  में  अब  परिवतेन  आ  गया  और  जहां  पहले  यह  केन्द्र  आधारित  दृष्टिकोण  से  शुरू  हुआ  था  अब

 हमें  यह  बताया  गया  है  कि  इसने  अपने  विचार  बदल  दिए  हैं  ओर  अब  इसने  क्षत्र  आधारित  पूर्ण  साक्षरता
 ओर  समयबद्ध  साक्षरता  अभियान  शुरू  कर  दिया  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  नये  दुष्टिकोण
 के  अनुसार  जो  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्र  अभी  उनका  उपयोग  किस  तरह  किया  जाएगा  ?  मैं  यह  भी  जानना

 आाहता  हूं  कि  कितने  समय  के  अन्दर  यह  पूर्ण  साक्षरता  अभियान  को  पूरा  कर  लिया  जाएगा  और  इस

 पूर्ण  साक्षरता  अभियान  की  निगरानी  के  लिए  कौनसा  सरकारी  तंत्र  होगा  ?

 थरो  अर्जुन  :  जैसाकि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  यह  सच  है  कि  5  1988  से  जब  यह
 मिशन  शुरू  किया  गया  था  तब  से  इसके  दृष्टिकोण  में  परिवर्तन  आ  गया  है  और  इसीलिए  मेरा  यह  कहना
 है  कि  जो  मूल्यांकन  प्रतिवर्ष  कराया  जा  रहा  है  उसका  उद्देश्य  केवल  यह  है  कि.दृष्टिकोण  में  कोई  विसंगति
 या  कुछ  भी  परिवतंन  आता  है  उसे  ठेखा  मैं  माननीय  सदस्यों  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  चूंकि
 यह  एक  ऐसा  कार्वेक्रम  जिससे  पूरे  देश  के  लोग  जुड़  हैं  और  यह  प्रोत्साहित  करने  वाला  पहलु  है  कि

 कई  सांसद  और  विधायक  भी  इसके  प्रचार-प्रसार  से  सीधे  तौर  पर  जुड़े  और  मेरा  यह  मानना  है
 कि  इस  जन  आधारित  दृष्टिकोण  का  परिणाम  निकलेगा  भौर  मैं  यह  आशा  करता  हूं  कि  इस  शताब्दी  के
 अस्त  तक  हम  अपने  उद्देश्य  को  प्राप्त  कर  लेंगे  ।

 डा०  बी०  जो०  जबालो  :  जनता  से  कई  शिकायत  प्राप्त  हुए  हैं  कि  प्रौढ़  शिक्षा  की  उक्त  योजना
 फरेब  ज्यादा  और  उसकी  उपयोगिता  कम  क्‍या  सरकार  इस  तथ्य  से  अवगत  है  और  यदि  ऐसा  है  तो
 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्‍या  कार्यवाही  करने  जा  रही  है  ?

 भी  अर्जुन  सिह  :  मैं  नहीं  मानता  कि  हम  इसे  पूरी  तरह  फरेब  ही  करार  दें  ।  यदि  इसमें  कोई
 खामी  है  तो  उनका  पता  लगाया  जाएगा  और  उससे  निपटा

 भी  छेदी  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  जी  जो  इस  सदन  के  नेता
 भी  जानना  चाहता  जिस  तरह  से  देश  में  अशिक्षित  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  प्रौढ़  शिक्षा
 कार्य क्रम  चलाया  जा  रहा  उसी  तरह  से  देश  की  दशा  सुधारने  हेतु  इस  देश  के  आई०  ए०  एस०  व
 आई०पी०एस०  आफिसरों  जो  अपने  आपको  भगवान  का  भेजा  हुआ  फरिश्ता  समझते  व्यावहारिक
 ज्ञान  और  चरित्र  में  निर्माण  हेतु  कोई  नया  कार्यक्रम  चलाने  जा  रहे  हैं  ?
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 जिनुबाद ]
 अध्यक्ष  शहोदय  :  इस  प्रणन  की  अनुमत्ति  नहीं  दी  गई  है  ।

 अखिल  भारतीय  आयुषिज्ञान  नई  दिल्‍ली  का  कार्यकरण

 ]

 +|  66.  डा०  असोबच  चाला  :  कया  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 अखिल  भारतीय  आयुवविज्ञान  नई  दिल्ली  के  कार्यकरण  में  लुधार  करने  के  लिए  कया
 कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 इसके  फेकल्टी  सदस्यों  के  लिए  नई  मूल्यांकन  पदोन्नति  योजनाओं  प्रोमोशन
 को  कार्यान्वित  करने  के  क्या  कारण  और

 इन्हें  कब  तक  कार्यान्त्रित  कर  दिया  जायेगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  ताराबेबी  :
 से  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  ने  हाल  ही  में  अनेक  कदम  उठाए  हैं  जैसे  आधुनिक
 उपकरणों  की  खरीद  नये  भवनों  का  निर्माण  बेहतर  रोगी  परिचर्या  प्रदान
 विज्ञान  अनुसंधान  और  अनुसंधान  की  ग्रुणवत्ता  का  संवर्धन  करने  के  लिए  इसके  कार्यचालन  में  सुधार
 करने  हेतु  विभिन्‍न  विभागों  और  केन्द्रों  को  सुदुढ़  करना  ।  स्क्रीनिंग  बहिरंग  रोगी  विभाग  का  निर्माण
 करके  इसकी  रेफरल  विशिष्टता  को  बहाल  करने  का  विचार  जिससे  वरिष्ठ  संकाय  सदस्यों  को  केवल
 जटिल  मामलों  पर  अधिक  ध्यान  देने  में  मदद  ही  नहीं  मिलिगी  अपितु  अध्यापन  और  अनुसंधान  पर  भी
 अधिक  समय  देने  में  मदद  मिलेगी  ।  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  आठवीं  योजना  में  इसकी  स्थान  की  अपयप्तिता
 की  मौजूदा  समस्या  को  दूर  उपकरणों  और  स्टाफ  में  सुधार  करके  और  मैँग्रनेटिक  रेसोनेंस  इमजिग

 आर०  जैसे  अत्याधुनिक  किस्म  के  कलात्मक  नैदानिक  उपस्कर  प्रदान  करके  इसकी
 धाओं  में  सुधार  किया

 और  जहां  तक  मूल्यांकन  पदोन्‍तति  योजना  का  सम्बन्ध  इस  मामले  पर  सरकार
 सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  और  शीघ्र  ही  अन्तिम  निर्णय  लिए  जाने  की  संभावना

 डा०  असोस  बाला  :  क्‍या  यह  ठोक  है  कि  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  के  फैकल्टी
 सदस्यों  की  पदोन्नति  की  सम्भावनाओं  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ?

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  सदस्यों  को  सभा  के  समय  का  दुरुपयोग  नहीं  करना

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एल०  :  मैंने  प्रश्न  नहीं  सुना  कृपया

 इसे  दोहरा  दीजिए  ।

 डा०  असीम  बाला  :  मैं  जानता  चाहता  था  कि  पिछली  जुलाई  अथवा  अगस्त  में  अखिल  भारतीय
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 आयुरविज्ञान  संस्थान  के  फैकल्टी  सदस्यों  की  पदोन्नति  की  भम्भावनाओं  की  जांच  करने  के  लिए  क्‍या  किसी

 समिति  का  गठन  किया  गया  था  |  उन्होंने  नयी  निर्धारण  पदोन्नति  योजना  के  क्रियान्वयन  के  लिए
 आन्दोलन  आरम्भ  किया  है  और  माननीय  मन्त्री  जी  के  घर  के  सामने  धरना  दिया  है  तथा  एक  ज्ञापन

 भी  उन्हें  दिया  उनके  उत्तर  में  मन्‍्त्री  जी  ने  फैकल्टी  सदस्यों  को  आश्वासन  दिया  था  कि  वह  इस  मामले

 की  छानबीन  के  लिए  एक  समिति  गठित  करेंगे  तथा  समिति  तीन  सप्ताह  के  अन्दर  अपनी  रिपोर्ट  दे  देगी  ।

 मैंने  मन्‍त्री  जी  से  पूछा  था  कि  क्या  ऐसी  कोई  समिति  गठित  की  गई  है  और  यदि  तो  समिति  ने

 क्या  सिफारिश  की  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  क्या  कोई  समिति  गठित  की  गई  थी  और  उसकी  क्या  सिफारिश  हैं  ।

 श्री  एम०  एल०  फोतेदार  :  यह  ठीक  है  कि  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  के  फैकल्टी

 सदस्यों  की  पदोन्नति  इत्यादि  वे  लिए  एक  समिति  गठित  की  गई  थी  और  शासी  निकाय  ने  कुछेक
 रिशें  की  थीं  ।  मन्त्रिमण्डल  ने  इन  सिफारिशों  पर  विचार  किया  है  और  ये  अभी  भी  विचाराधीन

 री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  कहिए  कि  उन  पर  से  विच्चारਂ  किया  जा  रहा

 श्री  एम०  एल०  फोतेदार  :  मैं  कह  सकता  हूं  कि  उन  पर  सक्रियता  से  विचार  हो  रहा  है  और  मैं

 आशा  करता  हूं  कि  हम  बहुत  जल्दी  ही  कोई  निर्णय  ले  लेंगे  ।

 डा०  असीम  बाला  :  क्‍या  इन  सिफारिणों  में  कोई  दिनांक  विशेष  का  उल्लेख  किया  गया  है  कि

 उस  तारीख  से  फंकल्टी  सदस्यों  की  वरिष्ठता  बनाये  रब्ने  क ेलिए  इस  नई  योजना  को  लागू  किया

 जायेगा  ?

 श्री  एम०  एल०  फोलेबार  :  जहां  तक  समिति  की  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  का  सवाल  वह
 भी  सरकार  के  विचाराधीन  है  और  इस  स्थिति  में  मैं  इसका  उल्लेख  नहीं  करना  चाहूंगा  ।

 राव  राम  सिह  :  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  में  कुछ  बीमारियों  का  उपचार  काफी
 खर्चीला  होता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  फंकल्टी  सदस्यों  की  पदोन्नति  के  बारे  में  है  ।

 राथ  रास  सिंह  :  वहां  शल्य  चिकित्सा  भी  काफी  खर्चीली  होती  कुछ  रोगियों  को  40,000
 से  50,000  रुपये  तक  जमा  कराने  के  लिए  कहा  जाता  क्या  निर्धन  व्यक्तियों  को  वित्तीय  सहायता
 देने  के  लिए  कोई  प्रावधान  है  ताकि  आपरेशन से  पूर्व  उन्हें  50,000  रुपये  जमा  करने  के  लिए  नहीं  कहा
 जाए  जोकि  शायद  उनके  लिए  सम्भव  नहीं

 इस  सम्बन्ध  मुझे  बधाई  देनी  है  कि  मन्त्री  महोदय  काफी  विस्तृत  उत्तर  दे  रहे  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  प्रश्न  को  देखते  हुए  ही  उत्तर  दिये  गये  हैं  ।

 क्रो  एम०  एल०  फोतेदार  :  मेरे  विचार  से  यह  प्रश्न  पदोन्नति  से  सम्बन्धित  माननीय  मंत्री
 जी  अर्थात  सदस्य  महोदय  ने  एक  प्रश्न  पूछा  है  क्योंकि  मैं  उन्हें  मन्‍्त्री  के  रूप  में  भी  जानता  माननीय
 सदस्य  ने  एक  प्रश्न  पूछा  है  कि  क्या  आपरेशन  करने  के  लिए  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  में  कोई
 धनराशि  जमा  की  जाती  है  ।  मैं  कहूंगा  कि  हां  ।  दिल्‍ली  में  आपरेशन  कराने  के  लिए  एक  और  अस्पताल
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 भी  है  अर्थात्‌  जी०  बी०  पन्‍त  अस्पताल  ।  जहां  पर  निधनों  को  कुछ  भी  देना  नहीं  पड़ता  और  बिना  कुछ
 भी  दिये  वे  इस  अस्पताल  में  जाकर  आपरेशन  करा  सकते  हैं  ।

 जहां  तक  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  का  सवाल  हम  निःशुल्क  चिकित्सा  सहायता
 प्रदान  करते  जहां  तक  अन्य  आयातित  औषधियों  ओर  अन्य  चीजों  का  सवाल  रोगियों  को  उसकी
 कीमत  चुकानी  पड़ती  है  और  इसके  लिए  भी  प्रावधान  है  कि  मन्‍्त्री  जी  विवेकाधीन  अनुदान  में  से  कुछ
 राशि  दे  सकते  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  मैं  अपने  कत्तं व्य  पालन  में  असफल  नहीं  रहा  हूं  और  जब  कभी
 भी  कोई  रोगी  मेरे  पास  आया  है  और  यदि  वह  गरीब  है  तब  मैंने  बड़ी  उदारता  से  उसे  मेरे  पास  उपलब्ध

 अनुदान  में  से अधिकतम  राशि  प्रदान  की  है  ।

 ओऔी  भवन  साल  खुराना  :  अध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  कमेटी  सेवा  शर्तों
 में  सुधार  के  लिए  बैठी  इसके  लिए  यह  निश्चित  था  कि  एक  निश्चित  समय  में  यह  अपनी  रिपोर्ट  दे

 कहीं  ऐसा  तो  नहीं  कि  फिर  से  कमेटी  की  रिपोर्ट  आने  में  काफी  समय  लग  जाए  और  वहां  के
 चारियों  में  फिर  से  आन्दोलन  और  नाराजगी  की  स्थिति  पैदा  फिर  से  ऐसे  हालात  पैदा  तो  नहीं  हो
 जाएंगे  ?  आपने  जो  वादा  या  था  कि  एक  निश्चित  समय  के  अन्दर  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों  में  सुधार
 करके  कमेटी  की  रिपोर्ट  प्रकाशित  की  क्या  आप  अपने  उस  वायदे  पर  कायम  रहेंगे  और  कमेटी
 की  रिपोर्ट  जल्दी  लागू  करने  की  कोशिश  करेंगे  ?

 श्री  एम०  एल०  फोतेदार  :  यह  कमेटी  का  डिसीजन  है  ।

 ]
 मेरे  विचार  से  मन्त्रालय  में  मेरे  पहुंचने  की  ही  प्रतीक्षा  की जा  रही  मैं  आपको  और  इस

 सम्माननीय  सभा  को  आश्वासन  दे  राकता  हूं  कि  प्रधानमन्त्री  जी  चाहते  हैं  कि अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान
 संस्थान  के  फैकल्टी  सदस्यों  और  दूसरे  वर्गों  क ेलिए  कुछ  अवश्य  किया  जाए  ।  मैं  भी  चाहता  हूं  कि  कुछ
 किया  जाये  ।  जो  कार्य  मैं  नहीं  कर  उसके  लिए  मैं  कुछ  नहीं  कहता  हूं  ।

 जहां  तक  समयबद्धता  का  सम्बन्ध  स्वयं  आपने  भी  एक  ऐसी  सरकार  को  समय  न  देकर  दो
 वर्ष  का  समय  व्यर्थ  व्यतीत  कर  दिया  था  जो  आपके  समर्थन  पर  सत्तारूढ़  अन्यथा  काफी
 समय  पूर्व  इस  योजना  को  क्रियान्वित  कर  दिया  गया  होता*ਂ

 श्री  ए०  चार्सस  :  एक  प्रतिष्ठित  संस्थान  होने  के  कारण  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  में

 विभिन्‍न  सुविधाएं  हैं  और  देशभर  में  अत्यन्त  विशिष्ट  व्यक्तियों  के  अतिरिक्त  निर्धत  व्यक्तियों  को  ये

 सुविधाएं  उपलब्ध  करानी  इस  संस्थान  की  मुख्य  समस्या  बहिः:रोगी  विभाग  में  अत्यन्त  भीड़भाड़
 का  होना  है  ।  मुझे  खुशी  है  कि  उत्तर  में  यह  बताया  गया  है  कि  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  a:

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उत्तर  नहीं  पढ़िये  ।  मैं  आपको  उत्तर  दोहराने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा

 श्री  ए०  चार्ल्स  :  मैं  आठवीं  लोक  सभा  की  प्राककलन  समिति  की  सिफारिशों  के  मुताबिक  और
 तन्न्नीयत  प्रद्णी  जी  से  कतना  के

 यहां  पर  दिए  उत्तर  के  अनुसार  माननीय  मन्त्री  जी  स  जातता  चाहता  हू  कि  क्‍या  बहि:रोगी  विभाग  में
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 अत्यधिक  भीड़भाड़  को  कम  करने  के  लिए  कुछ  किया  जायेगा  ताकि  गरीब  व्यक्षितयों  को  वास्तव  में  लाभ
 मिल  सके  ?

 श्री  एम०  एल०  फोलेदार  :  माननीय  सदस्य  और  इस  सम्माननीय  सभा  को  यह  जानना  चाहिए
 कि  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  एक  श्रेष्ठ  और  परामशंदात्री  अस्पताल  हमने  इसकी  श्रेष्ठता
 तथा  परामशंदात्री  स्वरूप  बहाल  करने  का  निर्णय  लिया  उसी  दृष्टिकोण  से  ही  मैंने  स्त्रयं  बहि:रोगी
 विभाग  के  सूचनापट्ट  की  आधारशिला  रखी  थी  और  अगले  ढाई  वर्ष  में  इस  बहिःरोगी  विभाग  के  सूचना
 पट्ट  का  निर्माण  किया  जायेगा  ।  जब ये  सारे  कार्य  हो  जायेंगे  तब  सभी  जरूरतभन्दों  को  क्षिकित्सा  सुविधा
 उपलब्ध  हो  सकेगी  ।

 भरी  सोमनाथ  चटर्जो  :  अध्यक्ष  मैंने  सुता  था  और  अब  मुझे  विश्वास  भी  हो  गया  कि

 मन्त्री  जी  पूर्व  शासन  के  दो  वर्ष  पहले  के  बारे  में  जिक्र  कर  रहे  मेरे  विचार  से  उनका  अंक्ग्रणित  काफी
 कमजोर  ग्यारह  माह  को  दो  वर्ष  आप  नहीं  कह  सकते  ।  आपने  दूसरी  सरकार  का  समर्थत  किया

 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  इस  अस्पताल  के  परामर्शदात्री  स्वरूप  को  बहाल  करने  के  लिए  क्या  इसमें
 साधारण  आदमी  के  पहुंचने  पर  रोक  लगा  दी  जायेगी  ?

 दूसरे  स्थानों  पर  बेहतर  और  अच्छी  चिकित्सा  सुविधाओं  के  अभाव  में  क्या  इस  निर्णय  से  देश

 की  आम  जनता  को  अच्छा  इलाज  कराने  में  कठिनाइयां  नहीं  होंगी  ?

 भरी  एम०  एल०  फोतलेदार  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  एक  बार  रेलगाड़ी  के
 पटरी  से  उतर  जाने  पर  इसे  दुबारा  पटरी  पर  लाने  में  कुछ  समय  लगता  देश  ने  इन  ग्यारह  महीनों  के
 शासन  की  काफी  कीमत  चुकायी  मैं  अधिक  विस्तारधुवंक  नहीं  कहना  चाहता''(व्यवधान  )

 कुछ  मांननोय  सबस्यथ  :  उन  चालीस  वर्षों  के  बारे  में  आप  क्‍या  कहेंगे  ?'''

 भी  एम०  एल०  फोतेदार  :  कृपया  धैर्य  रखिए  ,  हमें  जरूरतमन्दों  और  मानव  कष्टों  के
 प्रश्न  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  बता  सकता  हूं  कि  देश  में  अखिल  भारतीय

 अधुविज्ञान  संस्थान  रोगियों  के  लिए  अन्तिम  आश्रय  प्रश्न  यह  नहीं  है  कि आम  जनता  को  वहां  जाता
 चाहिए  अथबा  केवल  विशिष्ट  व्यक्तियों  को  ही  यहां  जाना  वहां  पर  वे  ही  व्यक्ति  जाते  हैं  जो
 जरूरतमन्द  हैं  और  चाहे  व ेआम  अथवा  खास  वे  सभी  आम  व्यक्ति  होते  हैं  और  यह  संस्थान  उनके
 लिए  सवंदा  खूला  हुआ  है  जो  निर्धन  हैं  और  जिन्हें  चिकित्सीय  सहायता  की  आवश्यकता  है  ।

 जभध्यक्ष  महोदय  :  अब  अगले  प्रश्न  पर  विचार  करेंगे  ।  श्री  मोहन  सिह  बोलेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  इसे  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा

 रेल  किराया  और  माल-भाड़ा  प्रभारों  को  पुनरीक्षा
 | आऋ्  FI  | आओ

 ।

 हक
 *167.  श्री  मोहन  सिह  :

 ॥  ओऔ  फूल  चन्द  बर्मा  :  क्‍या  रेल  मनत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 *कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 क्‍या  रेल  किराया  तथा  माल-भाड़ा  ढांचे  की  पुनरीक्षा  के  लिये  किसी  आयोग  की  निकुक्ति
 की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसी  पुनरीक्षा  के  क्या  कारण  हैं  तथा  उक्त  आयोग  के  निदेश  पद  क्‍या  हैं  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  :  और  किराया  और  माल  भाड़ा
 संरचना  की  विस्तार  से  समीक्षा  करने  के  लिये  रेलवे  किराया  और  माल-भाड़ा  समिति  का  गठन  किंया
 गया  समिति  में  उपाध्यक्ष  और  एक  सदस्य  शामिल  समिति  का  कार्यकाल  दो  वर्ष  का

 है  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  गया  हे  ।

 विवरण

 रेलों  के  दर-निर्धारक  सिद्धांतों  और  नीतियों  की  रेल-कर  जांच  समिति  द्वाश  ब्यापक
 समीक्षा  पिछली  बार  1977  में  की  गई  थी  ।  पिछले  दशक  के  दौरात  हुए  परिच्चालनिक  और  प्रोश्योगिकीय
 परिवर्तनों  एवं  साधन-सामग्री  की  कीमतों  में  हुई  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  दर-निर्धारण  संभ्क्श्धी
 नीतियों  की  उच्च-स्तरीय  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  पुनः  समीक्षा  किया  जाता  अथ  आवश्यक  सम्तझ्ना  जाता
 है  ।

 समिति  के  विचारार्थ  विषय  संक्ष प  में  नीचे  दिए  गए

 विचारा्थ  वियय

 परिचालन  की  लागत  में  वृद्धि  को  ध्यान  रखते  मौजूदा  किरापा  और  भाष्ठा  और
 अन्य  आनुषंगिक  रेलों  द्वारा  ढोये  जाने  वाले  सम्भाबित  यातायात  के  पैटर्न  तथा  ्ौद्योगिकी
 में  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  और  देश  के  समग्र  आथिक  विकास  की  जांच  करना  ।

 निम्नलिखित  के  बारे  में  विशेष  रूप  से  समीक्षा  और  जांच  करनी  :

 1.  यात्री

 .  माल

 .  साइडिग

 सैनिक  यातायात  और  डाक  यातायात  के  लिए  दरें  और  बिविध

 -  एकीकृत  अन्तःमा  डल
 -  यातायात

 8.  रेल  दर  और

 रेल  मन्त्राशय  द्वारा  यथापेक्षित  उपयुक्त  किसी  एक  या  हससे  अधिक  विवयों  के  सम्बस्धः  में
 अंतरिम  सिफारिशें  देना  ।

 2
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 4.
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 भी  मोहन  तह  :  अध्यक्ष  उत्तर  में  यह  दिया  गया  है  कि  1977  में  रेल  दर  जांच  समिति
 बनी  थी  और  उसके  बाद  परिस्थितियां  बदल  गई  और  अब  रेल  स्रमिति  बताना  जरूरी  पिछले  13-14
 वर्षों  में  जो  रेल  दर  जांच  समिति  के  निर्धारित  मानक  थे  उनके  विपरीत  जाकर  राजनीतिक  बाध्यताओं
 और  अनिवायेताओं  के  चलते  रेल  भाड़  में  लगातार  वृद्धि  होती  रही  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह
 स्पष्ट  आश्वासन  चाहूंगा  कि  क्‍या  रेल  दर  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  आने  के  बाद  कभी  भी  रेल  भाड़े  में  और
 माल  भाड़  में  वृद्धि  की  बात  आयेगी  तो  क्या  निर्धारित  मानकों  को  सीमा  के  तहत  किया  क्‍या

 ऐसा  स्पष्ट  आश्वासन  देंगे  ?

 ]

 शो  मह्लिकाज ुन  :  हमें  दो  वर्ष  तक  इन्तजार  करना  है  ।  समिति  की  रिपोर्ट  मिलने  के  पश्चात
 ही  सरकार  इसकी  जांच  करेगी  ।  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  है  कि  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने  पर
 हम  प्रायः  भाड़ा  शुल्क  बढ़ाने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ।  यह  सब  तत्कीन  परिस्थितियों  पर  ही  निर्भर  करता

 अब  मैं  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।

 ओऔ  मोहन  सिंह  :  अभी  तक  भारतीय  रेल  का  प्रारूप  नहीं  आया  है  और  रेल  विस्तार  की  बहुत
 सारी  योजनाएं  सरकार  के  विचाराधीन  कुछ  कार्यान्वित  हो  रही  लेकिन  धन  के  अभाव  में  उनका
 कार्यान्वयन  रुक  रहा  है  जैसे  छितीनी-बगहा  रेल  पुल  और  कोंकण  रेलवे  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 यह  जो  समीक्षा  समिति  गठित  की  है  तथा  इसके  जिम्मे  इस  बात  की  समीक्षा  करनी  होगी  कि  नए  पुलों  के
 निर्माण  और  कोंकण  रेल  के  विस्तार  की  जो  योजनाएं  इन्हें  पूरा  करने  के  लिये  फंड  कलैक्शन  की  क्‍या
 तरकीब  होगी  और  धन  ब्यय  करने  की  कया-न्या  नीतियां  होंगी  ।

 भरी  सह्लिकाजजु न  :  जहां  तक  नैटवर्क  के  विस्तार  का  सवाल  यह  एक  बिल्कुल  अलग  पक्ष
 यह  समिति  किराया  और  माल  भाड़ा  शुल्क  के  बारे  में  रिपोर्ट  देगी  और  यह  किस  प्रकार  से  देगी  क्‍योंकि
 निवेश  लागत  में  वृद्धि  हो  रही  है  और  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  परिवर्तन  भी  हो  रहे  उसके  अलावा  बजट
 में  रेलवे  के  लिये  आबंटन  राशि  कम  की  जा  रही  है  |  पहले  यह  70  प्रतिशत  थी  और  अब  यह  32
 शत  पर  आ  गई  हमें  अपने  आन्तरिक  संसाधनों  का  उपयोग  करना  उसी  उद्देश्य  के  लिए
 इस  समिति  का  गठत  इस  प्रकार  से  किया  गया  है  ताकि  रेलवे  के  नैटवर्क  के  विस्तार  अथवा  परिचालन
 मामलों  में  रुकावट  न  पड़े  ।

 ]

 कुमारो  बिसला  धर्मा  :  माननीय  मन्त्री  जी  ने  जो  जवाब  दिया  उन्होंने  कहा  है  कि  अपने
 रिसोसेज  भी  बढ़ाने  मैं  उनसे  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  लेना  और  देना  रहता  जो  रकम  राइट आफ  कर  दी  जाती  करीब  254  करोड़  रुपए  राइट  आफ  कर  दिए  यह  रकम  यदि  राइट  आफ
 नहीं  की  जाती  और  उसका  उपयोग  किया  जाता  तो  कया  इसका  किराया  घटाने  और  बढ़ाने  में  उपयोग
 किया  जा  सकता  क्‍या  मन्‍्त्री  जी  ने  एक्जामित  किया
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 अन्न  et  वि तय  ओ  ८  नर

 )
 शी  मल्लिकाजु  सरकार  वास्तविकता  से  पूरी  तरह  अवगत  है  और  रेलवे  को  सख्त

 निर्देश  दिए  गए  हैं  ।  हमारे  पास  पूरे  संसाधन  होंगे  और  उनका  उचित  उपयोग  किया  जाएगा  ।

 श्री  रास  कापसे  :  उपनगरीय  रेलवे  यात्रियों  को  सीमा-शुल्क  समिति  का  बड़ा  कदु  अनुभव  रहा  है
 जिसका  गठन  वर्ष  1977  में  किया  गया  इसने  सिफारिश  की  थी  कि  बम्बई  में  यात्रा  किराये  को

 दुगुना  कर  देना  मैं  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  फरूंगा  कि  वह  इस  मामले  को  देखें  और  सीमा-शुल्क
 समिति  की  रिपोर्ट  पर  अपनी  स्वीकृति  देने  से  पूर्व  बम्बई  के  सामाजिक  स्वरूप  पर  भी  विचार  किया

 जाये  ।

 श्री  मल्लिका  न  :  समिति  निश्चित  रूप  से सामाजिक  ओर  आधिक  स्वरूप  पर  विचार
 करने  के  पश्चात  ही  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचती

 नई  पर्यावरण  नोति

 नीः

 +]1  69,  श्रो  मुकूल  बालक्ृष्ण  बासनिक  :

 श्रीसतो  बसुन्धरा  राजे  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  नई  पर्यावरण  नीति  बनाई

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 इसे  सम्भवतः  कब  तक  कार्यान्वित  कर  दिया  जायेगा  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  संत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  कमल  :  से  एक  विवरण  सदन
 के  पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 विवरण

 पर्यावरण  की  सुरक्षा  हमेशा  मुख्य  चिन्ता  का  विषय  रहा  है  तथा  इसे  अब  तक  शुरू  किए  गए  सभी
 परियोजनाओं  और  नीतियों  में  शामिल  किया  गया  इसे  अभी  भी  जारी  रखा  इस

 प्रक्रिया  के  भाग  के  रूप  में  हमें  विकास  की  योजना  बनाने  के  लिए  पर्यावरणीय  और  आथिक  पहलुओं  को
 समेकित  करना  प्रदूषण  उपशमन  में  निवारक  पहलुओं  पर  जोर  देना  भोद्योगिक  प्रदूषकों  को
 कम  करने  के  लिए  प्रौद्योगिकीय  निवेशों  को  बढ़ाया  तथा  एक  स्वच्छ  पर्यावरण  प्राप्त  करने  के  लिए  जन
 जन  सहयोग  पर  निर्भर  करना  होगा  ।  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  प्रदूषण  उपशमन  तथा  राष्ट्रीय
 संरक्षण  योजना  के  लिए  प्रारूप  नीति  विवरण  तथा  पर्यावरण  और  विकास  से  श्म्बन्धित  नीति  विवरण
 तेयार  किए  जा  रहे  हैं  जिनके  तहत  निम्नलिखित  कार्य  शामिल

 --  प्रदूषण  के  निवारण  पर  जोर  देते  हुए  प्रतृषण  नियन्त्रण  को  बढ़ावा
 --  स्थाई  विकास  को  बढ़ावा
 =~  राष्ट्रीय  संसाधनों  का  स्थाई  और  समान
 --  नाजुक  और  संवेदनशील  पारि-प्रणालियों  की  तथा
 --  जैविक  विगधता  का



 सलर  3  1994
 |

 झो  मकल  बालकृष्ण  बासनिक  :  माननीय  मन्‍्त्री  द्वारा  दिये  गये  जवाब  में  यह  कहा
 गम्मा  है  कि  नई  नीति  प्रदूषण  में  कमी  क्तरने  के  सुरक्षात्मक  पहलुओं  पर  अधिक  जोर  क्या  मैं

 माननीय  मन्त्री  से  मह  जाम  सका  हूं  कि  क्या  नई  नीति  औद्योगिक  इकाइयों  को  प्रदूषण  मुक्त  संयंत्र

 स्थापित  करने  के  लिये  राजसहायता  प्रदान  करेगी  ?  दूसरे  क्या  माननीय  मन्त्री  नई  नीति  सभा  में
 रखेंगे  ?

 थी  कमल  नाथ  :  नई  नीति  का  उद्देश्य  आशिक  प्रोत्साहन  प्रदान  करना  विश्व  बैंक

 के  सात  ऋण  के  लिये  सब्रझोक्ता  हुआ  है  जिसे  वित्तीय  संस्थानों  द्वार  संचालित  किया  जाना  है  |  हम  छोटे
 पैमानै  के  उद्योगों  को  उन्हें  अवशिष्ट  पदार्थ  हूटाने  और  प्रदूषण  नियन्त्रण  उपकरण  लगाने  में  सक्षम  बनाने
 के  लिए  50  प्रतिशत  अनुदान  बड़े  उद्योगों  के  लिये  यह  अनुदान  कुछ  लचीली  शर्तों  पर  उपलब्ध
 होगा  ।  जब  कभी  इस  नीति  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाएगा  मेरा  प्रयास  उसे  सभा  पटल  पर  रखने  का
 होगा  ।

 भरी  मुकुल  बालकृष्ण  घासनिक  :  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  क्या  मैं  माननीय  मन्त्री
 से  यह  जान  सकता  हूं  कि  इस  वर्ष  के  आ  रम्भ  में  पर्यावरण  सम्बन्धी  मूल्यांकन  और  निगरानी  हेतु  मद्रास
 में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रशिक्षण  कार्य क्रम आयोजित  किया  गया  था  और  यह  सिवेदन  दिया  गया  था  कि
 वर  के  भिरते  हुए  स्तर  के  कारण  जीवन  ही  गुणता  को  हुई  हानि  की  गणना  करते  के  लिये  सरकार  को
 सकल  पारिस्थितिकीय  उत्पाद  की  धारणा  को  अपनाना  चाहिए  और  यदि  हां  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या
 प्रतिक्रिया  है  ?

 शी  कमल  नाथ  :  मुझे  विशेषतः  सेमिनार  का  स्मरण  नहीं  है  लेकिन  मैं  असम  से  यह जानकारी  सदस्य  महोदय  को

 झौमतो  बसुन्धरा  राजे  :  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगी  कि  इस  पर्यावरण  नीति
 को  लागू  करने  वाली  एजेंसियां  संघ  के  राज्य  ही  कार्यान्वयन  में  समन्वय  स्थापित  करने  और
 इस  नीति  पर  मतंक्‍य  बनाने  के  लिए  क्‍या  किया  जा  रहा  है  ?

 झी  कमल  माथ  :  राज्य-प्रदूषण  नियन्त्रण  बोड़ों  को  और  शक्तियां  देने  के  लिए  प्रयास
 किए  जा  रहे  भभी  पिछले  हफ़्ते  ही  इस  सभा  ने  जल  प्रदूषण  उपकर  अधिनियम  पारित
 किया  जो  वास्तव  में  राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोडों

 को
 और  अधिक  शक्तियां  देने  के  लिए  है  ताकि  उन्हें

 एक  बेहतर  और  विस्तृत  आधार  संरचना  प्राप्त  हो सके  ।  नई  नीति  हमने  सभी  मन्त्रालयों  को  भेज  दी
 इस  पर  सुप्रसिद्ध  विशेषज्ञों  की  टिप्पणियां  हमें  प्राप्त  हुई  अभी  भी  बैठकों  में  हम  बहुत  से  लोगों

 से  परामर्श  कर  रहे  राज्य-प्रदुषण  नियन्त्रण  बोर्डों  से  निरन्तर  सम्पर्क  स्थापित  किया  जा  रहा अभी  पिछले  सप्ताह  ही  राज्य-पर्यावरण  सलथिवों  और  राज्य-प्रदूषण  नियन्त्रण  बो्डों  क ेसभापतियों  के  साथ मैंने  सब्ट्रीय  सम्मेलन  आधोजित  किया  यह  जिसमें  राज्य  विशेषज्ञ  भी  शामिल  के
 प्रयासों  का  ही  परिणाम  है  कि  हम  यह  नीति  तैयार  कर  रहे  हैं  ।

 !

 भरी  सनोरंजन  भ्रक्तत  :  में  मन्त्री  महोदय  की  जानकारी  में  यह  लाना  चाहूंगा  कि  कुछ  द्वीप क्षत्रों
 में

 विशेष  पारिस्थितिकीय  स्थितियां  उत्पन्न  हो  रही  मैं  बह ूजानना  चाहूंगा  कि  पर्वावरण  नीति को  तैयार  करते  समय  क्‍या  वह  ऐसे  द्वीप  क्षंत्रों  को अपना  मौलिक  अस्तित्व  बनाये  रखने  की  धारण  क्षमता का  ध्यान

 झी  कमल  नाथ  :  द्वीप  विकास  प्राधिकरण  द्वीपों  में  बिकास  की  सामूहिक  धारणा  को
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 लेकर  स्थापित  किया  गया  एक  बात  जिस  पर  मेरा  मन्त्रालय  जोर  दे  रहा  वह  धारण  क्षमता  का

 पहलू  केबल  धारण  क्षमता  के  बाघार  पर  ही  परियोजनाओं  तथा  भनन्‍्म  पहलुओं  पर  विचार  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  उत्तर  सकारात्मक  है  ।

 झौ  शरद  यादव  :  अध्यक्ष  सवाल  यह  एनवायनेमेंटल  मिनिस्ट्री  का  है  लेकिन  मैं  माफी  चाहता  हूं
 कि  कल  से  बड़ी  तलाश  में  था  और  इस  हाऊमस  के  एनवायनंमेंट  का  भी  सवाल  मैं  पूछना  चाहता  हूं  ।  जो

 यह  पूरा  हाऊस  प्रोवोकेटिव  हो  गया  मैं  आपसे  सवाल  पूछना  चाहता  आपके  तहत  सवाल  नहीं  पूछना
 चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  आप  नहीं  कर  सकते  हैं  और  मैं  अलाऊ  नहीं  करूंगा  ।

 करो  शरव  यादव  :  मैं  आपसे  सवाल  पूछना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  सहोश्य  :  आपको  मुझसे  सवाल  नहीं  पूछना  आपको  मिनिस्ट्री  से सवाल  पूछना

 झी  शरव  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  आप  यदि  अनुमति  यदि  आपकी  दया  हो
 जाये***

 अध्यय  महोदय  :  नहीं  दया  आपका  हक  बह  आप  पूछिएमा  ।

 क्री  शरद  यादव  :  इस  हाऊस  को  स्टूडियो  बना  दिया  है  ।  मेरा  कहना  है  कि  देश  भें  जितनी  तरह
 के  छोटे-मोटे  जो  हाउस  उनमें  बहस  बहुत  घट  गयी  है  ।  और  इस  हाऊस  में  जो  टी०  वी०  लगा  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  :  देखिये  आप  जो  पूछ  रहे  वह  सारा  देश  देख  रहा  है  कि  सवाल  कया  है  और

 पूछ  रहे  हैं  आप  क्‍या  ?

 थी  शरद  याश्ण  :  शावद  आपको  काट  दीजियेगा  |

 मैं  इसके  विरोध  में  खड़ा  हुआ  हूं  ।  मेरा  निवेदन  है'''*'*

 ]

 अध्यक्ष  सहोबय  :  आप  प्रश्न  के  बारे  में  प्रश्न  देश  के  पर्यावरण  पर  है  ।

 श्री  शरद  यादथ  :  अध्यक्ष  इस  पर  सवाल  नहीं  मैं  आपसे  माफी  ,

 जाऊ  यह  जो  प्रयोग  यदि  आप  अनुमति  देंगे''*  ****  चाहता  मैं  बैठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  है  ।

 श्री  शरद  यादव  :  यह  नियम  के  तहत  इस  बात  IT

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पर  आइये  ।

 21



 मौखिक  उत्तर  $  1991

 शी  कालका  दास  :  अध्यक्ष  पर्यावरण  और  प्रदूषण  की  दृष्टि  से  दुनिया  में  दिल्‍ली  का  स्थान

 तीसरा  इस  प्रदूषण  में  जो  आवादी  में  लगी  हुई  फैक्ट्रियां  पूराने  चलने  वालेਂ  अध्यक्ष महोदय : देश की एनवाय॑नमेंट पॉलिसी पर प्रश्न है, उस पर आप  पूछिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  देश  की  एनवाय॑नमेंट  पॉलिसी  पर  प्रश्न  उस  पर  आप  पूछिए  ।

 भरी  कालका  दास  :  वही  मैं  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  दिल्‍ली  देश  की  राजधानी  होते  हुये  भी  दुनिया
 के  प्रदूषित  जो  सिटीज  उनमें  दिल्‍ली  का  स्थान  चौथा  इसका  कारण  कई  जगह  गली  मोहल्ले
 रेजिडेंशयल  इलाकों  में  लगी  फैक्ट्रियां  और  चलने  वाले  पुराने  ट्रांसपोर्ट  और  बन  का  कम  होना  ।  मेरा  यह
 निवेदन  है  कि  दिल्ली  में  प्रदूषण  कम  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  योजना  बनाई  क्‍या  पग
 उठा  रही  है  और  दिल्ली  से  प्रदूषण  कब  तक  कम  हो  जायेगा  ?

 भी  कसल  नाथ  :  कुछ  अनुमानों  के  अनुसार  दिल्ली  विश्व  का  चौथा  प्रदूषित  नगर

 दिल्‍ली  में  कुल  प्रदूषण  का  लगभग  55  प्रतिशत  भाग  वाहन  सम्बन्धी  प्रदूषण  है  ।  शेष  प्रदूषण  अन्य

 घक  माध्यमों  जैसे  औद्योगिक  इकाइयों  के  द्वारा  फंलता  वाहन  सम्बन्धी  प्रदूषण  के  सम्बन्ध  में  अनेक
 कदम  उठाये  गये  मैंने  बैठकें  आयोजित  की  एक  समिति  बनाई  गई  है  ।  प्रशिक्षण  कैम्प  लगाये

 जा  रहे  हैं  ।  यह  प्रौद्योगिवी  सम्बन्धी  प्रश्न  इसमें  केवल  प्रदूषण  दूर  करने  अथवा  निरीक्षकों  को

 प्रदूषण  नापने  का  मीटर  देने  से  ही  काम  नहीं  यह  श्रौद्योगिकी  का  प्रश्न  हमें  सीसा  रहित

 पैट्रोल  की  आवश्यकता  है  ।  हमें  उत्प्रेरक  परिवर्तकों  तथा  बेहतर  तकनीक  वाले  इंजिनों  की  आवश्यकता
 इस  सम्बन्ध  में  काये  जारी  कुछ  मानक  रखे  गए  हैं  जिन्हें  3।  1992  तक  पूरा  करना

 इस  मामले  पर  ध्यान  दिया  जा  रहा

 शो  ई०  अहमद  :  सरकार  प्रदूषण  पर  नियन्त्रण  हेतु  अनेक  उपाय  लेकिन  विद्युत  बनाने
 के  लिये  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  नाभिकीय  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  ऐसे  प्रस्तावों  का
 विरोध  भी  किया  जा  रहा  क्‍या  मैं  माननीय  मन्त्री  से  कुछेक  राज्यों  द्वारा  प्रभावित  नाभिकीय  विद्युत
 संयंत्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  के  बारे  में  जान
 सकता  हूं  ।

 झी  कसल  साथ  :  ताभिकीय  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  का  मामला  उच्च  तकनीकी  सम्बन्धी
 मामला  यह  कार्य  आणविक  ऊर्जा  विभाग  के  सहयोग  से  होता  है  जिसके  साथ  सभी  वैज्ञानिक  आदान
 उपलब्ध  हैं  ।  इस  पर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  गया  उचित  जांच  पड़ताल  ओर  ध्यान  दिए  बिना  कुछ  नहीं
 किया  गया

 झरी  देवेना  प्रसाद  यावव  :  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  |

 माननीय  मन्त्री  ने  अभी  स्वीकार  किया  है  कि  55  प्रतिशत  पर्यावरण  का  प्रदूषण  परिवहन के  द्वारा  है  ।
 मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय  मन्त्री  यह  मानते  हैं  कि  देहाती  इलाकों  के  लोगों  का  जो  तेजी
 से  पलायन  हो  रहा  है  जिसके  चलते  प्रदूषण  हो  रहा  है  ट्रैफिक  आदि  सभी  चीजों  में  ।  मैं  जानना  चाहता
 हूं  कि  क्या  माननीय  मन्‍्त्री  इस  पर  कोई  रिपोर्ट  या  मूल्यांकन  या  विशेषज्ञों  से  कोई  राय  लेंगे  और  55
 प्रतिशत  तो  परिवहन  से  प्रदूषण  हो  रहा  देहाती  इलाकों  को  रोजगारोन्मुख  बनाएंगे  ताकि  जो  देहाती
 लोगों  का  तेजी  से  शहरों  में  पलायन  हो  रहा  यह्‌  पलायन  रुक  जाए  ?

 22



 12  1913  मौखिक  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  नेशनल  पॉलिसी  पर  सवाल  है  ।

 श्री  बोरेमा  प्रसाव  यादव  :  शहरों  की  आबादी  बढ़  जायेगी  ।  आबादी  दुगुनी  हो  जाएगी  ।  आज
 कलकत्ता  की  दिल्ली  की  आबादी  बढ़  गई  है''(ध्यकधान  )

 अध्यक्ष  महोवय
 '

 यह  प्रश्न  प्रासंगिक  नहीं  है  ।

 डा०  देवो  प्रसाद  पाल  :  सरकार  पर्यावरण  सम्बन्धी  प्रदूषण  समाप्त  करने  की  इच्छुक  है  ।  यहां
 तक  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  भी  सैनिक  संघर्ष  में  हथियारों  के  इस्तेमाल  से  उत्पन्न  होने  वाले

 प्रदूषण  को  समाप्त  करने  पर  विचार  कर  रहा  क्या  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि

 अगर  पर्यावरण  विशेषकर  दिल्ली  में  राजनीतिक  प्रदूषण  से  प्रदूषित  होता  तो  सरकार  का  क्‍या  करने

 का  विचार  है  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।  इससे  सभा  के  समय  का  दुरुपयोग  है  ।

 ]

 शी  सूरज  संडल  :  अध्यक्ष  हमारे  देश  में  पर्यावरण  का  मुख्य  कारण  है  वनों  की  वनों
 की  कटाई  के  कारण  इस  देश  में  पर्यावरण  की  समस्या  लगातार  बढ़ती  जा  रही  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से
 सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वनों  की  कटाई  पर  रोक  लगाने  और  जंगलों  के  किनारे  जो  लोग  रहते

 व ेलोग  मुखमरी  के  कारण  ही  जंगलों  को  काट  देते  इसलिये  जंगलों  के  किनारे  रहने  वाले  लोगों  को

 मजदूरी  जंगलों  की  कटाई  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  साथ-साथ  यूक्लिप्टस  और  अकोसिया  को
 25-30  सालों  तक  स्थाई  रूप  से  पेड  बने  सरकार  के  प्रदूषण  रोकने  के  क्‍या  कोई  इस

 तरह  की  योजना  यही  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।

 |  ँ
 अध्यक्ष  महोदय  :  बया  आप  पर्यावरण  नीति  बनाते  समय  इन  जनजातियों  के  हितों  की  भी  सुरक्षा

 करेंगे  ?

 क्री  कमल  नाथ  :  माननीय  सदस्य  का  यह  एक  बड़ा  ही  संगत  प्रश्न  नई  नीति  इस
 प्रकार  बनाई  गई  है  जो  जन-समुदाय  की  भागीदारी  पर  भी  ध्यान  देती  आज  यह  अत्यन्त  संगत  बात

 है  और  गांवों  की  भागीदारी  अथवा  जो  भी  वृक्षारोपण  में  जन  समुदाय  को  शामिल  करने  पर  विचार
 किया  जा  रहा  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  से  अनेक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुये  हैं  और  हम  इस  नीति  पर  विचार
 कर  रहे  इस  समय  इसी  नीति  का  अनुसरण  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  जसवन्त  सिंह  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  ने  सुचित  किया  है  कि  नई  पर्यावरण  नीति
 अभी  बनाई  जानी  है  ।  अतः  मैं  दो  साधारण  स्पष्टीकरण  तो  यह  कि  स्पष्ट  पर्यावरण  नीति  की

 अनुपस्थिति  सरकार  किस  आधार  पर  क.र्य  कर  रही  है  ।  क्या  यह  अस्थायी  गेर-नीति  के  आधार  पर
 कार्य  कर  रही  और  अगर  यह  अस्थायी  गैर  नीति  पर  काय॑  कर  रही  तो  किस  प्रकार

 /  मन्त्रालय  एक  महत्वपूर्ण  मन्त्रालय  के  रूप  में  काम  कर  रहा

 मध्यक्ष  महोदय  :  यह्‌  एक  नई  नीति  है  ।

 हो  जसबन्त  सिह  :  हां  मैं  जानता  हूं  ।
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 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  मन्क्रालय  किस  आधार  पर  करः  रहा  क्योंकि
 कोई  पुरानी  नीति  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  नई  नीति  के  बारे  में  बता  रहे  हैं  ।

 भरी  जसबन्त  सिह  :  मैं  जानता  महोदय  ।  लेकिन  कोई  स्पष्ट  नीति  नहीं  है  ।  दूसरी
 बात  यह  है  कि  मेरे  एक  सहयोगी  सदस्थ  ने  इस  महत्वपूर्ण  पहलू  के  बारे  में  पहले  ही  पूछताछ  की
 किसी  भी  नीति  के  क्रिप्रान्वयन  के  लिये  और  विशेषकर  पर्यावरण  नीति  के  राज्यों  का  सहयोग
 परमावश्यक  है  ।  पर्यावरण  सम्बन्धी  कोई  भी  नीति  तब  तक  सम्भवतः  लागू  नहीं  की  जा  जब  तक
 कि  नीति  के  निर्माण  से  राज्य-सरकारें  एक  महत्वपूर्ण  पक्ष  न

 झरीਂ  कमल  नाथ  :  मैं  माननीय  सदस्व  से  पूर्ण  सहमत  इससें  कोई  शक  कि

 पर्यावरण-नीति  के  क्रियान्वयन  में  राज्यों  का सहयोग  ही  नहीं  अपितु  सक्तिय  सहयोग  भी  महत्वपूर्ण  है  ।

 नई  नीति  जो  बनाई  जा  रही  उसमें  राज्यों  का सहयोग  लिया  जा  रहा  है  और  यह  प्रक्रिया  जारी
 मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  मैं  इसे  अन्तिम  रूप  दे  रहा  हूं  अथवा  यह  पूर्ण  हो  गई  है  |  हमने  बहुत  से  लोगों  का

 भी  सहयोग  लिया  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  मन्त्रालयों  से  परामशे  जारी  हम  राज्य-स  रक्‍रों  से
 नी  सम्पक  साधे  हुये  यह  प्रक्रिया  अभी  भी  जारी  अभी  समाप्त  नहीं  हुई  है  ।  इसे  अन्तिम  रूप  देने

 से  पहले  भी  हम  राज्य  सरकारों  से  अवश्य  पसमर्श

 की  अमल  दत्त  :  संसद  से  भी  परामर्श  कीजिये  ।

 झभीमती  ध्रिभू  कुमारी  वेबो  :  क्या  माननीय  मन्त्री  जानते  हैं  कि  1980  के  वन  संरक्षण
 अधिनियम  के  द्वारा  बहुत  सी  जनजातियों  को  उनकी  भूमि  से  वंचित  कर  दिया  गया  थीं  ।  त्रिपुरा  में  पी०

 एफ०  अधिनियम  के  साथ-साथ  वन  संरक्षण  अधिनियम  भी  लागू  पी०  एफ  क्षेत्रों  में  रहने  वाले
 आदिवासियों  को  वहां  से  हटा  दिया  गया  इस  भूमि  पर  वर्षों  से  काई  वृक्ष  नहीं  ह ैऔर  आदिवासियों
 द्वारा  उस  पर  खेती  की  जाती  इसलिये  राज्य  का  भू-राजस्व  विभाग  और  वन  विभाग  बहुत  कठिमाई
 मेंकार्प  कर  रहे  हैं  और  हर  समय  एक  दूसरे  के  व्रिरोधी  रहते  हैं  ।  क्या  मन्त्री  महोदय  इस  तथ्य  से  अवगत
 हैं  कि  आदिवासियों  को  उनकी  भूमि  से  वंचित  किया  गया  है  ।

 ली  कमल  साथ  :  यह  केवल  त्रि7रा  का  ही  प्रश्न  ऐसी  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  कि
 कम  संब्यण  अधिनियम  के  लागू  होने  से  पूर्व  भी आदिवासियों  का  वन  भूमि  पर  अनियमित  और  कब्रैध
 कज्जा  था  तथाਂ  इनमें  से  कुछेक  को  अवैध  कब्जाधारी  भी  बताया  उन्हें  वहां  से  हंदा  दिया  गया

 हम  इस  माभले  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।
 |

 भी  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  क्या  सरकार  की  यह  धारणा  है  कि  अधेबिकसित  देशों  की
 पर्याव रण  सम्वन्धी  दृष्टिकोण  विकसित  देशों  से  भिन्‍न  है  ?  क्या  पर्यावरण  को  बेहतर  बनाये  रखने  की

 जिम्मेदारी  विश्व  के  विकसित  देशों  द्वारा  केक्‍ल  अर्धविकसित  देशों  पर  थोपी  गई  है  ?

 थो  कमल  नाथ
 :  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देता  चाहता  हू ंकि  कोई  भी  विकसित  देश

 अपनीਂ  किसी
 भी

 प्रकार  की  प्रक्रिया  जथवा  तरीफे  हम  पर  लागू  करने  में  समर्थ  नहीं  हो  हमारी
 अपनी  पर्यावरण  नीति  इसे  अपने  राष्ट्रीय  उद्देश्यों  और  राष्ट्रीय  नीतियों  के  अनुरूप  ही  बताया

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नकाल  समाप्त  हुआ  |
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  इन्जीतियरों  और  विमान  चालकों  हारा  हड़ताल

 ]

 *162  श्री  बी०एस०  बिजयराधन  :

 भी  यशवस्तराब  पाटिल  :  क्या  सागर  बिमामन  और  पर्यटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  लाइन  इन्जीनियरों  ओर  विभानब्ाालकों  ने  हाल ही  में
 हड़ताल  की

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इस  हड़ताल  के  कारण  विशेषतः  मुम्बई  के  सांताक्रज  हवाई  अड्डे  से  कितनी  उड़ानें  लेट

 हुई/रह  की  गई/अस्त-व्यस्त

 इसके  फलस्वरूप  यदि  कोई  नुकसान  हुआ  है  तो  वह  कितना  और

 ऐसी  हडतालों  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  उपाए  किये  गये  हैं  ?

 सागर  विमानान  और  पर्यटन  मन्‍्त्रो  साधजथराब  :  और  इण्डियन

 लाइल्स  के  विमान  अनुरक्षण  इन्जीनियरों  के  साथ  वेतन  को  समानता  के  मामले  में  1991  के
 प्रथम  सप्ताह  में  काम  करनाਂ  शुरू  किया  इसके  अलावा  कुछ  पायलेटों  ने  3  और  4
 1991  को  बीमार  होने की  सूचना  भेजी  ।  हि

 कुल  398  उडानों  में  विलम्ब  हुआ  ।  बम्बई  से  दो  उड़ानें  रह  की  गई  ।  13  अन्य  उड़ानों
 को  मिलाकर  6  उड़ानें  बना  दी  गयीं  और  एक  उड़ान  रोक  दी  गई  ।

 विशेष  तौर  से  विलम्बित  उड़ानों  के  कारण  हुई  हानि  का  ठीक-ठीक  अनुमान  लगाना  कठिन

 वेतनमानों  में  समानता  का  मामला  राष्ट्रीय  औद्योगिक  अधिकरण  के  पास  भेजा  गया
 प्रबन्धक  वर्ग  भी अनशासन  बनाए  रखने  तथा  कामगारों  के  साथ  निकट  परस्पर  सम्पक  के  माध्यम  में
 से  अच्छे  औद्योगिक  सम्बन्ध  बनाए  रखने  के  लिये  प्रतिबद्ध  है  ।

 गार्ड  ब्रेक  थैसों  के  बिया  गाड़ियों  का  अलना

 +163.  शी  पृथ्योराज  डो०  चब्हाण  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनेक  गाड़ियां  गार्ड  ब्रेक  वनों  के  बिना  ही  चलती

 क्या  इससे  यात्रियों  की  सुरक्षा  खतरे  में  पड़ती  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मस्त्री  सी०  के०  जाफर  :  से  कोई  भी  यात्री  गाड़ी  बिना  ब्रेक-बान  के
 नहीं  चलाई  जाती  परिचालनिक  अत्यावश्यकताओं  के  विशिष्ट  परिस्थितियों  में  मास
 गाड़ियों  को  कभी-कभी  ब्लेक-यान  के  बिना  चलाया  जाता  जब  कभी  माल  गाड़ियों  को  ब्रेक-पास  के  बिना
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 चलाया  जाता  है  तब  संरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  वर्तमान  नियमों  के  अनुसार  निर्धारित  संरक्षा  संबंधी

 एह्तियातों  का  पालन  किया  जाता  सभी  माल  गाड़ियों  को  ब्रेक-यानों  के  साथ  चलाने  के  पर्याप्त

 संद्या  में  माल  ब्रेक-यान  उपलब्ध  कराने  के  वास्ते  उनका  नियमित  रूप  से  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  ।

 होम्थोपेणिक  दवाएं
 +  |  68.  डा०  सी०  सिलजेरा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  बट़ियां  औषतबों  के  तिर्माण  के  कारण  देग  में  होस्‍्योरैेयी  प्रणाली  की  प्रगति
 अवरुद्ध  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  और  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  करने  का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्रो  एम  ०एल०  :  और
 जहां  चिकित्सा  की  होम्योपैथी  पद्धति  ने  पर्याप्त  प्रगति  की  वहां  औषधियों  की  जांच  करने  सम्बन्धी
 सुविधाएं  केवल  हाल  ही  में  विकसित  की  गई  और  देशीय  तथा  आयातित  दोनों  प्रकार  की  औषधियों  जो
 निर्धारित  मानदंहों  के  अनुरूप  नहीं  के  कुछ  उदाहरण  नोटिस  में  आए  हैं  ।

 देश  में  विनिभित  की  जा  रही  होम्योपैथिक  औषधियों  की  गुणवत्ता  सुधारने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  निम्नलिखित  कारंवाई  की  गई

 (i)  होम्योपैथी  की  दवाहयों  के  विनिर्माण  और  बिक्री  को  1969  में  औषध  और  प्रसाधन
 सामग्री  1940  के  अधीन  कर  दिया  गया

 (7)  होम्योपेथी  की  दवाइयों  का  स्तर  निर्धारित  करने  तथा  उनकी  जांच  करने  के  लिए
 पैथी  भेषजसंहिता  प्रयोगशाला  स्थापित  की  गई  है  ।  आधुनिकतम  उपस्करों  की  व्यवस्था  करके  प्रयोगशाल
 को  और  मजबूत  बनाने  के  लिए  कार्रवाई  की  जा  रही

 (iii)  सरकार  द्वारा  गठित  होम्योपैथी  भेषजसंहिता  समिति  ने  606  ओऔषधों  के  लि  ए  मानक
 निर्धारित  किए  हैं  और  इन्हें  भारतीय  होम्योपेथी  भेषजसंहिता  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  किया  गया  है  |  अन्य
 104  ओऔषधों  के  मानकों  को  प्रकाशित  किया  जा  रहा

 हु

 (iv)  घटिया  स्तर  की  औषधों  का  पता  लगने  पर  भारत  के  औषध  नियन्त्रक  द्वारा  औषध  और
 प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  तहत  समुचित  का  रंवाई  करने  के  लिए  राज्य  औषध  नियन्त्रक
 को  अनुदेश  जारी  किए  जाते  हैं  ।

 राष्ट्रगान  और  राष्ट्रीय  गीत  का  गाया  जाना
 +]70.  भी  के ०एच०  सुनियप्पा  :

 श्री  मुमताज  अन्सारी  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  देश  की  कुछ  शिक्षण  संस्थाओं  में  राष्ट्रगान  और  राष्ट्रीय  गीत  का  गाया
 कर  दिया  गया

 या  जाना  बन्द

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 12  1914
 98(क)..:/ै/ै/ैै़़्््‌

 लिखित  उत्तरे

 क्या  सरकार  का  विचार  सभी  स्कूलों  में  राष्ट्र  गान  और  राष्ट्रीय  गीत  गाये  जाने  को
 वायें  बनाने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सासब  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  अजु न
 :  और  कुछ  रिपोर्ट  श्राप्त  हुई  हैं

 जिनके  अनसार  स्कूलों  में  प्रतिदिवस  सामूहिक  राष्ट्रगान  की  परम्परा  बन्द  कर  दी  गई  है  या  फिर  अन्य

 कुछ  स्कूलों  में  इसे  कुछ  एक  अवसरों  पर  गाए  जाने  तक  के  लिए  ही  सीमित  कर  दिया  गया  है  ।  सम्भवतः

 इसका  मुख्य  कारण  उदासीनता

 और  राष्ट्रगान  के  सम्बन्ध  में  सरकारी  नीति  यह  रही  है  कि  सभी  स्कूलों  में  प्रतिदिन

 राष्ट्र  गान  का  सामूहिक  गायन  किया  देश  भर  में  स्थित  सभी  स्कूलों  में  राष्ट्रगान  के  सामूहिक
 गायन  से  सम्बन्धित  आदेश  भारत  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किए  गए  हाल  ही  में
 1991  में  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  ने  स्कूलों  में  राष्ट्रगान  के  लिये  आवश्यक

 निर्देश  जारी  करने  हेतु  सभी  मुख्यमन्त्रियों  और  उप  राज्यपालों  को  लिखा  तथापि  राष्ट्रीय  गीत  के
 गायन  +क  लिए  कोई  निर्देश  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 अश्बी  तथा  फारसी  साहित्य  का  संरक्षण

 +171,  श्री  राम  नारायण  बेरवा  :  कया  सानव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे ॥

 अरबी  तथा  फारसी  के  प्राचीन  साहित्य  और  अभिलेखों  का  संरक्षण  करने  के  लिए  स्थापित

 की  गयी  संस्थाओं  के  राज्य  वार  नाम  क्या

 कया  सरकार  इन  संस्थाओं  को  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  देती

 कया  इस  प्रयोजनाथ  विदेशों  से  वित्तीय  सहायता  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  को  मिला
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  मन्‍्त्रो  अजु  म  :  उत्तर  प्रदेश  में  रामपुर  रजा  लाइब्रेरी
 और  बिहार  में  खुदाबर्ण  ओरिएंटल  पब्लिक  लाइब्रेरी  ऐसी  दो  संस्थाएं  जो अरबी  और  फारसी

 साहित्य  तथा  अभिलेखों  का  संरक्षण  कर  रही  हैं  तथा  ये  भारत  सरकार  द्वारा  पूर्णतः  वित्तपोषित  अन्य

 संस्थाएं  भी  जो  या  तो  राज्य  सरकारों  के  नियन्त्रणाधीन  हैं  अथवा  प्राइवेट  संगठनों  द्वारा  प्रबन्धित
 जोकि  अरबी  एवं  फारसी  साहित्य  और  अभिलेखों  का  संरक्षण  कर  रही  हैं  ।

 रामपुर  रजा  लाइब्रेरी  तथा  खुदाबर्श  लाइब्रेरी  भारत  सरकार  द्वारा  वित्तपोषित

 अन्य  संस्थाओं  से  प्राप्त  आवेदनों  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  विसीय  सहायता  भारतीय  राष्ट्रीय
 गार  द्वारा  वर्तेमान  योजना  के  अधीन  दी  जाती  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 लिखित  उत्तरें  3  1991

 जनसंश्या  बृद्धि  विषय  पर  बेठक  बुलाना

 ]
 श्री  वी०  शोभनाद्रोश्वर  राज  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जनसंख्या  वृद्धि  पर  नियन्त्रण  की  आवश्यकता  विषय  पर  विचार  करने  के  लिए  विभिन्‍न
 धर्भों  के  अनुयायियों  की  एक  बैठक  बुलाने  और  उक्त  लक्ष्य  की  प्राप्ति  हेतु  उनका  सहयोग  लेने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  उक्त  बैठक  कब  तक  बुलाए  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ....  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री  एम०  एल०  :  से  राष्ट्रीय  परिषार
 कल्याण  कार्यक्रम  हमारे  समाज  के  विभिन्‍न  समुदायों  की  स्वेच्छिक  सहभागिकता  से  क्रियान्वित  किया  जा

 रहा  हमारी  यह  कोशिश  है  कि  गहन  शिक्षा  और  संचार  सम्बन्धी  उपायों  द्वारा  इस  पर
 जधिक  बल  दिया  जाए  और  इसे  अधिक  गतिशील  बनाया  जाए  ।  इस  उ्हं श्य  से  राज्य  सरकारों/संच
 राज्य  क्षेत्र  प्रणासनों  के  प्रतिनिधियों  क ेसाथ  परामर्श  करके  कार्य  योज़ना  का  एक  प्रारूप  बनाया  गया  है

 जिसमें  इस  कार्यक्रम  के  समर्थ न  में  एक  राष्ट्रीय  सहमति  बनाने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  है  ।

 शूंकि  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को  एक  जन  अभियान  बनाया  जाना  अतः  इस  कार्ययोजना  के
 स्वयन  के  लिए  धाभिक  राजनैतिक  दलों  के  सामाजिक  संगठनों  के  प्रमुखों  आदि  के
 साथ  समाज  के  सभी  समुदायों  का  सहयोग  मांगा  जाएगा  ।

 सेजा-निबस  रेल  कर्मचारियों  को  भनुग्न ह  पेंशन  देवा

 +173.  श्री  लाल  कृष्ण  आडबाणी  :

 प्रो०  राम  कापसे  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चौथे  वेतन  आयोग  ने  31  1985  से  पूर्व  सेवानिवृत्त  हुए  रेल  कम  चारियों  को

 अनुग्नह  पेंशन  देने  की  सिफारिश  की  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  हस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  गया

 यदि  तो  इससे  कितने  रेल  कर्मचारी  लाभास्वित  हुए  भोर

 कितने  कमंचारियों  को  ऐसे  लाभ  अभी  मिलने  हैं  और  इस  मामले  में  विलम्ब  के  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 रेल  अम्त्रो  सी०  केਂ  जाफर  और  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  ने  मात्र  सेवा

 निुत्त  रेल  कर्मचारियों  को  अनुग्रह  पेंशन  के  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  सिफारिश  नहीं  की
 चौथे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  ने  एक  आम  पिफारिश  की  थी  कि  अंशदायी  भविष्य  निधि  के  हिताधिकारियों

 जो  31-3-1985  से  पहले  सेवा-निवृत्त  हो  गए  थे  और  जिनका  मूल  वेतन  500  रुपए  प्रतिमाह  तक
 अंशदायी  भविष्य  निधि  योजना  के  तहत  ।  उनके  द्वारा  पहले  प्राप्त  किए  गए  लाभ  के  300

 रुपए  की  राशि  प्रति  माह  अनुग्रह  के  रूप  में  दी  जाए  उन्होंने  यह  भी  सिफारिश  की  थी  कि  उन  मुत
 चारियों  की  विधवाओं  और  आश्रित  बच्चों  जो  प्रति  माह  500  रुपए  तक  वेतन  पा  रहे  ऊपर
 सुन्नाई  गई  राशि  का  50%  अनुग्रह  से  रूप  में  दिया  अंशदायी  निधि  के  अधार  पर  सेथा-निवृत्त  हृए
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 12  1913  लिखित  उत्तर

 जीवित  कर्मचारियों  को  अनुग्रह  के  रूप  में  भुगतान  सम्बन्धी  सिफारिश  को  सरकार  द्वारा  स्वीकार  नहीं
 किया  गया  क्योंकि  केवल  500  रुपए  प्रति  माह  तक  वेतत  पाने  वाले  कर्मचारियों  को  इस  तरह  का

 भुगतान  किया  जाना  भेदभाव-पूर्ण  बा और  इसकी  व्यापक  प्रतिक्रिया  भी  होती  ।  सरकार  ने  यह
 आशोधन  करके  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  थी  कि  अंशदायी  भविष्य  निधि  योजना  के  अन्तगंत  मृत
 कर्मचारियों  की  विधवाओं  और  आश्रितों  को  150  रुपए  की  राशि  प्रति  माह  अनुग्रह  के  रूप  में  अदा  की

 जाए  ।  प्राप्त  किए  गए  वेतन  का  कोई  उल्लेख  क्रिए  यह  सिफारिश  उन  सभी  कर्मचारियों  के  मामले
 में  लागू  होगी  जिककी  31-12-85  से  पहले  सेवा  में  रहते  हुए  मृत्यु  हो  गयी  थी  या  जो  सेवा-निबृत्त
 हो  गए  अंशदायी  भविष्य  निधि  योजना  के  तहत  वाले  कर्मचारियों  से  सम्बन्धित  इस  सामान्य
 निर्णय  में  राज्य  रेलवे  भविष्य  निधि  नियमों  द्वारा  शासित  रेल  कमंचारी  भी  आते

 और  प्रश्न  नहीं  क्‍योंकि  अंशदायी  भविष्य  निधि  योजना  के  तहत  सेवानिवृत्त

 हुए  जीवित  कर्मचारियों  को  अनुग्रहपूर्वक  भुगतान  से  सम्बन्धित  सिफारिश  सरकार  द्वारा  स्वीकार  नहीं
 की  गई  है  ।

 शल्य  चिकित्सा  केन्द्रों  को  स्थापना

 *+ 174.  श्री  बलराज  पासी  :

 भरी  राजबीर  सिह  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  शल्य  चिकित्सा  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  विशेष
 चिकित्सा  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  ये  केन्द्र  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए  जायेंगे  और  इन  केन्द्रों  के विशेषतः
 उत्तर  प्रदेश  में  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्थास्थ्य  ओर  परिथार  कल्याण  मंत्री  एम०  एल०  :

 प्रश्न  नहीं

 चूंकि  राज्य  का  विषय  इसलिए  ऐसे  केन्द्रों  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  खोला
 जाना  है  ।

 रजीसा  माथ  टेगोर  को  कृतियों  का  प्रतिलिप्याधिकार
 छ

 अअिनुबाद  ]
 #175,  श्रीमतो  गीता  सुखर्जी  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  रवीन्द्र  नाथ  टैगोर  की  क्ृतियों  के
 मामले  में  कापीराइट्स  एक्ट

 को  और  आगे  20  वर्ष  के  लिए  लागू  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  ऐसा  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 लिखित॑  उंत्तरं
 न्‍
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 मानथ  संसाधन  विकास  सम्त्री  अअजु  न  और  कापीराइट  1957

 के  अस्तगंत  कापी  राइट  के  कायेकाल  में  वृद्धि  करने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 शोग  पर  नियन्त्रण  और  उसके  बचाव

 *176.  ओी  थो  ०  श्रीनियास  प्रसाद  :

 भी  एस०  थो०  चन्द्रशेखर  मृति  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भन्‍्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  ही  छ  एड्स  रोग  पर  नियन्त्रण  करने  तथा  इससे  बचाव  के  लिए
 कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही  करने  का

 विचार

 क्‍या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  और  यू०  एस०  ए०आई०डी०  ने  भी  भारत  में  रोग  पर
 नियस्त्रण  हेतु  वित्तीय  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याण  संत्रो  एम०  एल०  :  और
 भारत  में  एड्स  की  रोकथाम  और  नियन्त्रण  क ेलिए  भारत  सरकार  ने  1991  में  एक  व्यापक
 परियोजना  प्रस्ताव  तैयार  किया  यह  प्रस्ताव  विश्व  बैंक  के  विचाराधीन  इस  परियोजना  के
 निम्नलिखित  घटकों  पर  217.5  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  का  अनुमान  है  ।

 1.  निगरानी  और  नंदानिक  उपचार  क्षमता  तैयार

 2.  जन  जागरूकता  और  सामुदायिक  शिक्षा  को  बढ़ावा

 3.  रक्त  सुरक्षा  में  सुधार  तथा  रक्त  के  युक्तिसंगत  उपयोग  को  बढ़ावा

 4.  योन  संचारित  रोगों  क ेनिदान  और  उपचार  की  सुविधाओं  में  और

 5.  कार्यक्रम  प्रबन्ध  क्षमता  को  सुदृढ़  करना  ।

 आशा  है  कि  विश्व  बैंक  सहायता  1992  की  प्रथम  तिमाही  तक  मंजूर  हो

 और  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  विदेशी  नए  कार्यक्रमों  और  प्रशिक्षण  के  लिए
 3-5  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  आर्थिक  तथा  तकनीकी  सहायता  प्रदान  करेगा  ।  अमरीकी

 राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  ने  भी  अनौपचारिक  रूप  से  एड्स  की  रोकथाम  और  नियन्त्रण
 कार्यक्रम  के  लिए  सहायता  प्रदान  करने  की  इच्छा  प्रकट  की  है  ।

 शेक्ष  णिक  संस्थाओं  में  शिक्षा  हेतु  छात्रों  का  नामांकन

 +177.  झो  पवन  कूमार  बंसल  :  क्‍या  सानथ  संसाधत  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 हु

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  देश  की  कतिपय  शिक्षा  सं  छात्रों  को  शिक्षा  हेतु  नामांकित
 करती
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  मापदण्ड  अपनाये  जाते

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  को  एक  समान  दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्रो  अजु  न  :  से  जिन  राज्यों  व  संघशासित  क्षेत्रों
 में  पर्याप्त  तकनीकी  शिक्षा  सुविधाओं  का  अभाव  ऐसे  राज्यों  व  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  छात्रों  को सहायता
 करने  के  उहे  श्य  से  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  अन्य  राज्यों/संघशासित  क्षेत्रों  में  स्थापित  इन
 सुविधाओं  वाली  संस्थाओं  में  कुछ  सीटें  निर्धारित  करता  इस  प्रकार  की  सीटों  पर  नामांकन  सीधे  उन
 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  किया  जिनके  लिए  ये  सीटें  निर्धारित  की  गई  इसके  लिए
 जारी  की  गयी  व्यापक  मार्गंदर्शी  रूपरेखाओं  में  मन्त्रालय  ने  चयन  के  मानदंड  और  प्रक्रियाओं  तथा  अहँता
 प्राप्त  उम्मीदवारों  द्वारा  आवेदन  के  तरीके  का  व्यापक  प्रचार  करने  के  लिए  राज्यों/संध  शासित  क्षंत्रों  को

 सुझाव  दिया  है  तथा  सांविधिक  आरक्षण  को  भी  ध्यान  में  रखने  को  कहा  विकासशील  देशों  के  छात्रों
 को  आवंटित  किए  जाने  के  लिए  विदेश  मन्त्रालय  को  भी  कुछ  सीटें  दे  दी  गई  हैं  ।

 पहलेजा-भबनाथपुर  लाइन  को  बड़ो  लाइन  में  बदलता

 *178.  क्री  छेदो  पासवान  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेल  इंडिया  टेकनिकल  एण्ड  इकोनोमिक  सविसिस  लिमिटेड  द्वारा  बिहार  में

 पिपराडीह  और  यदुताथपुर  से  होते  हुए  पहलेजा-भवनाथपुर  के  बीच  की  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में
 बदले  जाने  के  बारे  में  किए  गए  सर्वेक्षण  की  जो  1991  में  प्रस्तुत  की  गई  की  प्रमुख
 सिफारिशें  क्‍या  और

 उन  पर  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्री  सो  ०  केਂ  जाफर  :  डेहरी-ऑन-सोन  से  भवनाथपुर  तक  (101.8
 कि०मी०  बड़े  आमान  की  लाइन  के  लिए  व्यावहारिकता  अध्ययन  करने  के  लिए  बिहार  सरकार  द्वारा
 मैसर्स  रेल  इंडिया  टेक्निकल  एण्ड  इकानामिक  सर्विसेज  लिमिटेड  को  नियुक्त  किया  गया  सन्‌  1990

 में  प्राप्त  हुई  अध्ययन  रिपोर्ट  के  अनुसार  इस  परियोजना  फ्री  अनुमानित  लागत  196  करोड़  रुपये  है  ।

 प्रतिफल  की  दर  केवल  3.04  प्रतिशत  इसलिए  यह  परियोजना  लाभप्रद  नहीं  पाई  गई  इलाके  के
 विकास  के  लिए  राइट्स  द्वारा  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  इस  परियोजना  के  मात्र  कुछ  यथा

 डेहरी-भॉन-सोन  से  पीपराडीह  तक  (69  पर  दो  चरणों  में  नई  बड़ी  लाइन  के  बारे  में  विचार

 किया

 रिपोर्ट  पर  आगे  कारंवाई  राज्य  सरकार  जिसने  अध्ययन  का  आदेश  दिया  ही
 की  जानी

 ँ  ठोस  अपशिष्ट  पदार्थों  का  निपटान

 |
 +]79,  भरी  के०  पी०  उन्मोक्ृत्णन  :  क्‍या  पर्यावरण  और  थन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 लिखित  उत्तर  3  1991

 क्या  परमाणु  अपशिष्ट  पदार्थों  सहित  ठोस  अपशिष्ट  पदार्थों  के  निफ्टान  के  बारे  में  कोई

 कानून  नहीं  बताया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  हस  सम्बन्ध  में  कोई  विधेयक  पेश्त  करने  का

 क्‍या  इस  सम्बस्ध  में  राज्य  सरकारों  तथा  सम्बद्ध  संगठनों  से  परामर्श  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पर्दाबरण  और  बन  संत्रालय  के  राज्य  सरत्री  कमल  :  और  सरकार  ने

 पर्यावरण  1986  के  तहत  परिसंकटमय  अपशिष्ट  और

 1989  तथा  परमाणु  ऊर्जा  1962  के  तह्ठत  परमाणु  ऊर्जा  अप
 शिष्टों  का  सुरक्षित  1987  अधिसूचित  की  है  ।  '

 (a)  परश्सिंकटमप  अपशिष्ट  और  1989  बनाते  समय  राज्य

 सरकारों  और  सम्बस्धित  एजेंसियों  से  परामर्श  किया  गया  परमाणु  ऊर्जा  1962  के

 तहत  स्वीकृत  किसी  भी  प्रस्ताव  को  राज्य  सरकारों  को  नहीं  भेजा  जाता  है  ।

 परिसंकटमय  अपशिष्ट  और  नियमावली  की  प्रमुख  विशेषताएं  इस
 प्रकार  हैं  :

 (1)  ये  नियम  नियमावली  के  साथ  संलग्त  अनुसूची  में  अभिनिर्धारित  अपशिष्टों  की  18
 कोटियों  पर  लागू  होते  हैं  ।

 (2)  प्राधिकरण  के  लिए  आवेदन  सही  तरीके  से  डिड्या  बन्द  लेबलिग
 तथा  परिवहन  के  सम्बन्ध  में  परिसंकटमय  अपशिष्टों  के  उत्पादन  के  में  बायित्व
 रित  किया  गया  है  ।

 (3)  परिसंकटमय  अपशिष्टों  के  निपटान  स्थलों  के  तथा  उठाई-धराई  के  लिए
 कारण  और  आयात  के  लिए  राज्य  सरकारों  तथा  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड़ों  जैसी
 कार्यास्वयन  एजेंसियों  के  दायित्व  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 परमाणु  ऊर्जा  अपशिष्टों  का  सुरक्षित  1987  की  प्रमुद्ष
 विशेषद्वाएं  नीचे  दी  गई  हैं  :

 (1)  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  प्राधिकृत  किए  बिना  किसी  व्यकित  द्वारा  रेडियोधर्मी  अपशिष्ट  के
 की  अनुमति  नहीं  है  ।

 (2)  रेडियोधर्मी  अपशिष्ट  का  निपटान  प्राधिकरण  पत्र  में  उल्लिब्चित  शर्तों  के  अनुलार  किका
 जाता

 (3)  किसी  भी  रेडियोधर्मी  अपशिष्ट  का  प्राधिकरण  पत्र  में  विनिद्िष्ट  स्थल  से  किसी  अलग
 स्थल  पर  निपटान  करने  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 (4)  किसी  भी  रेडियोधर्मी  अपशिष्ट  का  प्राधिकरण  पत्र  में  उल्लिखित  मात्रा  से  अधिक  मात्रा  :
 में  निपटान  करने  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 हु

 (5)  प्राधिकृत  किए  जाने  के  लिए  आवेदन  करते  समय  दी  जाने  वाली  सुचना  निर्धारित  कर  दीं
 गई
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 (6)  रेडियोधर्मी  अपशिष्टों  का  निपटान  करने  के  लिए  आधिकृत  व्यक्तियों  के  कार्य  निर्धारित

 किए  गए  हैं  ।

 (7)  प्राधिकरण  पत्र  जारी  और  रह  करने  तथा  प्राधिकृत  व्यक्ति  के  परिसर  का  निरीक्षण  करने
 के  लिए  सक्षण  प्राधिकारी  के  कार्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  सरकारी  अस्पतालों  का  कार्यकरण

 *180.  |  80,  श्री  जीबनस  शर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  का  ध्यान  30  1991  के  टाइम्स  आफ  इंडियाਂ  में

 एडमिनिस्ट्रेशन  एडाप्टस  ड्यूअल  स्टैंडर्ड
 सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  और  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  अथवा  करने

 का  विचार  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनके  मंत्रालय  दिल्ली  दिल्‍ली  नगर  निमम/नई  दिल्‍ली

 नगर  पालिका  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  अस्पतालों/औषधालयों  के  कितने  आकस्मिक/सामान्य  दौरे

 किए  गए  तथा  वहां  पाई  गई  कमियों  के  बारे  में  क्या  कायंवाही  की  गई  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  एस०  एल०  :  हां  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  दोहरे  मानदण्ड  नहीं  अपनाए  गए  लापरवाही  से  मृत्यु  चाहे
 प्राइवेट  क्लिनिक/नर्सिंग  होम  अथवा  सरकारी  कहीं  भी  हुई  यदि  जांच  की  आवश्यकता
 समझी  जाती  है  तो  तत्काल  सर्मा  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 (aq)  दिल्‍ली  प्रशासन  के  स्वास्थ्य  सेवा  निदेशालय  द्वारा  अपने  अधीनस्थ  ओषधालयों/अस्पतालों  के
 613  अचानक/सामान्य  दौरे  किए  गए  ।

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अधिकारियों  न ेसी०  जी०  एच०  एस०  औषधालयों  के  ऐसे
 502  दौरे  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशक/अपर  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशक  अस्पतालों  के  सप्ताह  में  कम
 से  कम  6  दौरे  करते  दिल्ली  तगर  निगम  तथा  नई  दिल्‍ली  नगद  पालिका  के  अधिकारियों  द्वारा  ऐसी
 जांचें  की  जाती  इन  दौरों  के  दौरान  पाई  गई  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  निप्रमित  रूप  से  अनुबर्ती
 कारंगाई  कौ  जा  रही  है  ।

 नई  दिल्‍लो  स्थित  अखिल  भारतोय  आयुधिश्ञान  संस्थान  में  रोगियों

 का  उपचार

 *181.  श्री  भोगेखा  झा  :  क्‍या  स्थास्थ्य  और  परियार  कह्याण  मन्त्री  26  1991  के
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4341  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  को  उपचारार्थ  भेजें  गए
 रोगियों  की  कुल  संड्या  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 भर
 इस  अवधि  के  दौरान  उक्त  संस्थान  में  उपचार  के  दौरान  कितने  रोगियों  की  मृत्यु

 र
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 इरा  संस्थान  के  कायंकरण  में  सुधार  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 स्थास्थ्य  और  परिथार  कल्याण  मंत्रो  एम०  एल०  :  और  पिछले  तीन
 वर्षो  में  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  अस्पताल  में  भर्ती  किए  गए  रोगियों  की  कुल  संख्या  की
 राज्यवार  उपलब्ध  सूचना  और  मर  गए  रोगियों  की  कुल  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :---

 राज्यवार  दाखिले

 दिल्ली  27965  25426

 उत्तर  प्रदेश  7263

 हरियाणा  3653  3643  2083

 पंजाब  362  286  276

 राजस्थान  689  675  463

 अन्य  राज्य  3759  9822

 अन्य  देश  275  286  243

 योग  43966  43432  43304

 मौतों  की  संख्या
 अनन्‍«न्‍»भगमन-ं.न--नान

 अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  अस्पताल  में  अद्यतत  चिकित्सा  उपकरणों  और  नबीन  -
 तम  चिकित्सा  प्रौद्योगिकी  को  उपलब्ध  कराकर  बेहतर  परिचर्या  प्रदान  करने  हेतु  अधिक  और  नई
 चिकित्सा  सुविधाएं  और  सेवाएं  प्रदान  करने  का  सतत  प्रयास  किया  जात

 बिल्‍ली  के  विलशाद  गार्डन  और  ननन्‍द  नगरो  में  केशीय  सरकार  स्वास्थ्य
 योजना  औषधालय

 थी  पीयूव  तोरकी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  9  के
 अतरांकित  प्रश्न  संख्या  6260  के  उत्तर  के  संदर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नन्‍्द  नगदी  और  दिलशाद  गाड़न  क्षेत्रों  क ेअधिकृत  चिकित्सकों  के  नाम  और  पते  कया
 क्या  ऐसे  मामलों  में  अदा  किया  जाने  वाला  परामशे  शुल्क  आदि  निर्धारित  किया  गया
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  अदा  किए  गए  शुल्क  की  प्रति  पूति  क ेलिए  क्या  कदम  उठाने
 का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  डो०  के०  तारादेबी  ;
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  ने  अब  तक  इस  मंत्रालय  के  कर्तचारियों  के  लिए  नब्दकारी

 तथा  विलशाद  गाडन  में  किसी  प्राधिकृत  परिचर  की  नियुक्ति  नहीं  की

 हां  ।
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 जिन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  सरकार  ने  अपने  चिकित्सा  अधिकारियों  के  लिए  शुल्क
 निर्धारित  किया  वहां  यह  उस  राज्य/संष  राज्य  क्षत्र  सरकार  द्वारा  निर्धारित  दरों  के  अनुसार  विया
 जाता  है  ।

 जिन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षत्रों  में  सरकार  ने  अपने  चिकित्सा  अधिकारियों  के  लिए  कोई  शुल्क
 निर्धारित  नहीं  किया  वहां  परामर्श  शल्क  इस  प्रकार  है  :--

 (1)  अराजपत्रित  कमंचारियों  के  जिनका  वेतन  प्रतिमाह  1200  रुपये  प्रत्येक  दौरे  के
 लिए  2  रुपये  ।

 (1)  अराजत्ित  फर्मवारियों  के  जितका  वेतन  प्रतिमाह  1200  रुपये  से  अधिक  है
 लेकिन  250)  रुपप्रे  प्रतिमाह  से  कम  है  प्रत्येक  दौरे  के  लिए  4  रुपये  बशरतें  चिकित्सा
 स्नातक  से  परामर्श  किया  गया  और  यदि  लाइसेंसगुदा  चिकित्सक  से  परामर्श  किया
 गया  हो  तो  प्रत्येक  दौरे  के  लिए  2  शपये  ।

 उपयुक्त  में  बताई  गई  शुल्क  की  दरों  ठी  प्रतिपूर्ति  नियमों  के  अन्तगंत  किए  गए
 बन्धों  के  अनुसार  की  जाती  है  वणर्ते  उनके  लिए  निर्धारित  अन्य  शर्तों  को  पूरा  किया  जाता  हो  ।

 आई०  डो०  पो०  एल०  हारा  क्‍्लोरोक्थिन  गोलियों  को  आपूर्ति

 1819.  श्री  मृत  जय  नायक  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मन्त्री  26  1५91  के
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4355  के  उत्तर  के  संदर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अपेक्षित  जानकारी  इस  बीच  एकत्र  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सम्त्रालय  में  राज्य  ससत्री  डो०  के०  ताराबेबी  :

 हां  ।

 वर्ष  1989  के  दौरान  क्लोरोक्त्रीन  गोलियों  की  खरीद  के  लिए  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन
 कार्यक्रम  निदेशालय  द्वारा  इंडियन  ड्ुब्स  एण्ड  फार्मस्युटिकल्स  लिमिटेड  को  सीधे  कोई  आदेश  नहीं  दिया
 गया  9-10-90  0-90  को  20  करोड़  क्लोरोक्वीन  गोलियों  क्री  आपूर्ति  क  लिए  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन
 कार्यक्रम  निदेशालय  द्वारा  मैसस  इंडियन  ड्ग्स  एण्ड  फार्मेस्युटिकल्स  लिमिटेड  को  आदेश  दिया  गया  था  ।

 रसायन  और  पैट्रो  रसायन  विभाग  ने  बताया  है  कि  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मेस्युटिकल्स  लिमिटेड

 और  मैससे  नील  माधवन  ढन्सलटेन्द्स  प्रा०  लि०  के  बीच  हुए  करार  की  शर्तों  के  अनुसार  मै०  नील

 माधवन  कन्सलटेन्ट्स  प्रा०  लि०  को  9.02  लाख  रुपये  की  रकम  का  भुगतान  किया  गया  उस

 विभाग  ने  आगे  सूचित  किया  था  कि  अगली  कारंवाई  पर  उन्हें  सलाह  देने  के  लिए  लोक  उद्यम  विभाग

 को  उक्त  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  कहा  गया  लोक  उद्यम  विभाग  ने  अभी  तक  अध्ययन  पूरा
 नहीं  किया  है  और  इसलिए  उन्होंने  अभी  तक  कोई  परामश्श  नहीं  दिया  है  ।

 खाद्य  निरीक्षकों  द्वारा  छापे

 मिमुवाद  ]
 1820.  श्री  ताराचन्द  खंडेलवाल  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  नई  दिल्‍ली  स्थित  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  विभाग  के  खाद्य  निरीक्षकों  द्वारा  गत  डेढ़
 वर्ष  के  दोरान  अनेक  छापे  मारकर  नमूने  लिए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  कौन  से  उपचारात्मक  उपाय

 किए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  डी०  के०  ताराबेबो  :

 और  दिल्‍ली  प्रशासन  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  विभाग  ने  पिछले

 डेढ़  वर्षों  1990  से  1991  के  दौरान  268  निरीक्षण  किए  और  784  नमूने
 जिनमें  से  ।8  नमूने  अपमिश्रित/गल्त  ब्रांड  थाले  घोषित  किए  गए

 खाद्य  अपमिश्रण  दिल्‍ली  विक्रेताओं  के  लिए  शैक्षिक  अभियान  चला  रहा

 वनस्पति  को  खतरा

 1821.  श्री  गोविन्दराव  निकाम  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  एक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  लगभग  प्राय/नष्टप्राय

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  वनस्पतियों  के  संरक्षण  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  भारतीय  वनस्पति  सर्वेक्षण
 के  अनुसार  निम्नलिखित  पोधों  की  लगभग  1500  प्रजातियों  के  विलुप्त  होने  का  खतरा  है  ।

 इसके  कारण  निम्नलिखित

 1.  बढ़ते  हुए  जैविक  हस्तक्ष प  ।

 2.  पर्यावरण  पर  विकासात्मक  परियोजनाओं  के  प्रभाव  ।

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कदम  उठाए
 1.  वन  1980  के  अन्तर्गत  बनेतर  प्रयोजनों  के  लिये  वन  भूमि  के

 प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध  ।

 2.  वन्यजीव  1972  में  संशोधन  किया  गया  है  ताकि  सुरक्षा  के
 लिए  वन्यजीव  जन्तुओं  सहित  जंगली  वनस्पति  को  शामिल  किया  जा  सके  ।

 «  कच्छ  वनस्पति  और  नम  भूमि  के  संरक्षण  के  विशेष  कार्यक्रम  चलाये  गये

 अस्पतालों  में  मौतें

 8

 ]
 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 भरी  सदन  लाल  छुराना  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :
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 कि  ललभल न  न  क

 दिल्ली  में  सरकारी  अस्पतालों  में  वर्ष  से  के  दौरान  आज  तक  वर्ष-बार
 ओर  अस्पताल-वार  कितनी  मौतें  हुई  और

 इन  मौतों  के  क्या  कारण  है  और  इनमें  से  कितनी  की  जांच  की  गई  ओर  इसके  कया  निष्कर्ष
 ले  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  डो०के०  तारादेबोी
 वर्ष  1989  से  1991  के  दौरान  दिल्ली  के  प्रमुख  अस्पतालों  में  हुई  मौतों  की  संख्या  को  दशांने

 वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 हर  रोगी  की  मृत्यु  का  कारण  अलग-अलग  चिकित्सा  विधिक  मामलों  के  सिवाए
 अस्पतालों  में  प्रत्येक  मृत्यु  का  कारण  जानने  के  लिये  कोई  पोस्टमार्टम  नहीं  किया  जाता  है  ।

 विधरण

 निम्नलिखित  वर्षों  के  दौरान  हुई  मौतों  की  संख्या अस्पताल  का  नाम

 1989  1990  1991

 सफ्दरजंग  अस्पताल  5006  5703  4774  9।

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्ताल  3043  3074  2973  (26  91

 श्रीमती  सुवेता  कृरनानी  अस्पताल  377  250  309  91

 कलाबती  सरन  बाल  चिकित्सालय  2544  3208  2637  (26  91

 गुरु  तेगबहादुर  अस्पताल  1776  1652  892  91

 गोबिन्द  बलल्‍लभ  पंत  अस्पताल  389  450  411  तदेव

 दीन  दयाल  उपाध्याय  अस्पताल  645  975  898  -  तदेव

 लोक  नायक  जयप्रकाश  नारायण  अस्पताल  4395  4999  2161  9।

 मानसिक  रोग  अस्पताल  9  11  35  91

 संजय  गांधी  मेमोरियल  अस्पताल  9  ५  8  तदेव

 चरक  पालिका  अस्पताल  78  104  63  तदेव

 क्षय  रोग  अस्पताल  1256  1357  1209  तदेव

 हिन्दू  राव  अस्पताल  1917  2179  1735  तदेब
 स्वामी  दयानन्द  अस्पताल  288  353  278  तदेव

 कस्तूरबा  अस्पताल  769  850  711  तदेव

 गिरधारी  लान  प्रसूति  केन्द्र  ।2  6  4  तदेष
 1५07  1768  1233  तदेव अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान
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 हज  न  जनन  +  दा  ड्न्जजजज  ललन  बन  eee, न  ०

 ठाणे  स्टेशन  पर  टिकटों  को  हेराफेरी

 ]
 1823.  भरी  जाऊं  फर्नान्डीज  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1990  में  बम्बई  उप-नगरीय  रेलवे  में  प्रथम  श्रेणी  की  सीजन  टिकटों  की

 बिक्री  में  ठाणे  स्टेशन  पर  बुकिंग  कर्मचारियों  द्वारा  की  गई  हेराफेरी  के मामले  की  किसी  जांच  का  काम

 पूरा  हो  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उच्च  जांच  रिपोर्ट  सम्भवतः  कब  तक  मिल  जाएगी  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मल्लिकाजु  :  से  20-12-1990  को  की  गई
 निवारक  जांच  के  एक  बाहरी  व्यक्ति  को  थाणे  बुकिंग  कार्यालय  के  भीतर  पकड़ा  गया  जिसके
 पास  148  जाली  तिमाही/मासिक  सीजन  टिकट  थे  ।  उसके  विरुद्ध  कानूनी  कार्रवाई  करने  के  लिए  उसे
 थाणे  में  राजकीय  रेलवे  पुलिस  को  सौंप  दिया  गया  था  ।  एक  प्रारम्भिक  जांच  की  गई  थी  और  राजकीय
 रेलबे  थाणे  द्वारा  उसके  विरुद्ध  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  420,  467  तथा  468  के  तहत
 आपराधिक  मामला  सं०  84/90  दर्ज  किया  गया

 शष्ट्रीय  सामसिक  स्वास्थ्य  कार्यक्रम

 ह
 1824.  श्री  सेयद  शाहाबुह्ीन  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  560  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  मानसिक  रूप  से  अस्वस्थ  अनुमानित  कितने  व्यक्तियों  को  अस्पतालों  में  भर्ती  करने
 अथवा  संस्थागत  परिरोध  की  आवश्यकता

 1  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  मानसिक  अस्पतालों  में  राज्यवार  कुल  कितने
 विस्तर  उपलब्ध  हैं  अथवा  सामान्य  अस्पतालों  में  कोई  विशेष  बार्ड  बनाये  गये

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कुल  कितनी  अतिरिक्त  क्षमता  बनायी
 और

 अतिरिक्त  क्षमता  के  सृजन  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  और  अन्य  एजेंसियों  द्वारा  कितना  वित्त
 पोषण  किया  जायेगा  अथवा  राजसहायता  दी  जायेगी  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०के०  तारादेबी  :

 अनुमान  है  कि  हर  समय  प्रति  हजार  जनसंड्या  पर  लगभग  10  से  20  व्यक्ति  विभिन्‍न  मानसिक
 विक्ृतियों  से  ग्रस्त  रहते  हैं  ।  दाखिल  किये  जाने  वाले  रोगियों  की  संख्या  अनेक  पहलुओं  जैसे  रोग  «

 गंभीर  परिगार  का  झ्हहयोग  न  शीक्र  मानसिक  स्वास्थ्य  परिचर्या  का  उपलब्ध  होना  और
 नैदानिक  तथा  चिकित्सीय  प्रयोजनों  पर  निर्भर  करती  ऐसे  दाखिलों  की  संख्या  कभी  भी  स्थिर  नहीं
 होती  अपितु  बह  घटती-बढ़ती  रहती  है

 देश  में  मानसिक/मनश्चिकित्सा  अस्पतालों  में  नामों  की  य्ूची  10-1-78  की  स्थिति  के

 अनुसार  उनकी  पलंग  संख्या  सहित  विवरण-|  के  रूप  में  संलग्न
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 भारत  में  मनश्चिकित्सा  पर  और  अध्ययन  करने  के  लिये  मानसिक  अस्पतालों  के  नामों  की  सूची
 के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 भारत  में  मेडिकल  कॉलेजों  के  मनश्चिकित्सा  विभागों  की  सूची  पर  दी  गई  है  ।

 मनश्चिकित्सा  यूनिटों  की  पलंग  संख्या  10  से  लेकर  30  पलंग  तक  है  ।  उपयु क्य  आंकड़ों  में  प्राइवेट  और

 अन्य  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  संस्थाओं  के  मनश्चिकित्सा  पलंग  शामिल  नहीं  हैं  ।

 और  राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  मुख्य  बल  देश  में  माजूदा  मानसिक

 स्वास्थ्य  सेवाओं  में  सुधार  करने  और  मानसिक  स्वास्थ्य  के  क्षेत्र  में  पर्याप्त  संद्या  में  कामिक  शक्ति  को
 प्रशिक्षित  करने  पर  दिया  जाता

 विवरण

 भारत  के  मानसिक/मनश्चिकित्सा  अस्पतालों  की  सूची  (10-1-1987  के

 ऋ०सं  अस्पताल  का  ताम  ग्रामीण  पलगों  राज्य  में  राज्य  में
 शहरी  की  विस्तरों  ताली  की  कुल

 कारी  संख्या  की  कुल  संख्या
 संख्या

 2  3  4  5  6  7
 ——— ३०»  SASS तह

 मांध्र  प्रदेश

 गवनमेंट  हॉस्पिटल  शहरी  सरकार  600  न  रे
 फान  मेंटल  हैदराबा

 2.  गवनंमेंट  हॉस्पीटल  शहरी  सरकार  300  900  2
 फान  मेंटल

 हु

 पटनम

 असम  है
 3.  तेजपुर  में  बल  अस्पताल  शहरी  सरकार  —  2

 बिहार

 4.  केन्द्रीय  मनश्चिकित्सा  शहरी  सरकार  643  न  न

 रांची

 5.  रांची  मानसिक  शहरी  सरकार  300  न  न
 रांची

 6.  डेबिस  इंस्टीट्यूट  ऑफ  शहरी  निजी  300  2483  3

 रांची
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 लिखित  उस र  3  1991

 गोवा

 7.  इंस्टीट्यूट  आफ  शहरी  सरकार  272  272  1

 साइकेट्री  एंड  ह्य,मन
 पणजी

 गुजरज्त

 8.  मेंडल  देहली  शहरी  सरकार  317  न  —

 अहमदाबाद

 9.  मेंटल  हास्पिटल  जाम  नगर  शहरी  सरकार  $0  —  न+

 10.  मबनंमेंट  भुज  शहरी  सरकार  16  न  न

 11.  डा०  आचायं  हास्पिटल  शहरी  निजि  20  च+  न

 मनसा

 12.  मेंटल  बड़ोदरा  शहरी  सरकार  155  ्  ---

 13.  कस्तूरबा  सेवाश्रम  ग्रामीण  स्वेैच्छिक  100  658  6
 मरोली  संगठन

 जम्मू  और  कश्मोर

 14.  साकेद्रिक  डिसीजिज  शहरी  सरकार  100  100  !

 काठी
 श्रीतगर

 मेंटल  हास्पिटल  जा  सरकार  ना
 —

 ईस्ट  जम्मू

 15.  राष्ट्रीय  मानसिक  शहरी  स्वायत्त  885  —  --

 स्वास्थ्य  और  तंत्रिका
 विज्ञान  बंगलौर

 16.  मेंटल  शहरी  सरकार  375  1260  न

 धारवाड़

 केरल

 17.  सेट  रीठा  स्वेच्छिक  50  —  +-

 बांकी  संगठन

 18.  नायसे  कोच्रीन  ग्रामीण  निजी  25  नल  -
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 मिलन अनु एएनननणणणणएणणाा

 बज

 व्  &

 27.

 28.

 32.

 33.

 2

 सेन्ट्रल
 काडक्तरा

 आनन्द  नसिंग

 पेरंबदूर

 लिटल  फ्लावर

 कोक्ना  कुराविलंगाद

 सिटी

 कोट्टायम

 विजय
 कालीकट

 विवेक
 कालीकट

 सुमेना  ससिंग

 नाइवकवु

 अगनंमेंट  मेंटल  हास्पिटल
 कालीकट

 डा०  सी०आर०पर्मेश्वरन
 मेमोरियल  हास्पिटल
 कानालमोंथा

 एन०एस०एस ०  मिशन

 बलियकुलंग्रा

 जय  भारतम  नर्सिंग

 पुनालुरा

 सेंट  मेरी

 कोटाप्पूराम

 प्रशांसी

 पुनकुन्नम

 मारयोमा  हास्पिटल
 आजीकोड

 मेंटल  हास्पिटल  त्रिचर

 3

 शहरी

 ग्रामीण

 शहरी

 शहरी

 शहरी

 ग्रामीण

 शहरी

 4

 निजी

 निजी

 सरकारी

 निजी

 स्वैण्छिक
 संगठन

 निजी

 निजी

 निजी

 स्वैच्छिक

 सरकार

 5

 12

 20

 474

 अनुपलब्ध

 30

 331

 6
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 लिखिलः  उतरा  3  1991:

 1  2  3  4  5  6  7

 34:  सी०पी०गोपाल  पातिकर  ग्रामीण  निजी  Io  -+-.  35.

 मेमोरियल  हास्पिटल  मुत्ताडा
 35.  पीस  माउंट  हास्पिटल  ग्रामीण  निणी  lw  ---  _

 पारूरकदा

 36.  मेंटल  हास्पीटल  त्रिर्वेद्रम  शहरी  सरकार  507  1706  20

 अध्य  प्रदेश
 37.  मेंटल  शहरी  सरकार  182  जा  “7

 ग्वालियर
 हु

 38.  मेंटल  इंदौर  शहरी  सरकार  125  307'  2'

 39.  क्षीरसागर  हास्पिटल  शहरी  निजी  12  —  —

 अहमदनगर

 40.  मेंटल  नागपुर  शहरी  सरकार  90  —  —

 शहरी 41.  मेंटल  हास्पिटल  सरकार  2500  -  +-

 पुणे

 42.  गवनंमेंट  शहरी  सरकार  365  न  न

 रतनागिरीं

 43.  डा०  के८  टगे  शहरी  निजी  18  --  की

 मिराज

 44.  गवरनंमेंट  मेंटल  शहरी  निजी  1850.  5755  6
 थाणे

 45.  क्ृपामयी  हम्स्टीट्यूट  आफ  शहरी  निजी  150  -+-  -_--

 मेंटल  मिराज

 46.  मेंटल  हास्पिटल  कोहिमा  शहरी  सरकार  25  25  ध

 डड़ीसा

 47.  मेंटल  हैल्थ  इन्स्टीट्यूट  शहरी  सरकार  60  60

 48:  मेंटल  अम्तसर  शहँरी  सश्कार  8611!

 43



 12  !।  913

 1  2

 राजस्थान

 49.  साहकेट्रिक  हास्पिटल
 जयपुर

 50.  मेंटल  जोधपुर

 तमिलनाडु

 51.  इन्स्टीट्यूट  आफ  मेंटल

 मद्रास

 उत्तर  प्रवेश

 52.  मेंटल  आगरा

 53.  मेंटल  बरेली

 54.  मेंख्श  वाराणसी

 पश्चिमी  बंगाल

 55.  लुम्बिनी  पार्क

 कलकत्ता

 १6.  कार  मेंटल

 कलकत्ता

 57.  ममकु दु
 58.  मेंटल

 बहरामपुर
 59.  अम्छगोला  स्पेशल  जेल

 मेंटल  मुशिदाबाद
 60.  सरका  रपोल  मेंटल

 महेशता

 61.  नंगिया  उन्माद  आश्रम

 बिह्ली
 62.  रोग  अस्पताल

 पूरे  देश  में  अस्पतालों  की-छुल  संख्या
 पूरे  देश  में  बिस्तरों की  कुल  संख्या

 शहरी

 शहरी

 शहरी

 णहरी

 शहरी

 शहरी

 सरकार

 350

 .300

 =21189
 री  तकल  ७...

 स्रोत  :  डायरेक्टरी  आफ  हास्पिटल्स  इन  इंडिया  (1988),  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  भारत  नई  दिल्ली  ।
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 गोया

 जम्मू  और  कश्मीर

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 मध्य  प्रवेश
 17.

 44

 $  1941

 भारत  में  मनश्चिकित्सा  पर  और  अध्ययन  करने  के  लिए
 मानसिक  अस्पतालों  के  नामों  की  सूची

 मेंटल  तेजपुर

 मेंटल  हैदराबाद

 मेंटल  वाल्टेयर

 सेंट्रल  इंस्टीट्यूट  आफ
 रांची

 रांची  मानसिक  रांची

 इंस्टीट्यूट  आफ  सारकेट्रिक
 फारिहा

 मेंटल  शाहदरा

 मेंटल  अहमदाबाद

 मेंटल  बड़ौदा

 मेंटल  जामनगर

 मेंटल  कुच-भुज

 मेंटल  श्रीनगर

 मेंटल  जम्मू

 मेंटल  त्रिवेन्द्रम

 मेंटल  कोजिकोड

 मेंटल  त्रिचूर

 मेंटल  ग्वालियर

 शिक्षण-सुविधाएं

 )

 स्‍्नातकपूव  +  स्नातोत्तर

 तदेव

 तदैव

 तदेब॑

 स्‍्नातकपूर्व  ।  स्नाकोत्तर

 स्नातकपूर्व

 सस्‍्नातकपूव  +  स्नातकोत्तर

 स्नातकपूर्व

 स्नातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर

 स्नातकपूर्व

 स्‍्नातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर

 तदेव

 स्‍्तातकपूव

 स्‍्नातकपूव॑



 id  1915

 31.

 पश्चिमो  बंगाल

 32.

 33.

 मेंटल  इन्दौर

 सेंट्रल  मेंटल  पुणे

 मेंटल  नागपुर

 मेंटल  रत्नागिरी

 एन०एम०  मेंटल  थाणे

 मेंटल  धारवाड़

 नेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  मेंटल  हैल्थ

 एण्ड  न्यूरो  साइंसेज  एण्ड

 बेंगलूर

 मेंट  ल  अमृतसर

 मेंटल  जयपुर

 मेंटल  जोधपुर

 मेंटल  मद्रास

 मेंटल  आगरा

 मेंटल  वाराणसी

 मेंटल  बरेली

 मेंटल  आब्जर्वेशन  कलकत्ता

 हास्पिटल  फार  मेंटल  गोबरा

 लिखित  उत्तर

 2

 स्नातकपूर्व

 सस्‍्नातकपूव॑  +  स्नाकोत्तर

 सस्‍्नातकपूव

 लिन

 स्नातकपूवव  +  स्नातकोत्तर

 स्नातकोत्तर

 स्नातकपूव

 स्नातकपूव॑  +  स्नातकोत्तर

 स्‍्नातकपूर्व

 स्नातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर

 सना  तकपूर्व  +  स्नातकोत्तर

 स्‍्नातकपूब

 स्नातकपूर्व

 स्नातकपूर्व

 48



 प्रतिस्खित  कतार  3

 भारत में  सेडिकल  कालेजों  की  मनश्चिकित्सीय  धूनिटों  की  सूची

 साइकेट्रिक  यूनिटें  शिक्षण  सुविधाएं

 कि  ।  2

 असभम

 साहकेट्रिक  मेडिकल  कालेज  और
 असम  स्तातकपूर्व

 2.  साइकेट्रिक  असम  मेडिकल  कालेज  और  अस्पताल
 असम  स्नातकपूर्व

 5.  साइकेट्रिक  मेडिकल  सिलचर  स्नातकपूव

 आंध्र  प्रदेश

 4...  उस्मानिया  मेडिकल  कालेज  और  हैदराबाद  स्नातकपूर्त  +  स्नातकोत्तर

 5.  साहकेट्रिक  आंध्र  मेडिकल  किंग  जोजे
 अस्पताल  बाल्टेयर  स्तातकपूव  +  स्नातकोत्तर

 6.  साइकेट्रिक  काकेशिया  मेडिकल  कालेज  ओर

 एम०  जी०  एम०  बारंगल  स्नातकून
 7.  साइकेद्रि  क  एस०  वी०  मेडिकल  कालेज  और

 आंध्र  प्रदेश  स्नातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर
 8.  साइकेट्रिक  मेडिकल  कालेज  और

 आंध्र  प्रदेश  स्नान्ञकपूर्व
 9  गुन्ट्र  मेडिकल  और  ॥  वनेमेंट

 जनरल  आंध्र  प्रदेश  स्नाक्कपूर्व

 साइक्रेट्रिक  कुरनूल  मेडिकल  कालेज,-ओर  गबर्नमेंट
 जनरल  कुरनूल  स्‍्तातकपूर्व

 + स्नातकोत्तर बिहार साइकेट्रिक पटना मेडिकल कालेज और अस्पताल पटना स्नातकपूर्व +स्नातकोत्तर धंडीनढ साइकेट्री स्नातकोत्तर भआायुविज्ञान शिक्षा और -#6 अनुसंधान संस्थान और जवाहरलाल नेहरू चंडीगढ़ स्‍्नानकोत्तर
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 दिल्ली

 15.  साइकेट्री  मौलाना  आजाद  मेडिकल  कालेज  ओरਂ

 जी०  बी०  पन्‍त  दिल्ली  स्नातक्षबूव  +  स्‍्लातकोत्तर

 साइकेट्री  अखिल  भारतीय  संस्थानਂ

 ओर  सम्बद्ध  नई  दिल्ली  स्‍्तातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर

 15.  साइकेट्री  लेडी  हाडिग  मेडिकल  कालेज  एण्ड

 हांस्पिटल  फार  नई  दिल्ली  स्‍्नातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर

 16.  साइकेद्री  सफदरजंग  हास्पिट  7,  नई  दिल्‍ली  स्तातकपूर्व

 17.  साहइकेट्री  विलिगडन  दिल्‍ली  स्नातक्यूव॑

 गोवा

 18.  साइकेट्री  गोबा  मेडिकल  एण्ड

 हास्पिटल  गोवा  स्मातकथधूर्व  +  स्नातकोत्तर

 गुजरात
 19.  साइकेट्री  बी०  जे०  मेडिकल  कालेजएच्ह

 सिविल  स्मातकाइूव  -  स्नातकोत्तर

 20.  साइकेट्री  सेठ  के०  एम०  ऑफ  पोस्ट  ग्रेजुएट
 मेडिसिन  एंड  सेठ  वी०  एस०  जनरल  हास्पिटल  स्नातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर

 20४.  साइकेट्री  मेडिकल  कालेज  एण्ड  एस०  जी०ਂ
 बड़ोदा  स्नातकपूव  +  स्नातकोत्तर

 22.  इरबिन  ग्रुप  आफ  जामनगर
 स्नातकपू्व

 हरियाणा

 23.  साइकेट्री  मेडिकल  कालेज  एण्ड  हास्पिटल्स

 रोहतक  स्नातक

 हिमाचल  प्रदेश

 24.  मेडिकल  कालेज  एण्ड  शिमला
 स्नातकपूर्व

 जम्मः और  कश्मोर

 25.  साइकेट्री  गवर्नमेंट  मेडिकल  कालेज  एण्ड

 कर्माटक

 26.  मेडिकल  बेंगलौंर
 स्नातकपूबं
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 साइकेट्री  के०  आर०  मैसूर  स्तातकपूरव॑

 साइकेट्री  जे  एन०  मेडिकल  बेलगांव  स्तातकपूर्व

 साहकेद्री  के०  मेडि कल  मनिपाल  स्नातकपूर्व

 मेडिकल  हुबली  स्नातकपूर्व

 मेडिकल  दावणगेर  स्नातकपूर्व

 साइकेट्री  कालेज  एण्ड  हास्पिटल

 त्रिन्वेद्रम  स्‍्तातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर

 साहकेट्री  मेडिकल  कालेज  एंड

 कालीकट  स्नातकपूव

 साइकेट्री  मेडिकल  कालेज  एण्ड

 कोट्टायम  स्नातकपूर्व

 साइकेद्री  जिला  क्विलोन

 जिला  एनॉकुलम
 मेडिकल  एलेप्पी  स्‍्नातकपूर्व

 साइकेट्री  गजराज  मेडिकल  कालेज  एण्ड  जे०  ए०  ग्रुप
 आफ  ग्वालियर  स्तातकपूर्व॑

 साइकेट्री  एम०  जी०  एम०  मेडिकल  कालेज  एण्ड
 इन्दोर  स्तातकपूब

 मेडिकल  भोपाल  स्नातकपूर्व

 साइकेट्री  सेठ  जी०  एस०  मेडिकल  कालेज  सस्‍्नातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर

 एण्ड  के०  ई०  एम०  अबम्बई

 साइकेट्री  ग्रांट  मेडिकल  कालेज  एण्ड  जे०  जे०  ग्रुप
 आफ  बम्बई  स्‍्नातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर

 साइकेट्री  एल०  टी०  एम०  मेडिकल  कालेज  एण्ड
 बम्बई  स्तातकपूर्व  +  स्तातकोत्तर

 साइकेद्री  टी  एन  मेडिकल  एड  वी०
 वाई०  एल०  नायर  बम्बई  स्नातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर
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 45...  साइकेट्री  नवर्नश्चेंट  जी०  टी०  बरमर्ई  ख्लातकपूर्व  +  स्खतकोत्तर

 46...  साइकेद्री  वी०  जें०  मेडिकल  कालेज  एण्ड  सैसून
 जननल  फूणे  स्वाहनपूर्व  +  इड्मतकोत्तर

 47.  साइकेट्रिक  मिलिट्री  पुणे  स्मासकपूव  +  स्नातकोत्तर

 48...  मेडिकल  कालेज  ए  ड  मायो  नागपुर  स्नातकपूर्ब
 40  म्युनिसिपल  मेडिकल  नाचपुर  स्तातखपू्व

 50.  साइकेट्री  मिराज  मेडिकल  मिराज  सस्‍्नातकफूस

 सलिपुर
 51.  साइकेट्रिक  जनरल  मलिषुर  स्नातकपूबे

 उड़ोसा

 52.  मेंटल  हैल्थ  एस०  सी०  वी०  मेडिकल  _
 कटक  स्नातकपूर्व +  स्नातकोत्तर

 53.  साइकेट्री  इस्पात  जनरल  राउरकेला

 54...  मेडिकल  स्नातकपूब॑
 55.  मेडिकल  सम्बलपुर  स्नातकपूर्ब

 पंजाब

 56.  साहकेट्री  अमृतरार  मेडिकल  वी  ०  जे०

 अमुतसर  स्तातकपूर्व
 57.  साइकेट्री  मेडिकल  कालेज  राजेत्न  .

 पटियाला  स्तातकपूव॑  +  स्नातकोत्तर

 58...  साइकेट्री  क्रिश्नियन  लुधियाना  स्नातकपूर्व
 59...  दयानन्द  मेडिकल  लुधियाना  स्नातक्ूबे

 राजस्थान

 ७0.  साहकेट्री  एस  ०  एस०  एम०  मेडिकल  कालेज  छ  ड

 जयपुर  स्साककपू्व  +  स्कतकोत्तर
 61.  साइकेट्री  एस०  एन०  मेडिकल  कालेज  एब्ड  हास्पिटल  स्नातकपू्व

 62.  साइकेट्री  एुस०  प्री०  अेडिकल  कालेज  एलड़

 बीकानेर  इन्कछकपूर्व  +  स्नातकोत्तर
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 63.  साइकेट्री  एस०  पी०  मेडिकल  कालेज  एण्ड
 अजमेंर  स्नातकपूव॑

 44.  साइकेट्री  आर०  एन०  टी०  मेडिकल  कालेज  एड

 उदयपुर  सस्‍्नातकपूर्व

 चिपुरा

 65.  साहकेट्री  जी  बी  अग  रतला

 66.  साइकेट्री  मद्रास  मेडिकल  कालेज  ए  ड  गवनंमेंट
 जनरल  मद्रास  स्नातकपूव॑  +  स्तातकोत्तर

 67.  साइकेट्री  स्टेनली  मेडिकल

 हास्पिटल्स  सस्‍्नातकपूव  +  स्नातकोत्तर

 68.  साहकेट्री  किलपक  मेडिकल  कालेज  ए  ड

 हास्पिटल  स्नातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर

 69.  साइकेट्री  मदुरै  मेडिकल  कालेज  एड  रस्किन

 जनरल  मदुर  स्‍्नातकपू्व  +  स्तातकोत्तर

 70.  साइकेट्रिक  तंजावर  मेडिकल  कालेज  एण्ड
 आर०  एम०  तंजाबुर  स्नातकपूर्व

 71...  डिपार्टमेंट  आफ  साइकेट्री  एंड  मेंटल  हैल्थ  क्रिश्चियन
 मेडिकल  कालेज  एंड  वेल्लोर  स्तातकपू्व  +  स्तातकोत्तर

 72...  तिरनेलवेल्ली  मेडिकल  कालेज  एड  तिरुनेलवेल्लि  स्नातकपूर्व

 73...  कोयम्बट्र  मेडिकल  कालेज  एण्ड  हैडक्वार्ट्स

 कोयम्बट्र  स्‍्नातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर

 उत्तर  प्रदेश

 74.  साइकेट्री  एस०  एन०  मेडिकल  कालेज  एण्ड
 आगरा  स्तातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर

 85.  साइकेट्री  किंग  जो  मेडिकल  कालेज

 लखनऊ  स्‍्नातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर

 76.  साइकट्री  सैंट  आर्मी  कमांड  लखनऊ

 77...  साइकेट्री  यूनिट  कालेज  आफ  मेडिकल

 एण्ड  सर  सुन्दर  लैंड  बनारस  हिन्दू  ॥॒
 यूनिवर्सिटी  स्नातकपूव॑  +  स्नातकोत्तर

 $0
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 78.  साइकेट्री  मेडिकल  कालेज  इलाहाबाद

 कर

 स्‍्नातकपूर्व
 79.  साइकेंट्री  जी  एस  वी  एम  मेडिकल  कानपुर  स्नातकपूर्व
 80.  साइकेट्री  मेडिकल  गोरखपुर  स्नातकपू्य
 82.  मेडिकल  में  रठ  स्नातकपू्व
 82...  मेडिकल  झांसी  स्नातकपूर्व

 पश्चिम  बंगाल

 83.  साइकेट्री  आर०  जी०  मेडिकल  कालेज

 एण्ड  हास्पिट  कलकत्ता  स्नातकपूर्व  +  स्तानकोत्तर

 84.  डिपार्टमेंट  आफ  एण्ड  मेडिकल
 कालेज  एण्ड  कलकत्ता  स्‍्नातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर

 85.  साइकेट्री  नेशनल  कालेज  एण्ड  हास्पिटल  सस्‍नातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर

 86.  एन०  आर०  एस०  मेडिकल  कालेज  एण्ड  हास्पिट

 कलकत्ता  सस्‍्नातकपूर्व  +  स्नातकोत्तर

 उपयुक्त  सूची  में  सावंजनिक  क्षत्र  के  उच्यमों  और  उनके  गृहों  के  नियन्त्रणाधी न
 कार्यरत  विभिन्‍न  मनश्चिकित्सीय  जो  पिछले  कुछ  वर्षों  में  खोले  गए  शामिल  नहीं  ये  भी

 सम्भव  है  कि  उपयुक्त  सूची  में  कुछ  मनश्चिकित्सीय  विभाग  छूट  गये  हों  जो  मुस्य  तौर  पर  सूची  को

 अद्यतन  और  वास्तविक  बनाने  के  लिए  किसी  विभाग  से  ताजा  सूचना  न  मिलने  के  कारण  हुआ  ।

 इंडियन  एयरलाइस्स  को  लेट  इ  जिन  कार्यशाला

 182 ५.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 झी  सनत  कुमार  संडल  :  क्‍या  सागर  जिमानस  और  पर्यटस  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 इंडियन  एयरलाइस  की  जैट  इ  जिन  कार्यशाला  में  किए  गए  काये  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और

 उस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  गई

 कया  कार्यशाला  का  पूर्ण  उपयोग  हो  रहा  और

 क्‍या  कार्यशाला  भविष्य  में  भी  कार्य  करेगी  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागर  जिमानन  और  पयंटन  भन्‍्तो  माधव  राज  :  इंडियन  एयरलाइम्स  की
 जेट  इजिन  शॉप  इस  समय  बोइ  विमान  में  फिट  किए  गये  जेटी  8  डी--7ए  इजिनों  का  हाट
 सैक्शन  निरीक्षण  और  सुधार  कार्य  करती  इम  काये  का  विदेशी  मुद्रा  घाटक  4.5  मिलियन  अमेरिकी
 डालर  है  ।
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 यह  शाप  रख-रखाव  और  ओवरहाल  काय॑  चरणों  में  करेगी  और  आज  तक  शाप  द्वारा  जेटी

 और

 लिखित  उसरं

 है  डी  ब्रकार  के  ।  5  इ  जिनों  का  सुधार  किया  जा  चुका  है  ।

 हां  ।  शाप  जेटी  ४  डी  इ'जिनों  से  सम्बन्धित  सभी  कार्य  क्रमिक  रूप॑  से  संभाल  ले

 ए-32₹  विंमात  में  फिट  किए  द  जिसों  के  शुत्ारात्मक  कार्य  तथा  माइयूल  बदलाव  कॉर्य
 ह

 एपर  इ  डिया  के  लिए  बेबरजैस  ओर  जजस्त  भिदेशक  को  नियुक्ति
 1826.  थी  शिवचरण  वर्मा  :  कया  नागर  विमानन  ओर  पयंक्ष्म  मम्त्री  यह  बलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  एयर  इ  डिया  के  लिए  एक  नियमिंत  चेयरंमैम  ओर  प्रबन्ध  निदेशक

 हि

 की  नियुक्ति  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 इसें फंद  कौ  कब  तक  भरा  जायेगा  ?

 नायर  विमानन  ओर  पयंटँत  सख्ती  सिंधिवा):(क)  से  श्री  वाई०  सी  देवेश्वर
 की  ।  से  9000-25.1-10000  रुपए  के  वेतन  मैं  वांच  बर्थ  की  अवधि  के  लिए  एयर  ईद
 के  अध्यक्ष-ब-प्रबन्ध  निदेशक  के  पद  पर  निम्रुकत  किया  गया

 गुरपा  और  गक्षंडो  कटे  शनों  पर  पुल

 1827.  भी  भुचभेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रांड  कोई  रले  साक्म  पर  स्थित  गुरपा  और  गहांडी  स्टेशनों  पर  रेलगाड़ियों  और  पैदल
 सात्रियों  का  बोतायौत॑  जवरुद्ध  हो  जाने  के कारण  वहां  अपरि  पुल  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बंस्धी  ब्यौरा  क्या  और  .

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारंण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  संन्‍्त्रों  मह्लिकाजु  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस  सुविधा  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  नियमानुसार  लागत  वहून  करने  की  विधिवत  सहमति
 देते  हुएं  रेलवे  को  अभी  तक  कीई  प्रस्ताव  प्रौयीजित  भहीं  किया

 डीजल  लोकोमोटिब्स  वाराणसी  में  कर्मंणारिय्रों  को

 पदोन्नति  के  अवसर

 1828.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मंत्रालय  को  डीजल  लोकोमोटिव्स  वर्क्स  वाराणसी  के  स्टोर  विभाग  में  कार्यरत
 कर्मचारियों  को  पदोभ्नति  के अवसर  दिए  जाने  के  बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?
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 रेल  मस्थ्ालय  में  राज्य  मन्त्रो  :  ओर  पदोन्नति  के  अवसर  के  संबंध
 में  कोई  विशिष्ट  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  1991  में  डीजल  रेल  इ  जन  का  रखाने
 में  आयोजित  कर्मचारी  परिषद  की  बैठक  में  2375-3500  रुपये  के  वेतनमान  में  प्रमुख  डिपो  स्टोर  कीपर
 की  नई  कोटि  के  सृजन  की  मांग  उठाई  गई  थी  इस  मांग  में  वाडे  कीपर  के  85  प्रतिशत  पदों  की  डिपो  स्टोर

 कीपर  और  ]।  के  रूप  में  पदोन्नति  शामिल  थी  ।

 इस  मांग  पर  विचार  किया  गया  था  और  इसे  स्वीकार  करना  व्यावहारिक  नहीं  पाया  गया

 सोनोपत  ओर  पानीपत  में  शताब्यो  एकक्‍्सप्रस  का  रोकना

 ]

 1829.  श्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  कया  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकाश  का  सोभीपत  और  पानीपत  के  औद्योगिक  महत्व  को  देखते  हुए  कालका  से  नई
 दिल्‍ली  के  बीच  चलने  वाली  शताब्दी  एक्सप्रेस  को  इन  दोनों  स्टेशनों  पर  रोकने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मल्लिकाजु  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उपनगरोय  और  प्रमुख  लाइन  सेक्‍्शनों  का  प्रशासन

 ]

 1830.  श्री  राम  नाईक  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  मध्य  और  पश्चिम  रेलवे  की  आय  और  व्यय  के  बारे
 में  20  199;  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3434  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  किं  उपंसग'रीय  और  प्रमुख  लाइन  सेक्शनों  पर  सामूहिक  व्यय  और  आय  को  अलग  करने  हेतु
 कार्य  निष्पादन  मानदण्डों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  उपनगरीय  और  मुख्य  लाइन  के  खब्डों  के  बीच
 सम्मिलित  राजस्व  संचालन  व्यय  को  सकल  टन  गाड़ी  किलोमीटर  के  हिसाब  से  आकलित
 यातायात  यूनिट  और  इस  संदर्भ  में  इस्तेमाल  होने  वाली  जन-शक्ति  तथा  सिगनल  और
 दूर-संचार  और  ऊपरी  उपस्कर  आदि  परिसम्पत्तियों  के  मूल्यह्वास  और  ब्याज  के  आधार  पर  अलग-अलग
 किया  जाता  है  ।  उपनगरीय  सेवाओं  से  होने  वाली  आमदनी  के  आंकड़े  अलग  से  रखे  जाते  हैं  ।

 भारत  और  अमेरिका  के  बीच  हवाई  उड़ाने

 1831.  झो  सनत  कुमार  संडल  :  क्‍या  नागर  बिमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बतामे  की  क्लपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमेरिका  डेल्टा  एयरलाइन्स  को  भारत  से  अपनी  उड़ानें  भरने  की  अनुमति  दे  दी  गई

 यदि  तो  कितनी  उड़ानों  की  अनुमति  दी  गई  उनकी  बारम्बारता  कितनी  है  और
 उसकी  शर्तें  कया

 53.
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 क्‍या  ये  सभी  उड़ानें  मुम्बई  से  अमेरिका  अथवा  यूरोप  के  लिए  शुरू  की

 कया  उड़ातों  की  अमुमनि  देने  से  पहले  एयर  इंडिया  के  अन्तर्राष्ट्रीय/यातायात/भा  डे  पर  पड़ने
 वाले  इसके  प्रभाव  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  ?

 मागर  विसानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  से  संयुक्त  राज्य
 अमरीका  की  सरकार  ने  पैनएम  के  स्थान  पर  डेल्टा  एयरलाइन्स  को  अपनी  वाहक  कम्पनी  नामित  किया

 उसने  प्रति  सप्ताह  न्यूयाके-फ़र  कफर्ट-बम्बई  मार्ग  तथा  वापसी  मार्ग  पर  तीन  उड़ानें  और
 फ्रैंकपटं-दिलली  तथा  वापसी  मार्ग  पर  तीन  उड़ानें  परिचांलित  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।

 दिल्‍ली  में  सलेरिया  तथा  डेंगू  ज्यर  के  रोगो

 1832.  श्री  विजय  नबल  पाटोल  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मलेरिया  और  डेंगू  के  कितने  मामले  दर्ज  किए  गए  और
 इसके  क्या  कारण  और

 इन  रोगों  का  उन्मूलन  करने  के  लिए  कया  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  करने  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  डो०  के०  तारादेवी
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  द्वारा  सूचित  किए  गए  मलेरिया  और  डेंगू  ज्वर

 के  रोगियों  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 वर्ष  मलेरिया  के  रोगियों  क॑  डेंगू  ज्वर  के  रोगियों  की

 संख्या  संख्या

 1988  14,423  22,697

 1989  10,761  7,202
 1990  12,044  702

 1991  10,240  406

 मलेरिया  और  डेंगू  ज्वर  के  फैलने  का  कारण  निर्माण  स्थलों  पर  पानी  का  इकट्ठा  निकास
 का  सन्तोषजनक  न  तथा  नालियों  का  सही  ढंग  से  रख-रखाव  न  किया  जाना  आदि  हो  सकता
 है  ।

 इन  बीमारियों  को  फैलने  से  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  विशिष्ट  कदम  उठाए  जा  रहे
 हैं  :--

 ताल-मेल  के  जरिए  मच्छरों  की  उत्पत्ति  पर  नियंत्रण  करना  ।
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 में  कमी  जल  का  निकास  तथा  लावां-भक्षी  मच्छलियों  का  प्रयोग
 करना  ।

 -

 के  उत्पन्न  होने  वाले  सभी  स्थानों  पर  साप्ताहिक  अन्तरालों  में  रासायनिक  उपचार  ।

 क्षेत्रों  में  तथा  उन  क्षेत्रों  क ेआसपास  जहां  रोगियों  का  पता  लगाया  गया  रासायनों
 का  चुनिदा  जगहों  पर  छिड़काव  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  ताड़  के  वक्षों  को  क्षति

 1933.  क्री  धर्मभिक्षम  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  ताड़  के  वृक्षों  को  क्षति  पहुंचाने  वाली  नई
 बीमारियों  की  रोकथाम  करने  हेतु  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  अनुरोध  पर  कया  कायंवाही  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  कमल  :  और  जी  केन्द्र
 सरकार  को  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  ऐसा  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ

 रोगियों  को  प्राइजेट  नसिंग  होम  भेजना

 1834.  श्री  गुरुवास  कामत  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आधुनिकतम  प्रणाली  की  जांच  के  लिए  प्रतीक्षा-सूच्री  में  शामिल  रोगियों
 को  प्राइवेट  नसिग  होम  मेजने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  तत्सग्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  लिए  क्या  मातवण्ड  निर्धारित  किए  गए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप  मन्‍्त्रो  डो०  के०  ताराबेबी  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सेड़िकल  कालेज  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  के

 उच्मोदधारों  क ेलिए  आरक्षण

 1835.  क्षी  गोविन्द  घन्र  सडा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 मेडिकल  कालेजों  में  अनूसूचित  जातियों/अनुसचित  जनजातियों  के  उम्मीदबारों  के  लिए
 कितने  प्रतिशत  कोटा  आरक्षित

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  क ेदौरान  मेडिकल  कालेजवार  इस  कोटा  के  अन्तर्गत  प्रवेश
 »  किए  गए  उम्मीदवारों  का  ब्यौरा  क्या

 मेडिकल  कालेजों  में  प्रत्रेश  हेतु  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के
 लिए  कोचिंग  की  व्यवस्था  करने  हेतु  की  गई/की  जाने  वाली  कायंवाही  का  ब्यौरा  क्या  और
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 मत  छीन  वर्षों  में  इसत्ध  पर  छत  को  गई  राशि  का  ब्यौश  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  डो०के०  ताशदेधी  :

 से  केन्द्रीय  सरकार  ने  अपने  नियंत्रणाधीन  विभिन्‍न  जिकित्ता  कालेजों  में  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  की  क्रशः  15  और  7.5  प्रतिशत  22.5  की  आरक्षण
 प्रतिशतता  निर्धारित  की  है  जहां  तक  राज्य  सरकारों  का  सम्बन्ध  आरक्षण  की  प्रतिशतताओं  में  अन्तर

 है  जो  उनकी  कुल  जनसंख्या  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  अनुपात  पर  निर्भर  जहां
 तक  केरद्रीय  सरकार  के  नियंत्रणाधीन  संस्थाओं  का  सम्बन्ध  पिछले  शीन  वर्षों  के  दौरान  सीटों  की  कुल
 संख्या  और  अनुसूस्चित  जाति/अनुयु चित  जतजाति  से  सम्बन्धित  उम्मीदवारों  से  आधे  मई  सीड़ों  की

 बिक  संडपा  के  आरे  में  सूचना  पंलर्त  विवरण  में  दी  यई  कल्थाण  मंत्रालय  अनुसूचित  जातियों/अनु-

 सुचित  जनजातिपों  के  कल्याण  के  बारे  में  भारत  सरकार  का  वॉडल  मंत्रालय  इब्ब  मंक्रलश  ने

 चिकित्सा  और  अभियांत्रिकी  पाठ्यक्रमों  में  दाखिले  के  लिए  निम्न  आय  वाले  परिवारों  से  अनुयूचित

 अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  को  तैयार  करने  के  लिए  विशेष  कोचिंग  सुविधाभों  की  व्यवस्था  करने

 के  लिए  सज्य  सरकारों  को  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  शाज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  !989

 में  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  एण्ड  एशाइड  स्फीमਂ  बरिचालित  की  इस  मंत्रालय  भे  इल  फोयना

 के  अन्तगंत  1989-90  के  दौराब  2.78  श्ाख  रुपये  और  1990-91  के  दौरान  3.46  लाख  रुपये  का
 व्यय  किया  है  ।

 विवरण

 केन्द्र  सरकार  के  नियंत्रणाधीन  चिकित्सा  कालेजों  में  एम  ०बी०बी०एस०
 में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति

 हारा  भरी  गई  सीटों  की  संस्या

 ऋ०  मेडिकल  कालेज  का  नाम  वर्ष  कुंज  अनु०  जाति  प्रतिशतता

 सं०  एवं  जनजाति
 के  उम्मीदवारों

 से  भरी  गई
 सीटों  छी
 वास्तविक

 संख्या

 1.  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  1989  50  11  22

 सई  दिल्‍ली  1990  50  11  22

 2.  मौलाना  आजाद  मेडिकल  1991  50  11  22

 दिल्ली  1989  180  40  22.2

 1990  175  39  22.3

 1991  180  41  22.4

 36
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 कि चलन नचलललललललइ  बस  बशकक  चल  न 3 4  +७५+भजभनभ+  नमन  नम  6

 2  3  4  5  6

 3.  यूनिवर्सिटी  कालेज  भाफ  8989.  100  22  72

 मेडिकल  दिल्ली  1991  100  22  १6

 1989  130  22  22

 4.  लेडी  हाडिग  मेडिकल  1990  106  29  22.3

 नई  दिल्‍ली  1991  106  22  20.7
 1989  65  22  20.7

 5.  जयाहरलाल  स्नातकोत्तर  चिकित्सा  1990  65  15  23

 शिक्षा  एवं  अनुसंधान  1991  65  15  23

 पांडिचेरी  जनअततियों के  65  रिक्त पद  23

 जनूसूलित  जततियों  और  अनुक्रजजित  जनजातियो ंके  जकायां  रिक्त  पद

 भो  कृष्ण  दल  सुल्तानपुरी  :  क्या  सागर  बिमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने की  कँपा
 करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्त
 पदों  का  चालू  वर्ष  के  शुरू  में  पिछला  बकाया  कितना

 इन  आरकिंत  पंदीं  को  भरने  हेतु  गत  तीन  माह  में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 शैध  आरक्षित  पद्दों  को  कब  तक  भेरे  जाने  की  संभावना

 सागर  विसानत  और  पर्यटन  संत्री  साधबराव  :  अनुसूचित  तथा

 अनुसूचित  8

 अनुसूचित  जनजाति  का  एक  पद  1991  में  भरा  गया

 रिक्तियों  की  सुचना  कामिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  को  भेज  दी  गई  है  जोकि  सेवाओं  का
 नियंत्रण  करता  है  ताकि  वे  उपयुक्त  उम्मीदवार  नामांकित  कर

 फेरल  में  कामकाजी  महिला  हौस्‍्हल
 1837.  थी  ढर०  जे०  अ  जलोज  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  भन्‍ली  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 केरल  में'कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  होस्टलों  के  मिर्भाण  हेतु  सरकार  नेंਂ  किशेंली  धंमरेएशि
 स्वीकृत  की  और

 केरल  में  1991-92  के  दौरान  बताए  जाने  वाले  कामकाजी  मंहिला  होस्टलों  की  संख्या  क्या
 और  तत्सभ्वण्धी  ध्यौरा  कया  है  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेखफूद  विभाग  तथा  महिला  भर  जाल
 विकास  में  राज्य  स्त्री  समता  :  कामकाजी  महिलाओों  के  लिए  बाल

 नह
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 nS  ५3  a  न  ननवानमनन  न  कक  न  न»«५भम«»+-+-न

 गे
 से  अब  तक  केरल  में  8725  कामकाजी  महिलाओं  को  आवास  प्रदान  करने  के  लिए  102  होस्टल  भव

 के  निर्माणार्थ  विभिन्न  स्वयंसेवी  और  अन्य  पात्र  संगठनों  को  10.93  करोड़  रुपये  की  राशि  संस्वीकृत
 की

 गई  है  ।  इन  होस्टलों  में  से  54  होस्टलों  में  1535  बच्चों  क ेलिए  दिवस  देखभाल  केन्द्र  सुविधाएं  भी  उप

 लब्ध  हैं  ।

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  परियोजनाओं  का  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेशवार  आबंटन
 नहीं

 किया  सम्बन्धित  राज्य  सरकार/केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासन  के  माध्यम  से  प्राप्त  स्वयसेवी  संगठनों
 के  पूर्ण  आवेदन-पत्रों  के आधार  पर  परियोजनाएं  संस्त्रीकृत  की  जाती

 देश  में  नेश्रहीन  बच्चों  को  संश्या

 1838.  भरी  के०  प्रधानो  :

 भी  परसराम  भारद्ाज  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  5  वर्ष  से  कम  उम्र  के  अन्धे  बच्चों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण
 कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  चिकित्सा  विशेषज्ञों  की  राय  भी  ली  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  तत्सम्बन्धी  सिफारिशें/सुझाव  क्‍या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारादेबो  :
 और  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  ने  ?  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  के  लिए  देश  के

 7  विभिन्‍न  क्षेत्रों
 के

 7  विभिन्‍न  केन्द्रों  में  1971-74  में  दृष्टिहीनता  पर  एक  सहयोजी  अध्ययन  आयोजित
 किया  उनके  निष्कर्ष  इस  प्रकार  हैं  :---

 शामिल  किए  गए  व्यक्ति  81,100

 दृष्टिहीन  व्यक्ति  61

 प्रति  हजार  जनसंख्या

 पर  ब्याप्तता  दर  :  0.75
 और  विशेषज्ञ  सलाह  के  अनुसार  चूंकि  विटामिन  की  अत्यधिक  कमी  छोटे  अचू  ।

 में  दृष्टिहीनता  का  एक  महत्वपूर्ण  कारण  इसलिए  बच्चों  में  होने  वाली  दृष्टिहीनता  से  वचाव  का  एक
 कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  इस  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  अब  तक  !  से  5  बर्ष  के  आयु  वर्ग  के  बच्चों  को
 छह  महीने  के  अन्तराल  पर  विटामिन  की  तेज  खुराकें  (2  लाख  अन्तर्राष्ट्रीय  दी  जाती  हैं  ।

 विशेषज्ञ  सलाह  के  अनुसा  र  इस  समय-सारणी  में  संशोधन  करके  इसे  9  महीने  की  आायु  पर
 विटामिन  को  एक  खुराक  (।  लाख  अन्तर्राष्ट्रीय  और  उसके  बाद  3  बर्ष  की  भायु  तक  हर छह  महीने  में  2  लाख  अन्तर्राष्ट्रीय  यूनिटें  किया  जा  रहा  है  ।

 426 श्र
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 )  कण्ठ  रोगियों  का  प॒रर्थास

 ह

 1839.  श्री  थी०  बेधराजन  :

 |
 श्री  के०  प्रधानो  :  वया  स्वास्थ्य  और  परियार  कह्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ः

 प्रत्येरू  राज्य  में  कुष्ठ  पुनर्वात  और  उन्नयन  एककों  की  कुल  संख्या  कितमी

 क्‍या  कुछ  स्वेक्छिक  संगठन  भी  कुष्ठ  रोगियों  के  चिकित्सीय-सामाजिक  और  व्यावसायिक

 |  पुनर्वास  में  कायरत  और

 यदि  तो  ऐसे  संगठनों  की  राज्यवार  संदुया  कितनी-कितनी

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबी  सिद्धायं
 25  कुष्ठ  पुनर्वास  और  उन्‍तयन  एकक  हैं  ।  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 हां  ।

 |  राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  स्वैच्छिक  संगठन  सेक्टर  में  16  क्रुष्ठ  पुनर्वास
 |  उस्नयन  एकक  हैं  जो  कुष्ठ  से  प्रभावित  व्यक्तियों  के  पुनर्थास  कार्य  में  लगे  हुए  राज्यवार  वितरण

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विजरण

 राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम

 क्ुष्ठ  पुनर्वास  उस्मयन  एककों

 राज्य/संध  राज्य  क्षेत्र  कुष्ठ  पुनर्वास  उन्‍यन  .  स्वेच्छिक  संगठन

 सं०  एककों  की  कुल  सेक्टर  के  कुष्ठ

 संख्या  पुनर्वास  उन्‍्मयन
 ॥  एकक

 आंध्र  प्रदेश  1

 ।  2  अरुणाचल  प्रदेश  0  0

 ।  3  असम  (  0-

 |
 4  बिहार  2  2

 $

 ल्‍  5  गोवा  0  0

 ः
 व

 6  गुजरात  0  0

 श  7  हरियाणा  2  2

 8  हिमाचल  प्रदेश  1  0
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 लिखिए

 1  2  3.

 9,  ..  कश्मीड़  ०

 10.  कर्नाटक  6

 11.  केश्लः

 12.  मध्य  प्रदेश  1

 13.  महाराष्ट्र  2

 14...  मणिपुर

 15.  मेघालय  0

 16.  घिजोर

 17.  मागालेंड  0

 18.  2

 19.  0

 20...  राजस्थान  0

 21.  सिक्किम  0

 22.  तमिलनाडु
 23.  त्रिपुरा  0

 24.  उत्तर  प्रदेश

 25,  पहिचम

 26...  अण्डमान  0

 दीप  समूह

 27.  अण्डीगढ़  0

 28.  दादरा  और  नागर  हल्लेली  0

 29.  दमण  और  दीव  0

 30.  दिल्ली  0

 31.  खक्षद्वीप  0

 32.  पांडिचेरी  2

 योग  25

 60,

 ०

 2

 <

 ०7

 ८
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 जलाने को  लकड़ीो-का  उत्सधनः

 1840.  श्री  ओबल्लभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  जलाने  की  लकड़ी  की  कमी  होने  के कारण  2000  ई०  तक  जलाने  की  लकड़ी
 का  संकट  उल्पसन  होसे  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  उक्त  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कर्यावरण  और  थन  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  कमल  :  जनसंख्या  वृद्धि  की
 वर्तमान  दर  पर  2000  ई०  तक  जलावन  की  लकड़ी  के  उत्पादन  एवं  मांग  के  बीच  एक  भारी  अस्तर

 होने  की  सम्भावना

 भारत  सरकार  ने  निम्नलिखित  उपाय  कैए

 (1)  ?0  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  व्यापक  वनरोपण  कार्यक्रम  चलाया  जा  रहा  है  और
 केवल  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  8.0  मिलियन  हेक्टेयर  से  अधिक  क्षेत्र  में
 बनरोपण  किया  गया

 (2)  ईंधन  सक्षम  वनज्योति  और  सुधरे  शवदाह-गृह  जैसे  जलाने  की  लकड़ी  की
 बचत  करने  वाले  उपकरणों  को  अआ्राथिक  सहायला/लाभ'  देकर  प्रोर्लाहिस  किया  जा
 रहा

 (3)  सोर  विद्य्‌  त  शवदाह-गृह  और  अन्यों  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देसे
 और  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  वित्तीय  प्रोत्साहनों/आथिक  सहायता  भी  दो  जा  रहीं
 है  ।

 राज्य  बिजलो  बोर्डों  से  रेल  विभाग  को  बकाया  राशि  को  बसूलो

 1841.  डा०  बसन्‍्त  निबरटो  पथार  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ताप  बिजली  घरों  और  राज्य  बिजली  बोर्डों  से  प्रतिवर्ष  भाड़ा  वसूली  का  कक
 और

 इन  एककों  से  अभी  कितनी  बकाया  राशि  वसूल  की  जानी  है  तथा  इस  बकापथा  राशि
 शीघ्र  वसूली  के  लिए  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मनत्रो  मल्लिकाज  :  और  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही
 है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उड़ीसा  को  लम्बत  जिशत  परियोजनाएं

 1842.  भी  गोबोबश्थ  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 पर्यावरणीय  स्वीकृति  के  लिए  उड़ीसा  की  कितनी  विद्य,त  परियोजनाएਂ  लम्बित  पड़ी
 क्या  उक्त  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  दिए  जाने  में  असाधारण  विलम्ब  हुआ

 61:
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 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दिए  जाने  में  बिलम्ब  के  कया  कारण

 उक्त  परियोजनाओं  को  शीघ्य  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  कमल  :  राष्ट्रीय  एल्यूमीनियम
 कम्पनी  के  कैप्टिव  विजली  संयंत्र  से  सम्बन्धित  एक  परियोजना  पर्यावरणीय  मंजूरी  के  लिए  लम्बित  है  ।

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 साईलम  में  पुलों  का  पु्नातर्माण

 1843.  थी  कोडीकन्नीन  सुरेश  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  क्विलोन  मद्रास  मीटर  लाइन  पर  माईलम  और  नेडुमपाईकुलम  में

 पुराने  ऊपरि  पुलों  का  पुनर्तिर्माण  कराने  का

 यदि  तो  यह  निर्माण  कार्य  कब  तक  शुरू  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  संत्रालय में  राज्य  मंत्री  मह्लिकाज  नहीं  ।

 और  राज्य  सरकार  ने  पहुंच  मार्गो  के  सरेखण  में  सुधार  लाने  के  उद्दे  श्य  से  ऊपरी  पुल
 के  पुनननिर्माण  की  इच्छा  व्यक्त  की  बहरहाल  राज्य  सरकार  द्वारा  आवश्यक  औषचारिकताएं  पूरी  कर

 दिए  जाने  तथा  कार्य  की  अनुमानित  लागत  जमा  करा  दिए  जाने  के  रेलवे  द्वारा  निक्षप  शर्तों  के

 आधार  पर  कार्य  शुरू  किया  जा  सकता  है  ।

 केरल  में  कोट्टायम  स्टेशन  का  विकास

 1844.  श्री  पाला  के०  एम०  संब्य  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  कोट्टायम  स्टेशन  पर  शेडयुक्त  प्लेटफार्मों  के  साथ-साथ  आवश्यक  यात्री

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इन  सुविधाओं  का  निर्माण  कार्य  कब  पूरा  हो
 जाने  की  सम्भावना  ओर

 ह

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सल्लिकाजु  :  से  स्टेशनों  पर  यात्री  सुविधाओं  की
 व्यवस्था  संभाले  जा  रहे  यातायात  की  मात्रा  के  आधार  पर  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  की  जाती  है
 जो  धन  की  उपलब्धता  और  विभिन्‍न  स्टेशनों  की  सापेक्ष  आवश्यकतायों  पर  निर्भर  करता  प्लेटफा्मों
 को  ऊचा  करने  तथा  प्लेटफामें  संख्या  2  और  3  पर  प्लेटफार्म  सायबान  के  विस्तार  से  सम्बन्धित  निर्माण
 कार्य  पहले  की  शुरू  कर  दिया  गया  है  और  इस  1992-93  के  दौरान  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ।

 यमुना  की  सफाई

 1845.  कुमारो  दोपिका  चिखलिया  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 यमुना  की  सफाई  के  विशेण  सन्दर्भ  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अब  तक  स्वौक्ृत  प्रदूषण
 नियन्त्रण  की  विभिन्‍न  योजनाओं  के  प्रारम्भिक  परियोजना  २म्बन्धी  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या

 कया  सफाई  का  कायें  शुरू  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  पर  कितनी  लालग  भौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 पर्याबरण  और  बन  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  यमुना  नदी  के

 प्रदूषण  दूर  करने  की  योजना  का  प्रतिपादन  किया  जा  रहा  इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  ब्योरा  तैयार

 किया  जा  रहा

 नकली  और  घटिया  औषधियों  को  जब्त  किया  जाता

 1846.  थी  दबाऊ  बयाल  जोशी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कह्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 1989  से  1989  तक  प्रत्येक  राज्य  में  जब्त  की  गई  नकली  और
 चटिया  औषधियों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  काली  सूची  में  दर्ज  कम्पनियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्‍या  उक्त  नकली  और  वटिया  औषधियों  के  कारण  मृत्यु  होने  की  शिकायत  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इसके  सम्बन्ध  में  कोई  कानून  बनाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  डो०  के०  ताराबेबी  :
 उपलब्ध  सूचना  के  वर्ष  1988-89  तथा  1989-90  के  दौरान  सूचित  की  गई  नकली

 तथा  घटिया  औषधों  के  ब्यौरे  को  दर्शान  वाला  एक  विवरण  संलग्न  राज्य  नकली  घटिया  ओऔषधों
 का  विनिर्माण  करने  वाली  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कारंवाई  राज्य  सरकारों  द्वारा  औषध  प्रसाधन  सामग्री
 अधिनियम  के  उपबन्धों  तथा  उनके  अन्तगंत  बनाए  गए  नियमों  के  अनुसार  की  जाती

 थर्ष  1989  के  दौरान  नकली  अथवा  घटिया  औषधों  के  कारण  हुई  मौतों  के  बारे  में  कोई
 शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 और  दांडिक  उपायों  को  सुदृढ़  करने  क ेलिए  औषध  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम
 में  वर्ष  1982  में  संशोधन  किया  गया  था  जिसमें  ऐपी  औषध  का  बिक्री  अथवा  वितरण  करने

 जिससे  मौत  अथवा  गम्भीर  हानि  हो  सकती  कम  से  कम  5  वर्ष  का  कारावास  शामिल  है  जिसे

 बढ़ाकर  आजीवन  कारावास  और  कम  से  कम  10,000  to  का  जुर्माना  किया  जा  सकता  है  ।
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 खिखितत  उत्तर  3  1991

 भांप्र  प्रदेश  हें  बन  क्षेत्र

 1847.  भरी  गंगाधरा  सानीपल्‍लोी  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सामान्य  रूप  से  आन्ध्र  प्रदेश  में  तथा  विशेषकर  चित्त,र  और  अनन्तपुर  जिलों  में  बन  क्षेत्र
 का  प्रतिशत  कितना  है

 क्या  फ्छिले  दो  वर्षों  के  दौरान  राज्म  में  वन  क्ष  त्र  में  कमी  आई
 (a)

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 वन  क्षेत्र  को  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 पर्वाधर्ण  और  बन  मम्जासय  के  राज्य  ससह्ी  कक्षल  :  स्टेट  आफ  फारेस्‍्ट
 1989  केअनुसार  आंध्र  प्रदेश  में  वन  क्ष  त्र  राज्य  के  कुल  शीगोगिक  झ्षत्र  का  23.0  प्रतिशत  है  ।
 व्विस  र  और  अनन्तपुर  जिलों  में  वन  क्षेत्र  का  प्रतिशत  इन  जिलों  के  भौगोलिक  क्षेत्रों  का

 29.85  भौर  10.26  है  ।

 1987  ओर  1989  की  स्टेट  आफ  फारेस्ट  रिपोर्ट  ग्रें  उपलब्ध  सूचवा  के  अनुसार  राज्य  के
 बम  क्षेत्र  63771  वर्ग  कि०मी  ०)  में  कोई  परिवतेन  नहीं  हुआ  है  ।

 और  प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  गथिड़  विश्वविद्यालय

 1848.  श्री  एम०जो०  रेड्डो  :  क्‍या  मानव  संसाधन  किक्नास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  फो  वित्तर  जिले  में  द्रविड़  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  आंध्र  प्रदेश
 प्तरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  और  उस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है

 फसानथ  संसाधन  विकास  मत्यी  अल न  :  और  आंध्र  प्रदेश  में  द्रधिड़
 जध्यवन  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  1990  में  आंध्र  प्रदेश  सरकार
 ने  एक  प्रस्ताव  रखा  था  ।  आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  सूचित  किया  गया  था  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान
 जायोग  सामान्यतः  केवल  आावा  के  आधार  अर  अलग-अलग  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  पक्ष  में  नहीं

 आयोग  का  मत  यह  है'कि  विश्वविश्ञालय  विभिन्‍न  विषयों  में  उक्च  अध्ययन  तथा  अनुसंधान  उपलब्ध

 कराए  बजाए  इसके  कि  उन  विषयों  में  कल  क्रथायी  साधार  की  सीमा  में  प्रदान  किए  जा  रहे  यह
 अधिक  उचित  होगा  कि  मौजूदा  किश्वतिद्याद्यों  भें  क्विह  भाषाओं  के  विभाग  स्थापित  करके  द्रविड़
 अध्ययन  को  सुदृढ़  बनाया

 एयर  इण्डिया  सें  ठेका  आधार  पर  कार्यरत  सुरक्षा  कमियों  को  समयोपरि  भरत  का  मुगतान

 1849.  जीमती  खुशीला  गोपालने  :  क्या  नागर  विमानन  और  क्यंडस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 +++  ीीिय्ॉिड:ब,़,़़बचसं  ल  खअ  सन्न्‍्  एलान  en न  ००  eer

 एग्रर  इण्डिया  में  ठेके  के  आह्लार  पर  कडयंरत  कमियों  के  दी  जाने  बाली
 लब्धियों  की  कुल  राशि  का  ब्यौरा  कढ़ा

 परिलब्धियों  में  अन्तिम  बार  संशोधन  कब  किया  गया

 क्‍या  इन  ठेके  के  सुरक्क  कलणियों  को  रुचर  इच्छिवा  सभयोपरि  भत्त  का  भुगतान  करता
 और

 (w)  यदि  तो  इसके  क्या  कररण  ?

 सागर  विमानन
 और

 पयंटन  बंजी  माधवराब  :  167  काभिकों  की  सेवाओं
 की  व्यवस्था  के  लिए  एयर  कृषिहया  ने  तुस्का  सर्ड  प्रेटर  बम्यई  को  भीह  1991  में
 1,97,392  रुपये  की  राशि  का  भुगतान  किया

 परिल्धियां  पिछले  !  1990  से  संशोधित  की  गई  थी  ।

 अक्तूबर  के  महौने  एकर  इण्डिया  ने  सुरक्षा  काणिकों  को  ससयोपारि  जता  के  रूप  में

 ,  17,768  रुपये  की  राशि  का  भुगतान  किया  था  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 सुरा  को  बिचऋोਂ

 1850.  श्री  सबल  किशोर  राय  :

 भरी  गोंपी  नाथ  गजपति  :  कया  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  आधुर्केदिक  ल्हिसकी  से  दुगुनी  प्रभावकारी  हैं  और  कीमत  में  इसकी  आधी

 ते  कया  प्री  दिल्‍ली  में  इलकी  बिक्री  पर  प्रतिक्ध  लगाया  जा  रहा

 बिना  किसी  प्रतिकन्ध  के  सुशा  बेचने  काले  लोगो ंके  विशद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा
 करने  का  विचार  और

 हान  ही  में  दिल्‍ली  में  नही  केलशिकार  लोगों  को  क्‍या  राहुत-पुरर्काल  और  उपचार

 उपलब्ध  कराया  गया  ?

 स्वास्थ्य  और  परिणार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारा  बेधी  :

 कुछेक  आयुर्वेटिक  औषधों  में  उत्परम  होने  बाला  एल्कोहल  होता  व्हिस्की  की

 तुलना  में  उनकी  कीमतों  का  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।

 आयुर्वेदिक  औषध  के  लेंबल  के  अन्तगंत  नकली  लिकर  बेची  गई

 दिल्‍लो  पुलिस  द्वारा  भारतीय  दष्ड  संहिता  की  धारा  284/304  के  अन्तर्गत  आयुर्वेदिक
 जौषधध  के  नाम  से  नकली  लिकर  के  विनिर्माताओं  एवं  विक्रेताओं  के  विरद्ध  एक  मामसा  दर्ज  किया  क्या

 दिल्‍ली  में  मारे  गए  व्यापक  छापों  में  93  व्यक्ति  हिरासत  में  लिए  गए  337  आपराधिक  मामले
 भी  वर्ज  दिए  गए  हैं  ।
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 '
 दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  इस  जाली  लिकर  के  उपयोग  से  मरने  वाले  प्रत्येक  मृतक  के

 दार  को  10,000  रुपये  तथा  इससे  अन्धे  हुए  प्रत्येक  व्यक्ति  को  5,000  रुपये  की  अनुग्रह  सहायता  मंजूर
 कौ  गई  है  ।

 दिल्‍ली  और  कानप्र  के  थीच  बायुदूत  सेवा

 1851.  झी  केशरी  लाल  :  क्या  सागर  विमानन  और  पयंडन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  दिल्ली  और  कानपुर  के  बीच  वायुदूत  सेवायें  स्थगित  कर  दी  गई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 कानपुर  से  मद्रास  और  देश  के  अन्य  महत्वपूर्ण  शहरों  के  लिए  वायुदृत
 सेवाएं  प्रारम्भ  करमे  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 सागर  विभानन  और  पर्यटन  संज्ो  साधजराब  :  और  विमान  क्षमता  की
 कमी  के  कारण  दिल्ली  और  कानपुर  के  बीच  वायुदृत  की  सेवाओं  को  रोक  दिया  गया  है  ।

 क्षमता  की  तंगी  के  इस  समय  कानपुर  से  वायुद्रृत  सेवाओं  को  बहाल  कराने  की
 कोई  संभावना  नहीं  है  ।

 कानपुर  पहले  ही  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  उड़ानों  से  जुड़ा  हुआ

 अंगलौर-मेसूर  साग  पर  रेलगाड़ियां  रह  होगा

 1852.  भीसतो  अम्रप्रभा  असे  :  क्‍या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  बंगलौर  और  मंसूर  के  बीच  कुछ  रेलगाड़ियां  रह  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  इन  गाड़ियों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  इन्हें  रह  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  संजालसय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  हां  ।

 आमान  परिवतेन  से  सम्बन्धित  निर्माण  कार्य  क ेकारण  6205  टीपू  एक्सप्रेस  और  6212
 मन्‍्दी  एक्सप्रेस  को  पूर्णतया  रह  कर  विया  गया  है  ओर  231/232,  229/234  और  233/230
 वैसेंजर  गाड़ियों  का चालन  कम  कर  दिया  गया

 आंध्र  प्रदेश  सें  समस्थित  थाल  विकास  सेजा  परियोजना  में  कार्यरत

 आंगनबाड़ी  कमंजारो

 1853.  शी  एम०  बी०  बो०  एस०  मूति  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  समस्वित  बाल  विकास  सेवा  कार्यक्रम  के  अस्तर्गत  कार्य  कर  रहे  कुल  -

 कम  चारियों  की  सख्या  क्‍या

 उनकी  सेवा  शर्तों  तथा  उन्हें  दिए  जा  रहे  वेतन  एवं  +  न्‍्य  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्‍या रे
 और
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 क्‍या  उक्त  राज्य  में  आंगनबाड़ी  सेवा  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेलकूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल
 जिकास  में  राज्य  मस्त्रो  समता  :  आंध्र  प्रदेश  में  समेकित  बाल  विकास

 सेवा  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  संस्वीकृत  आंगनबाड़ी  कार्यकर्ताओं  की  कुल  संख्या  2  879  इसके  अलाबा

 सहायिकाओं  की  स्वीकृत  संख्या  भी  21879  इनमें  से  850  आंगनबाड़ी  कार्यकर्ता  और  इतनी  ही
 संख्या  में  सहायिकाएਂ  राज्य  क्षेत्र  की समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  के  अन्तगंत  आती  हैं  तथा  शेष

 केन्द्रीय  क्षत्र  की  रामेकित  वाल  विकास  सेवा  योजना  के  अन्तगंत  आती  है  ।

 आंगनबाड़ी  कार्यकर्ता  स्वयंसेवी  अंशकालिक  कार्यकर्ता  होती  हैं  जिन्हें  उनके  अनुभव  और
 शैक्षणिक  स्तर  के  आधार  पर  225  रुपये  से  325  रुपये  तक  का  मासिक  मानदेय  दिया  जाता

 यिकाए  भी  अवैतनिक  कार्यकर्ता  होती  हैं  और  उन्हें  110  रु०  प्रति  माह  का  मानदेय  दिया  जाता  है  ।

 इस  आशय  के  अनुदेश  भी  जारी  किए  गए  हैं  कि  राज्य  सरकार  ऐसे  उपयुक्त  भर्ती  नियमों  पर
 विचार  करे  जिनके  अन्तगंत  अहँता  प्राप्त  आंगनबाड़ी  कार्यकर्ताओं  को  सुपरवाइजर  के  पद  पर  नियुक्त
 किए  जाने  पर  विचार  किया  जा  सके  ।

 ्््ि

 अवकाश  :  आंगनबाड़ी  कार्यकर्ताओं  और  सहायिकाएं  20  दिन  का  वाधिक  अवकाश  ले  सकती
 जिसमें  से  वह  अपने  निजी  कार्य  के  लिए  और  बीमारी  के  दौरान  एक  साथ  10  दिन  का  अवकाश

 ले  सकती  इसके  अलावा  एक  वर्ष  को  संवावधि  पूरी  कर  लेने  के  बाद  प्रसव  अथवा  गर्ंपात/गर्भस्नाव

 होने  की  दशा  में  उन्हें  वेतन  सहित  अवकाश  अनुमेय
 ह

 यात्रा  भश्ता  :  मासिक  बंठकों  अथवा  अल्पकालीन-रिओरियेन्टेशन/प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  में  भाग  लेने

 के  लिए  आंगनबाड़ी  कार्यकर्ताओं  और  सहायिकाओं  को  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  समेकित  बाल

 विकास  सेवा  योजना  के  बजट से  यात्रा  भत्ता/दंनिक  भत्ता  दिया  जा  सकता

 आंध्र  प्रदेश  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  आई०  सी०  डी०  एस०  कार्यक्रम  कार्यान्‍्वयनाधीन
 जिसके  अन्तर्गत  ।  10  ब्लॉक  कवर  किए  जाने  इनमें  से  87  ब्लॉक  पहले  ही  संस्वीकृत  किए  जा

 चुके  इस  कार्यक्रम  में  किशोर  लड़कियों  के  लिए  महिला  समेक्रित  जीवन  शिक्षा  ०आई०
 महिलाओं  के  लिए  जन  चेतना  और  आयोत्पादक  पोषाहार  पुनर्वास  केन्द्र  और

 बेहतर  संचार  जैसे  अतिरिक्त  घटक  शामिल

 इण्डियलत  एयरलाहइन्स  की  प्रतोक्षा  सूखो  वाली  टिकटों  को

 स्थिति  में  सुधार

 1854.  क्री  सोमजी  भाई  डासोर  :  क्या  नागर  विसानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  एक  ही  क्षंत्र  में  एक  ही  टिकट  पर  अनेक  उड़ानों  के  लिए  बुक  की  गई  टिकटों  के

 सम्बन्ध  में  इंडियन  एयरलाइन्स  की  प्रतीक्षा  सूची  वाली  टिकटों  को  उस  स्थिति  में  स्वतः  प्राथमिकता
 मिल  जाती  है  जब  किसी  यात्री  ने  किसी  पहली  उड़ान  का  लाभ  उठा  लिया

 यदि  तो  उसके  कया  कारण

 क्या  सरकार  का  विशेषकर  कलकत्ता  हवाई  अड्डे  पर  प्रतीक्षा-सूची  में  दर्ज  टिकटों  की  स्थिति
 से  निपटने  की  प्रक्रिया  में  सुधार  करने  का  विचार  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है और  क्‍या  सरकार  का  प्रतीक्षा  सुच्ची  में  दर्ज  यात्रियों
 को  हवाई  अटड़े  पर  प्रस्थान  समय  से  आधा  घंटा  पहले  तक  सम्पूर्ण  ब्‌किंग  स्थिति/जांच  हेतु  प्रतीक्षा

 लिंससे  विलम्न  तेथा  अन्य  अनावश्यक  समस्याएं  खड़ी  हो  जाती  की  तुलना  में  प्रतीक्षा  सूची  में
 दर्ज  टिकट  घारकों  को  टिकट  की  स्वतः  पूष्टि  किए  जाने  पर  बिचार  करने  का  प्रस्ताव  हैं  ?

 मह्गर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  ओर  (@)  यदि  किसी  यात्री
 ते  उसी  शैक्टर  पर  अनेक  उड़ानों  के  लिए  प्रतीक्षा  खूची  टिकट  ले  रखी  है  और  उसी  टिकढ  पर  उड़ानों  में
 से  एक  पर  वह  पुष्टिकृत  टिकट  प्राप्त  कर  लेता  है  और  व  उसी  विशेष  उड़ान  पर  यात्रा  क ेलिए  अपनी

 पृष्ठांकन/पुष्टिकरण  के  लिए  प्रस्तुत  करता  है  तो  यात्री  के  उस्ती  सैक्टर  पर  अन्य  उड़ानों  के  लिए
 प्रतीक्षा  सूची  का  अनुरोध  रह  किया  जा  सकता

 कशकशा  में  प्रतीक्षा  सूची  वाले  यात्रियों  को  स्वीकार  करने  की  प्रणाली  वहीं  है  जो

 रक्त  सुविधा  काले  अन्य  हवाई  अड्डों  पर  उपलब्ध  जहां  तक  सम्भव  हो  सुधार  और
 संशीक्षम  किए  जाने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सभी  प्रणालियों  और  पद्धतियों  की  लगातार  निगरामी  और '
 शंबीला  की  जाती

 (w)  चूंकि  पुष्टिकृत  आरक्षण  वाले  को  उड़ान  के  प्रस्थान  से  आधा  कष्टे  पूर्व  तक  चंक-इस
 की  अनुक्ति  दी  जाती  उड्न  के  प्रस्थान  से  केवल  आधा  घंटा  पूर्व  ही  प्रतीक्षा  सूची  बाले  यात्रियों
 करें  शकात्त  उपलब्ध  कराने  ने  लिए  सीटों  की  वास्तविक  संख्या  का  पता  चलता  अतः  प्रतीक्षा  सूची  वाले
 माजियों को  उस  समय  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  जब  तक  कि  उन्हें  स्वीकार  किया  ऐसे
 यातियों  उस  समय  स्थल  पर  उपलब्ध  इंडियन  एयरलाइन्स  के  पदाधिकारियों  के  विवेक  पर  समय  से

 पहले  भी  विमान  में  लिया  जा  सकता  यदि  रह  किए  जाने  के  कारण  उड़ान  में  सीट  क्षमता  उपलब्ध

 हो  ।

 भागलप्र  में  सामाजिक  संगठन

 1855.  कली  साईजन  सरास्डी  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भागलपुर  में  सरस्‍्वती  पुस्तकालय  की  दयनीय  भागलपुर

 कोशवाली  के  तहखाने  में  लहरी  टोला  में  राधाकृष्ण  मन्दिर  की  मूर्ति  का  पड़ा  होना  और  कई  अन्य  संगठनों

 की  दयनीय  स्थिति  तथा  कुप्रबन्ध  के  बारे  16  1991  के  समाचार  प्र  में

 संस्थाओं  पर  काबिज  लोगਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  सरकार  का  इनकी  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का

 विचार  और
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रो  अजु  न  :  सरस्वती  भागलपुर  और

 राधाकृष्ण  लह्री  टोला  तथा  भागलपुर  कोतवाली  न  तो  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रबन्ध  और  नियंत्रण

 10
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 में  हैं  और  न  ही  ये  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  से  कमेई  अनुदान  प्राप्त  कर  रहे  (  4  जहां  तक  अन्य
 संबठनों  के  कुप्नवन्ध  का  सम्बन्ध  कोई  विशिष्ट  ड्यौरे  नहीं  विए  गए  हैं  ।

 हे  (em)  और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 न  आगरा  में  सेन्ट्रल  गुड़स  शेड

 ]
 भी  भगवास  शंकर  राजत  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आगरा  में  विभिन्‍न  गुड्स  शेडों  के  स्थान  पर  एक  सेंट्रल  गुड्स  शेड  स्थापित  करने  का
 कोई  प्रस्ताव

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  योजना  को  कब  तक  कार्थान्बित  क्रिया  और

 यदि  को  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 हेल  मंज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  झहिलकाशु  :  (#.)  नहीं  ।

 और  ब्रश्म  नहीं  उठता  ।

 आगरा  क्षंत्र  में  माल  यातायात  को  संभालने  के  लिए  ईदगाहु  भौर  यमुना  प्रिल
 माल  गोब्ासों  की  मौजूदा  सुविधाएं  पर्याप्त  रुमक्ली  जाती  हैं  ।

 राजस्थान  परमाणु  विद्युत  केग्हे  का  स्वास्थ्य  पर  प्रभाव

 1857.  भी  सदन  लाल  खुराना  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  ऋश्याण-मंत्री  पढ़  अदाते  की  का  |

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  27  1991  के  टेलीग्राफ  में  राजस्थान  परनाह्यू
 विद्य  त  केन्द्र  के  निकट  रहने  वाले  व्यक्तियों  के  स्वास्थ्य  को  खतरे  के  बारे  में  फाल  आर्डरਂ  शीर्षक  ते
 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  और  ु

 ह
 यदि  जो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 स्वास्था  और  परिधार  कल्याण  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  डी०  के०  ताराग्रेथी  :
 सरकार  राजस्थान  परमाण  विद्युत  केन्द्र  के  पास  के  गांवों  में  जनसामान्य  की  कुछ  ह्वास्थ्य

 समस्याओं  के  बारे  में  संचार  माध्यमों  की  रिपोर्टों  की  जानकारी  है  ।

 परमाणु  विद्ञ,त  केन्द्र  और  राजस्थान  सरकार  द्वारा  प्रतिनियुक्त  किए  गए  चिकित्सा
 कारियों  के  विशेषज्ञ  दलों  ते  विवरणों  की  जांच  स्वतन्त्र  रूप  से  की  राजस्थान  पश्माणु  विद्युत  केस  से
 हवा  और  पाती  के  रास्ते  पर्यावरण  में  निकलने  वाली  रेडियो-धर्मिता  बहुत  कम  और  परमाणु  ऊर्जा

 रेसुलेटरी  औओड  वृश्श  अनुबंधित  की  गई  सीमाओं  से  भी  कम  गे  सौसाएं  इस्टरतेशनल  कमीशन  आस
 जकल  प्रोटेक्शन  सी०  आर०  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  अनुसार  हैं  ।  राजस्थान

 परमाणु  विद्युत  केन्द्र  क ेआसपास  पर्यावरणिक  सुरक्षा  को  सु  निश्चित  करने  के  लिए  विकिरण  मर्वक्षण  और

 वायु  और  कतिपय  दूसरे  पदायों  के  तमूनों  का  संद्रह  और  विल्लेचन  व्यवरकिदश
 ्
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 तरीके  से  किया  गया  राजस्थान  परमाणु  विद्य त  केन्द्र  क ेआसपास  के  कुछ  गांवों  में  सूचित  की  गई
 स्वास्थ्य  समस्याएं  विद्य त  केन्द्र  के  संयंत्र  कामगारों  में  या  उससे  लगे  नगर  क्षंत्र  में  रहने  वाले  उन
 गारों  के  परिवारों  में  नहीं  पाई  गई  राजस्थान  सरकार  द्वारा  प्रतिनियुक्त  किए  गए  चिकित्सा
 कारियों  के  विशेषज्ञ  दलों  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षणों  से यह  पता  चलता  हैं  कि  पाए  गए  स्वास्थ्य  विकार
 बिकिरण-जनित  रोग  न  होकर  असन्तोषजनक  स्वच्छता  आदि  के  कारण  थे  ।

 बविटासिन  सी  का  उत्पादन  करने  बाले  एककों  द्वारा  प्रदूषण

 किः
 1858.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  विटामिन  सी  का  उत्पादन  करने  वाले  एकक  बड़  पैमाने  पर  देश  में  प्रवृषण  फैला  रहे

 यदि  तो  एकक-वार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  एककों  द्वारा  फैलाये  जा  रहे  प्रदूषण  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  कमल  :  से  देश  में  बिटामित
 सी  का  उत्पादन  मूलतः  दो  इकाइयां  कर  रही  मेंससं  जयन्त  विटामिन्स  रतलाम  और

 मैससे  अम्बालाल  साराभाई  एन्टरप्राइजेज  बडोदरा  ।

 मैसर  जयन्त  विटामिन्स  लिमिटेड  से  निकलने  वाले  बहिल्नाव  निर्धारित  मानकों  को  पूरा  नहीं
 करते  और  इस  इकाई  के  विरुद्ध  जल  निवारण  और  1974  के  तहत

 कानूनी  कार्रवाई  शुरू  की  गई  मैसर्स  अम्बालाल  साराभाई  एन्टरप्राइजेज  लिमिटेड  ने  अदृषण  के
 नियंत्रण  के  लिए  उपयुक्त  सुविधाएं  स्थापित  की  हैं  ।

 महिला  विकास  लिगस

 1859.  डा०  कारतिकेश्वर  पात्र  :

 श्ली  अनादि  चरण  दास  :

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 महिलाओं  के  लिए  बेहतर  रोजग।र  उपलब्ध  कराने  और  समाज  के  कमजोर  वर्ग  की  महिला

 समूहों  के  लिए  निरन्तर  आय  हेतु  चलाए  गए  कार्यकलापों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  लिए  क्या  काये

 योजना  बनाई  गई

 उत  राज्यों  के  नाम  क्या  जहां  अभी  तक  महिला  विकास  निगम  स्थापित  किए  गए  हैं
 और  उन्हें  क्या-क्या  प्रमुख  कार्य  सौंपे  हैं/उनके  द्वारा  चलाए  गए

 जिन  शेष  राज्यों  में  अभी  ऐसे  निगम  स्थापित  नहीं  किए  गए  उसके  क्या  कारण  हैं  और
 इन्हें  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  और

 कल्याण  कार्यों  सामाजिक  क्रिया-कलापों  में  लगे  अन्य  महिला  संगठनों  को  भी  इसमें
 लित  करने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  करने  का  विचार
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 मानव  संसाधन  विकास  सन्त्रालय  कार्य  और  लखेलक्द  विभाग  तंथा  महिला  और  बॉल  विकास
 में  राज्य  मंत्री  समता  :  से  महिला  विंकास  निगर्म  के  मुख्य  कार्यों  में

 महिला  उद्यमियों  का  पता  दृष्टि  से  सुदृढ़  पर्गोजनतएਂ  तैयार  करना  और  तकनीकी
 परामश  सेवाएं  उपलब्ध  कराना  बैंकों  और  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  के  जरिए  ऋश  की  उपलब्धता
 जनक  बनाना,'विपशन  को  बढ़ावा  देना  तथा  महिश्ला  सहकारी  और:अन्य  को  सुबृढ़
 करना  शामिल  . 7४  |  .

 हन  निगमों  की  स्थापना  राज्य  सरकारों/केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों  द्वाशा  की  जाती

 पूजी  में  केन्द्र  सरकार  का  अंशदान  49%  होता  अब  तक  आंध्र
 उत्तर  मध्य  हिमाचल  जम्मू  एवं  कश्मीर  की

 राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  शासित  चण्डीगढ़  ने  ही  महिला  विकांस  निगम  स्थापित  किए  शेष
 राज्य  सरकारों  से  ऐसे  निगम  स्थापित  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया

 महिला  एवं  बाल  विकास  महिलाओं  से  सम्बन्धित  समाज  कल्याण  कायकलापों  में
 संलग्न  स्वयंसेवी  संगठनों  से  सन्निकट  सम्पर्क  बनाए  रखता  है  ताकि  विभाग  करे  कार्यक्रमों  में  इनकी
 अधिकतम  भागीदारी  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।

 बन  नोति  का  कार्यास्वयन

 ]

 1860.  श्री  राम  शरण  यादव  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  वन  नीति  फो  सम्पूर्णतया  कार्यान्वित  किक्क  जा  रहा

 क्‍या  किसी  राज्य  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  जारी  किए  गए  दिशा-निर्देशों  का  उल्लंधन
 किया  और

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  इसके  सम्पूर्ण  कार्यान्‍्वयन  को  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  भसन्‍्त्रालय  के  राज्य  मस्ती  कमल  :  से  राष्ट्रीय  बन  नीति
 1988  के  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  वन  प्रबन्ध  और  नीति  के  उद्द श्य और  अनिवार्यताएਂ  निर्धारित

 की  गई  बृहत  रूप  से  नीति  मौजूदा  राज्य  कानूनों  के  पैरामीटरों  के  तहत  राज्यों  द्वारा  कार्यान्वित  की
 जा  रही  जब  कभी  फके॑  पाया  जाता  है  तो  उस  मामले  पर  ज्पआरी  कार्रवाई  करने  के  लिए  उसे
 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  साथ  उठाया  जाता

 दिल्‍ली  में  तकली  ओऔषधों  की  बिक्रो

 ]

 1861.  श्री  कड़िया  मुण्डा  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  क्रस्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  दिल्ली  में  नकली  औषध  निर्माण  के  मामले  प्रकाश  में  आए
 भौर
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  ज़िन्हें  इसके  कारण
 काली  सूची  में  डाल  दिया  गया  है  ?

 स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मम्जालय  में  राज्य  मन्जी  डी०  के०  तारादेबी  :
 और  डिल्ली  प्रशासन  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  पिछले  दो  बर्षों  बर्यात्‌  1-1-90  से

 27-11-91  तक  संघ  राज्य  क्षत्र  दिल्ली  में  नकली  औषधों  के  छह  मामलों  का  पता  लगाया

 जिन  कम्पनियों  से  नकली  औषधियों  का  पता  उनके  नाम  संलग्त  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।  इन
 मामलों  की  जांच  की  जा  रही
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 तब

 गंगा  के  पामी  को  सफाई

 1862.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 गंगा  के  पानी  को  स्वच्छ  बनाने  तथा  इसे  प्रदूषण  मुक्त  रखने  के  लिए  शुरू  की  गई  विभिन्‍न
 परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 (@)  इससे  पर्यावरण  संरक्षण  तथा  वनरोपण  और  कृषि  में  सुधार  लाने  में  कितनी  मक्द  मिली

 पर्यावश्ण  और  जन  मस्जालय  के  राज्य  मन्‍्जी  कसल  ओर  गंगा  कार्य
 योजना  के  वतंमान  चरण  के  अन्तगंत  हाथ  में  ली  गई  261  स्कीमों  में  से  3।  1991  तक  1  75
 स्‍्कीमें  पूरी  की  जा  चुकी  पूरी  की  गई  स्कीमों  में  अवरोधन  एवं  दिशा-परिवर्तत  की  53
 सीबेज  उपचार  की  7  अल्प-लागत  स्वच्छता  की  39  विद्युत  शवदाह-गृह  की  19

 नदी  तटाग्र  एवं  घाट  विकास  की  30  स्कीमें  तथा  विविध  प्रकार  25  स्कीमें  शामिल:हैं  ।.  इन  स्कीमों  से
 लक्ष्य  किए  गए  875  मिलियन  लोटर  प्रतिदिन  अपशेष  जल  की  जगह  405  मिलियन  लीटर  प्रतिदिन
 अपशेष  जल  का  दिशा-परिवतंन  किया  गया  जिन  स्थानों  पर  दिशा-परिवतंन  एवं  प्रदूषण  दूर  करने
 के  कार्य  पूरे  कर  लिए  गए  हैं  वहां  पर  नदी  के  जल  की  गुणवत्ता  में  सुधार  के  संकेत  पाए  गए  हैं  ।

 चारित  सीवेज  का  प्रयोग  करके  वृक्षारोपण  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  है  |  उपचारित  सीवेज  को  कृषि  में

 सिंचाई  के  उपयोग  तथा  सस्‍लज  को  खाद  के  रूप  में  प्रयोग  करने  के  लिए  बढ़ावा  दिया  जा  रहा

 समेकित  थाल  विकास  कार्यक्रम

 ]

 1863.  श्री  काशीरास  राणा  :

 ओऔ  हरिकेवल  प्रसाद  :  क्या  भानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 किः

 क्या  गुजरात  के  सूरत  और  बड़ौदा  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  और  बल्लिया  जिलों  में
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  समेकित  बाल  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए
 गए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  निर्धारित  लक्ष्यों  और  लक्ष्य  की  प्राप्ति  का  ब्यौरा
 क्या  े

 सानव  संसाधन  विकास  सन्त्रालय  कार्य  ओर  खेलकूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल
 विकास  में  राज्य  मन्त्रो  ममता  :  हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जहां  तक  ग्रुजरात  के  सूरत  और  बड़ौदा  जिलों  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  और  बलिया
 जिलों  में  प्रचालित  की  जाने  वाली  समेकित.बाल  विकास  सेवा  परियोजनाओं  की  संख्या  का  सम्बन्ध
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 बर्ध-बार  लक्ष्य  ओर  उपलब्धियां  दर्शाने  वाज़ा  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 जिले  का  मास  है  ।

 1989-90  1990-91

 राज्य  :  गुजरात
 बड़ौदा

 लक्ष्य  1  0  0

 उपलब्धियां  ]  0  0

 सूरत
 लक्ष्य  ||  0  0

 उपलब्धियां  ||  4]  0

 राज्य  :  उत्तर  प्रदेश

 बलिया

 लक्ष्य  0  0

 उपलब्धियां  0  0  0

 देवरिया

 लक्ष्य  1  0

 उपचब्धियां  0
 a  ननभनगनगन्‍ग  न  बनने  अओत  ee  .  जन  नी  न

 बिहार  में  थाल  विकास  परियोजनाएं

 1864.  थी  उपेश  नाथ  क्या  सामनव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  प्रति  700  की  जनसंख्या  पर  एक  बाल  विकास  परियोजना  केन्द्र  स्थापित  किया
 जाता

 ह

 क्‍या  वर्ण  1991  में  हुई  नवीनतम  जतगणना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  बिहार  के

 पन्षामू  जिले  में  ऐसे  केन्द्रों  की  संख्या  बढ़ाने  का  विचार

 जनसंख्या  में  वृद्धि  के आधार  पर  ऐसे  केन्द्रों  की  संछ्या  में  कब  तक  वृद्धि  की

 फूडਂ  की  कम  एवं  अनियमित  सप्लाई  के  कारण  उक्त  जिले  में  कितने  केन्द्र  बन्द
 कर  दिए  गए  ओर

 (8)  इन  केन्द्रों  के  कार्यकरण  को  सुचारू  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 सागव  संसाधन  जिकास  भम्ज्ालय  कार्य  ओर  खेलकूद  बिभाग  तथा  महिला  और  बाल
 विकास  में  राज्य  सनी  ममता  :  हां  ।  जनजातीय  क्षेत्रों  में  साभान्यतः
 700  की  आबादी  वाले  गांवों  के  लिये  एक  आंगनबाड़ी  केन्द्र  स्वीकृत  किया  जाता  है  ।
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 और  नहीं  |  धन  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चालू  आई०सी०  डी०  एस०

 परियोजनाओं  के  अन्तर्गत  आंगनबाड़ी  केत्द्रों  की  संख्या  में  फिलदाल  वृद्धि  नहीं  की  जा  रही

 पालमू्‌  जिले  में  कोई  केन्द्र  बन्द  नहीं  किया  गया  ।  परन्तु  सप्लाई  तथा  यातायात  की

 नाइयों  क ेकारण  1991  के  महीने  में  तीन  आई  ०सी०डी०एस०  परियोजनाओं  में  तथा

 1991  में  4  आई०सी  ०डी०ए+न०  परियोजनाओं  में  पोषाहार  के  वितरण  में  व्यवधान  आया

 खाद्य  सामग्री  की  नियमित  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  और  इन  आंगनबाड़ी  केन्द्रों  के
 करण  को  सुचारू  बनाने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  केयर  तथा  स्टेट  फूड  ट्रांसपोर्ट  कारपोरेशन  के

 निधियों  के  साथ  एक  बैठक  की  |

 स्थिति  पर  बारीकी  से  नजर  रखी  जा  रही  है  ।

 तमिलनाड़  में  तिरुष्पुर  में  उपरिषुल

 ]

 1865.  श्री  के०  सी  क्थ्युस्थामों  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेल  उपरिपुल  के  निर्माण  के  लिए  स्वीकृत  कितनी  परियोजनायें  सरकार  के  पास  लम्बित

 चालू  वर्ष  के  दौरान  कितनी  परियोजनायें  पूरी  कर  ली

 कया  कोयम्बट्र  जिले  में  तिरुप्पुर  में  रेल  उपरिपुल  के  निर्माण  की  योजना  भी  काफी  समय
 हे  लम्बित  और

 यदि  तो  उस  पर  कया  कायंवाही  की  गई  ?

 रेल  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  मल्लिकाज  :  ब्यस्त  समपारों  के  बदले  ऊपरी/निचले
 सड़क  पुलों  की  56  अनुमोनित  परियोजनायें  हैं  ।  योजना  और  निर्माण  के  विभिन्‍न  चरणों  में  हैं  ।

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  ऐसे  18  ऊप  री/निचले  सड़क  पुलों  का  निर्माण  प्रा  किए  जाने
 की  सम्भावता  है  ।

 और  तिरुप्प्र  में  एक  ऊपरी  पुल  के  निर्माण  के  लिए  नक्शों  तथा  अनुमान  को  अन्तिम
 रूप  दिया  गया  गया  इस  काय॑े  को  राज्य  सरकार  के  लिये  निक्षप  शर्तों  पर  किया  जाना  उन्होंने
 भ्लांशिक  निक्ष  प  कर  दिया  दक्षिण  रेलवे  कार्य  शुरू  करने  का  प्रबन्ध  कर  रही

 शुस्तई  में  कल्याण  स्टेशन  पर  अम  विस्फोट

 1866.  री  शरद
 भरी  गोबिन्द  राब  तिकाम  :

 प्रो०  रास  कापसे  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  के  कल्याण  स्टेशन  पर  हुये  बम  विस्फोट  से  कितने  व्यक्ति

 इस  बम  विस्फोट  में  मरे  लोगों  के  निकटतम  सम्बन्धियों  को  कितना  मुआवजा  दिया
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 ene  चना  जन

 क्‍या  इस  घटना  की  जांच  शुरू  कर  दी  गई  और

 यंदि  तो  तत्सम्तनन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यात्रियों  की  सुरक्षा  क ेलिए  सरकार  का  क्‍या

 उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  :  कल्याण  स्टेशन  पर  बम  विस्फोट  में

 12  व्यक्ति  मारे  गए  ।

 ।]  मृत  व्यक्तियों  के  प्रत्येक  निकट  सम्बन्धी  को  5,000/-80  की  राशि  का  पहले  ही

 भुगतान  कर  दिया  गया  एक  मामले  में  मृतक  के  निटक  सम्बन्धी  ने  अभी  तक  क्षतिपूर्ति  स्व्रीकार

 नहीं  की

 और  राजकीय  रेलवे  कल्याण  ने  एक  मामला  दर्ज  किया  है  जिसकी  जांच  की
 जा  रही

 रेलों  पर  कानून  व्यवस्था  को  बताए  रखना  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  प्रभावित
 क्षेत्रों  में  जज  उद्धोषणा  टी०  पोस्टरों  तथा  समाचारपत्रों  में  विज्ञापनों  के  माध्यम  से
 यात्री  जनता  को  किसी  संदेहास्पद  वस्तु  को  छूने  अथवा  उठाने  की  चेतावनी  दी  जा  रही  है  और  वे  इसके
 बारे  में  पुलिस/रेल  कममंचारियों  को  सूचित  प्लेटफार्मों  पर  यात्री  गाड़ियों  के  सवारी  डिब्बों  को  खड़ा
 करने  से  पहले  उनकी  पूरी  जांच  की  जाती  लावारिस  पड़ी  वस्तुओं  की  पहचाद  करने  तथा  उनका
 पता  लगाने  के  लिए  पुलिस  पार्टियों  द्वारा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  यात्रियों  के  सामान  की  अचानक  जांच  की
 जा  रही

 हरिद्वार  ओर  इलाहाबाद  के  थोच  सोधी  रेल

 ]

 1867.  श्री  चिस्मयानन्द  स्वासी  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उत्तर  रेलवे  के  अन्तगंत  हरिद्वार  और  इलाहाबाद  के  बीच  सीधी  रल
 चलाने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  ?

 रेल  मस्थालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिका  :  ओर  हरिद्वार  और  इलाहाबाद  के

 बीच  4163/4164  संगम  एक्सप्रेस  के  साथ  -4113/4114  लिक  एक्सप्रेस  गाड़ी  की

 उपलब्ध  है  |  हरिद्वार  और  इलाहाबाद  के  बीच  नई  गाड़ी  चलाने  का  फिलहान  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केलीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  फार्ले  सिस्ठ  एसोसिएशन
 के  अभ्यायेदन

 ]
 1868.  भी  चमक श  पटेल  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  फार्मेसिस्ट

 एसोसिएशन  से  अभ्याबेदन  प्राप्त  हुए  और
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 यदि  तो  उनकी  मांगोंਂ  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैਂ  या
 करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिचार  कल्याण  मम्जालय  में  राज्य  मस्ती  डो०  के०  ताराबेबो  :
 हां  ।

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  फार्मेसिस्ट  एसोशियशन  को  मान्यता  देने  का  कार्य
 कामिक  क  प्रशिक्षण  विभाग  को  भेजा  गया  था  जिन्होंने  सुचित  किया  है'कि  वे  एसोसिएशन  को  मान्यता
 देने  सम्बन्धी  दिशा-निर्देशों  में  संशोधन  कर  रहे  कामिक  व  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  दिशा-निर्देशों  में
 संशोधन  करने  के  इस  मामले  फर  विचार  किया  जाएगा  ।

 जहां  तक  संघ  द्वारा  प्रोग्नति  के  अवसरः  की  मांग  उठाने  का  सम्बन्ध  मन्त्रालय  द्वारा
 उसकी  जांच  की  जा  रही  मात्र  फार्मेंसिस्टों  को  चयन  ग्रेड  पहले  ही  दे  दिया  गया

 अभिक  विज्ञापीठ

 1869.  भरी  अजज ुन  सिह  यादव  :

 भी  जीवन  शर्मा  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्रमिक  विश्ञापीठों  द्वारा  संचालित  पाठ्यक्रमों  और  उनसे  लाभान्वित  हुए  व्यक्तियों  से

 सम्बन्धित  ब्यौरा  क्‍या
 |

 क्‍या  सरकार  का  मध्यम  वर्ग  के  व्यक्तियों  को  इसमें  लाने  के  लिए  इसकेंश्व्याव्‌ति  क्षत्र  को
 व्यापक  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  सभी  श्रमिक  विद्यापीठों  को  आवश्यक  और  बुनियादी  सुविधायें  प्रदान  कर  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  भौर  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  सस्ती  अज्जु न  :  से  श्रमिक  विद्यापीठ  योज्ता  का

 उह्दे श्य  संगठित  तथा  असंगठित  क्षेत्रों  के कामिकों  को  दक्षता  प्रद्मान  करना  है  |  शिक्षा  के  क्षंत्र  में  यह
 योजना  बहुसंयोजक  उपगम  व्यावसायिक  और  तकनीकी  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  का्भिकों
 और  उनके  परिवारजनों  की  व्यावसायिक  दक्षता  और  तकनीकी  शान में  सुधार  लाने  के  साथ-साथ  यह
 योजना  कामिकों  के  व्यक्तिमत  जीवन  उनके  व्यकसायों  में  बहुविधी  यतिशीसता  लाकर  समृद्ध  बनाती

 उनके  ज्ञान  और  जीवन  की  आधथिक  और  राजनैतिक  वास्तविकताओं  को  समझने  के  लिए
 उनके  ज्ञान  और  सूझबूझ  के  दायरे  को  बढ़ाती  विभिन्‍न  श्रमिक  विद्याप्रीठों  झरा  197  दी  और
 अल्पावधिक  पाठ्यक्रम  आयोजित  किए  गए  ।  इन  पाद्यक्रमों  में  मुख्य  पादयक्रम  आलेखन  एवं

 पोशाक  बनाना  सवारी  गाड़ी  की  मरस्मत  और  हल॑क्ट्रिकल  और
 फोटोग्राफी  और  संगणक  शामिल  हैं  ।

 2.  इस  योजना  से  लाभान्वित  कामभिकों  के  वर्ग  संगठित  और  असंगढठित  क्षेत्रों  क ेपुदब  और

 महिलाएਂ  तथा  उन  पर  आश्रित  लोग  जो  निरक्षर  या  अध॑साक्ष  र  अकुशल  या  अरधेकुशल  हों  तथा  प्राय
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 वे  ग्रामीण  और  जनजातीय  क्षेत्रों  से  अर्धशहरी  और  ओऔद्योगिक  क्षेत्रों  में  घूमते  रहते  शामिल

 होते  हैं  ।  महिलाओं/अनुसूचित  जातियों/जनजाति  के  व्यवितयों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 3.  इस  योजना  में  आय  के  आधार  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  । तथा  लगभग  90%  लाभान्वित

 कामिक  कमजोर  वर्ग  के  श्रमिक  विश्ञापीठ  कीं  अपने  स्टाफ  को  वेतन  तथा  भत्त
 कार्यालय  के  लिए  उपस्कर  और  सवारी-गाड़ी  खरीदने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  अनुदान  दिया  जाता  है|
 श्रमिक  विद्यापीठों  संरचना  में  सुधार  लाने  तथा  सुविधाएਂ  पैदा  करने  के  लिए  संसाधन  जुटाने
 आवश्यकता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  रेखथे  आरक्षण

 को  सुविधाएं

 1870.  थी  बिलासराब  सागनाथराब  क्या  रेख  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  के कुछ  शहरों  में  रेलगाड़ी  तथा  रेल  व  बसों

 में  यात्रा  हेतु  आरक्षण  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  क्ियान्वित  किया  जायेगा  ?

 रेख  मन्तालय  में  राज्य  मन्त्री  मल्लिकाअ  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 ॥॒

 अप  प्राथमिक  विद्यालय  भवतों  के  निर्माण  हेतु  घनराशि

 की
 किः

 .  डा०  परश्राम  गंगवार  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चालू  वर्ष  के  दौरान  प्राथमिक  विद्यालय  भवनों  के  निर्माण  हेतु  .
 राज्यों  को  धनराशि  आबंटित  करने  का  है

 ह

 तो  राज्यों  को  यह  धनराशि  कब  तक  उपलब्ध  करा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 साज्ब  संसाधन  विकास  सरत्री  अज  न  :  जवाहर  रोजगार  योजना  (ज०रो/्यो०)
 के  अस्तयंत  आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  योजना  में  शामिल  किए  गए  प्राइमरी  स्कूलों  की  कक्षाओं  के  निर्माण  का
 अड़तालीस  प्रतिशत  भाग  केस्द्रीय  सरकार  वहन  करती  है  ।

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  राज्य  सरकार  द्वारा  जिलावार  आबंटन  और  निर्माण
 लागत॑  में  राज्य  के  अपने  हिस्से  की  राशि  जारी  कर  देने  के  पश्चात्‌  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  द्वारा  निधियां
 जारी  कर  दी  गई

 सबाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।
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 रलूकोस  सामला

 1872.  भी  राम  प्रसाद  सिह  :

 झो  राम  बिलास  पासवान  :

 करी  सदन  लाल  खुराना  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  11  1991  के  आफ  इंडियाਂ  और  28
 1991  के  टाइम्सਂ  में  क्रमणः  बी०.आई०  चारजिज  सी०  आई०  पी०  एल०  इन

 ग्लुकोस  केसਂ  और  एक्शन  आन  किलर  ग्लूकोसਂ  शौर्षक  से  प्रकाशित  समाचारों  की  ओर  दिलाया
 गया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 क्‍या  इस  बारे  में  किसी  जांच  के  आदेश  दिए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारादेबो  :

 हां  ।

 (a)  से  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  गई  थी  ओर  उसने  अपनी  रिपोर्ट  23-7-1991
 को  प्रस्तुत  की  ।  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 '
 जवप्रभा  बिहार  को  सहायया

 1873  थ्री  हरि  किशोर  सिंह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कह्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 है

 कया  बिहार  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  पटना  में  जयप्रभा  अस्पताल  खोलने  तथा  उसका
 विकास  करने  के  लिए  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  दी  जाने  बाली  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मस्जो  डो०  के०  ताराबेबो

 और  हां  ।  बिहार  सरकार  को  1990  में  इस  बारे  में  विस्तृत  प्रस्ताव  भेजने  की

 सलाह  दी  गई  थी  जो  कि  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 स्वोकृत  पदों  की  तुलना  में  अधिक  शिक्षकों  को

 1874.  भरी  सुहोरास  संकिया  :

 ओर  सरतोद  कुमार  गंगवार  :

 डा०  सुधीर  राय  :  क्‍या  सानव  सं  प्राधन  बिक्ास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सब  है  कि  इप  समव  ओक  केखीय  विद्यालयों  में  और  आसपास के  क्षंत्रों

 चाजू  शिन्ना  सत्र  के  आरम्भ  में  स्वीकृत  कम  पदों  की  तुलता  में  अधिक  संकया  में  शिक्षक  नियुक्त
 किए  गए
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए

 भानव  संसाधन  विकास  ससत्ो  अलुन  :  से  सूचता  एकत्र  को  जा  रही  है
 और  सभा  के  पटल  पर  रख  दी

 सीतापुर-ब  ढ़बल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  अदलना

 ु
 1875.  भी  जनार्दत  सिझ्  :  क्‍या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सीतापुर-बुढ़वल  रेल  लाइम  को  बड़ी  लाइत  में  बदलने  के  कार्य  की
 प्राथमिकता  देने  का

 यदि  तो  तत्सम्बर्धी  ब्यौरा  कया  और  यह  कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  किए  जाने  की
 संभ्भाव॑गा  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रैल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कल्लिकाजु  :  नहीं  |

 _  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आठबव्रीं  योजना  के  लिए  परियोजनाओं  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 अहमदनगर  जिले  में  शिव  सम्दिर  की  स्थिशि

 1876.  श्री  पशवम्तराब  माठिल  :  क्या  आातव  इंसाइलन  शिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  अहमदनगर  में  हरीशचन्द्र  गढ़  के  निकट  स्थित  प्राचीन  शिव  मन्दिर  भारतीय  पुरातस्य
 सर्वेक्षण  ब्रिभाग के  अधिकार  में

 वदि  तो  क्‍या  यह  मन्दिर  जीणं  अवस्था  में

 क्या  सरकार  का  खिबार  इस  मन्किरि  के  भस्तित्व  को  रखने  के  लिए  इसकी  मरम्मत  का  कार्य

 शुरू  करने  का  और

 वर्ददि  शो  तत्सम्यन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सालज  संसाधन  विकास  मंत्री  अजु तन  :  हां  ।

 कुछ  पत्थरों  के  खपने  स्थान से  अलग  होने  के  मन्दिर  जीर्ण  अवस्था  में  नहीं  है  ।

 और  हां  ।  इस  प्रस्ताव  में  अलग  हुए  पत्थरों  को  लगाना  और  रासायनिक  उपचार
 शामिल

 राजगढ़  में  केनीय  विशालय  के  लिए  भजन

 ]
 1877.  भी  दिग्विजय  सिंह  :  क्या  भागव  संसाधन  विकास  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  सरकार  का  विज्ञार  मध्य  प्रदेश  के  राजगढ़  में  विद्यालय  के  लिए  अपना  स्वयं
 का  भवन  बनाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसका  निर्माण  कब  तक  होने  की  सम्भावना  है  ?

 सानत  संसाधन  विकास  संत्री  अजु न  से  राजगढ़  स्थित  केन्द्रीय  विद्यालय
 के  स्थायी  स्कूल  भवन  का  निर्माण  कार्य  पहले  से  ही  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  सौंप  दिया  गबा
 निर्माण  कार्य  के  दो  वर्ष  के  समय  से  कम  में  पूरा  होने  की  सम्भावना  नहीं

 उत्तर  अ्देश  के  बहराइच  में  वनों  को  कहाई

 1878.  भरी  हरिकेवल  प्रसाद  :  क्‍या  पर्याधरण  और  बन  मन्त्री  यह्‌  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उत्तर  प्रदेश  के  बहराइच  जिले  में  लोगों  को  बसाने  हेतु  कुछ  बन  क्षंत्र  में  वृक्षों  की  कटाई
 की  गई

 यवि  तो  वनों  की  अवध  रूप  से  कटाई  करने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जिम्मेदारी  निर्धारित  की  गई

 (m)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 ($)  उक्त  क्षञ्र  में  बनरोपण  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  है  ?

 वर्वाधरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मस्त्री  कसल  :  से  (5)  राज्य  सरकार  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 दिल्‍ली  केन्‍्ट/बांसलराय  ,  दिल्‍लो  में  स्थित  केखोय  सरकार  स्वास्थ्य
 पोजना  के  ओवधालयों  का  कामंकरण

 |

 ॥  4879.  भी  भुबगन  अत  शब्डूरो  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 दिल्ली  केण्ट/नांयलराय  स्थित  औषधालगयों  में  आयुर्वेदिक  डाक्टरों/फार्मासिस्टों/स्टोर-

 कीपरों  कम  ख्ाश्यिों  की  संख्या  कितनो-कितनी

 कया  आयुर्वेदिक  डाक्टरों  की  कमी  होने  के कारण  मांगलराय  औषधालय  बन्द  हो  गया

 दिल्‍ली  कंस्ट  ओर  नांगलराय  औषधालयों  में  पृथक-पृथक  रूप  से  क्रितने:रोगी  आते

 ह  क्या  सरकार  का  नांगलराय  औषधालय  में  विशेषज्ञों  और  फार्मासिस्टों  क्री  संख्या
 में  वृद्धि  करने  का  त्रिचार
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 ($)  नांगलराय  औषधालय  1991  में  आयुर्वेदिक  डाक्टर  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  प्रतिमाह
 कितत्ती-कितनी  अवधि  के  लिए  अन्द  और

 क्‍या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ओर  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही
 की  गई  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भस्तालय  सें  राज्य  मन्त्रो  डो०  तारादेबो
 दिल्ली  कैंट  और  नांगलराय  स्थित  आयुर्वेदिक  एककों  की  स्वीकृत  काभिक  क्षमता  इस  प्रकार  है  :--

 आयुर्वेदिक  फेजेशियन  ---  प्रत्येक  में  एक

 फार्मेसिस्ट-सह-लिपिक  न  प्रत्येक  में  एक

 समूह  कमंचारी  —  प्रत्येक  में  एक

 उपयुक्त  औषधालयों  के  लिए  केवल  एक-एक  डाक्टर  स्वीकृत  किया  गया  जब  कभी  वह

 ...  छूट्टी  पर  चला  जाता  है  तो  ओषधालय  बन्द  रहता  है  ।

 इस  ओषधालयों  में  प्रतिदिम  आने  वाले  रोगियों  की ओसत  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 दिल्‍ली  कैंट  .  लगभग  3

 मांगलराय  लगभग  6

 ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 हां  ।  स्टाफ  क्षमता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  स्थानीय  कल्याण  एसोसिएशन  से  एक
 बेदन  प्राप्त  हुआ  इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही

 जिदरण

 1991  नांगलराय  औषधालय  में  त॑नाते  डाक्टर  14  से  25  1991
 तक  अजित  छुट्टी  पर  इस  ओषधालय  में  24  से  23
 1991  तक  एक  प्रतिस्थानी  तेनात  किया  गया  केवल  दो  दिनों

 के  लिए  अर्थात  24  और  25  1991  को  कोई  डाक्टर  नहीं
 था  और  रोगियों  को  दिल्ली  कैट  औषधालय  को  रेफर  किया  गया

 1991  10  से  25  तारीख  तक  द्वारा  ।6  दिन  की  चिक्रित्सा  छुट्टी
 ली  गई  |  रोगियों  को  दिल्ली  कैंट  औषधालय  को  रेफर  किया

 जून  और  1991.  डाक्टर  ने  अजित  छूट्टी  24  से  27  1991  तक  बढ़ायी  थी  ।
 रोगियों  को  दिल्ली  कैंट  औषधालय  को  रेफर  किया

 1991  डाक्टर  5  और  31  1991  को  आकस्मिक  छुट्टी  पर
 रोगियों  को  दिल्ली  कैंट  औषधालय  को  रेफर  किया
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 1991  ]।  और  12  को  आकस्मिक  छुट्टी  पर  तथा  20  और  23  को
 आकस्मिक  छूट्टी  रोगियों  को  दिल्ली  केंट  औषधालय  को  रेफर
 किया  गया  ।

 199!  डाक्टर  21  1991  को  आकस्मिक  छुट्टी  पर  रोगियों
 को  दिल्‍ली  कैंट  औषधालय  को  रेफर  किया

 1991  डाक्टर  8  से  13  1991  को  आकस्मिक  छुट्टी  पर
 रोगियों  को  दिल्‍ली  कैंट  औषधालय  को  रेफर  किया

 एयर  दृष्हिया  की  छवि  और  सेवा  में  सुधार

 1880.  क्री  लेतन  पी०  एस  ०  चोहान  :

 श्री  रमेश  चन्द  तोसर  :  क्‍या  सागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  .

 क्‍या  एयर  इंडिया  से  कहा  गया  है  कि  वह  विदेशी  यात्रियों  को आकर्षित  करने  के  लिए
 अपनी  छवि  और  सेवा  में  सुधार  करने  के  लिए  और  प्रभावशाली  कदम

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 एयर  इंडिया  को  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  वाला  संगठन  बनाने  के  लिए  कौन  से  विशेष  कदम
 उठाए  गए  हैं/उठाये  जाने  का  विचार

 तागर  बिमानन  और  परयंटन  सन्‍्त्री  साधवराव  :  से  एयर  इंडिया  पहले
 ही  से  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  वाला  संगठन  है  और  अपनी  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  सभी  देयताओं  को
 अपनी  आय  से  ही  पूरा  करता  उससे  कहा  गया  है  कि  वह  अपनी  भिन्‍मदेशीय  वाहक  कम्पनी  वाली
 छवि  का  त्याग़  करे  और  एक  वास्तविक  अन्तर्राष्ट्रीय  एयरलाइन  अपने

 उड़ानगत  सेवा  और  मनोरंजन  में  शुधार  लाये  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  यात्रियों  को  आकृष्ट  करने  के लिए  एयर
 इंडिया  से  कहा  गया  है  कि  वह  अपेक्षतया  तवीन  और  अधिक  आधुनिक  विमान  बेड़े  की  योजना  बनाए  ।

 शिक्षा  नीति  की  पुनरीक्षा

 1881.  थी  रामकृष्ण  कोंताला  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः  .

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1986  में  लागू  की  गयी  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  को
 संशोधन  करने  का  है  ताकि  हसे  स्वरोजगारोन्मुखी  बनाया  जा

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  सस्त्री  अर्ज ुन  :  और  आचाय॑  राममूर्ति  की  अध्यक्षता
 में  एक  समिति  द्वारा  वर्ष  1990  में  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  की  समीक्षा  की  गई  आधाय॑
 राममूर्ति  की  जांच  सिफारिशों  की  जांच  पड़ताल  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सलाहकर  शिक्षा  बोर्ड  के  अधीन

 एक  समिति  का  गठन  किया  गया  इस  समिति  के  निष्कर्षों  पर  विचा  र-विमर्श  चल  रहा  है  ।
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गर्भवती  नवजात  शिशुओों  और  बच्षधों  का  प्रतिरक्षण

 1882.  डा०  बिश्वनाथम  कंनियी  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 रा

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  गर्भवती  नवजात  शिशुओं  और  बच्चों  के  प्रतिरक्षण  के

 लिए  निर्धारित  किया  गया  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  वास्तव  में  इसमें  कितनी  कमी  और

 बच्चों  और  गर्भवती  महिलाओं  की  बीमारियों  की  रोकथाम  करने  में  स्वयंसेवी  संगठनों  का

 कितना  योगदान  रहा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिचारਂ  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दी०  के०  तारादेवो

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  देश  में  व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लक्ष्यों  की  सुक्तितਂ
 गई  उपलब्धियां  इस  प्रकार  हैं  :

 -+-  कुकर  खांसी  टेटनस  पी०  --98  प्रतिशत

 --  ओरल  पोलियो  वेब्सीन  पी०  ---99  प्रतिशत

 न  क्षय  रोग  की  रोकथाम  के  लिए  वैकक्‍्सीन  सी०  प्रतिशत

 —  खसरा  --89  प्रतिशत

 न  गर्भवती  महिलाओं  के  लिए  टेटनस  टॉक्साइड

 टी०  टी०  डब्ल्यू ०)  --- 8  प्रतिशत

 जैसाकि  में  दर्शाया  गया  टी०  टी०  से  गर्भवती  महिलाओं  के  रोग
 फ्रतिरक्षण  के  मामले  में  22  प्रतिशत  की  गिरावट  और  खसरे  के  विरुद्ध  रोग  प्रतिरक्षण  के  लिए  11  प्रतिशत

 की  गिरावट  के  अतिरिक्त  अन्य  मामलों  में  गिरावट  मामूली  (1-3  इनके  कम  कवरेज  के

 मुख्य  कारण  गर्भावस्‍था  के  दौरान  और  अन्य  अन्धविश्वासों  की  वजह  से  महिलाओं  द्वारा  औषधें/इन्जेक्शन
 लेने  के  प्रति  अनिज्छा  तथा  कुछ  क्षेत्रों  मे ंकमजोर  आधारभूत  ढांचे  का  होना  है  ।

 रोटेरी  क्लब  आफ  इंडिया  तथा  भारतीय  चिकित्सा  संध  के  सहयोग  से  2  4  नवम्बर
 और  2  1990  को  विशेष  रोग  प्रतिरक्षण  अभियान  शुरू  किए  गए  जिनमें  17,111  गर्भवती

 महिलाओं  तथा  5956635  बच्चों  को  रोग-प्रतिरक्षित  किया  गया  ।

 इंडिया  आफिस

 1883.  श्रीमती  सुमित्रा  सहाजन  :  क्या  सानव  संसाधत  विधश्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे

 क्‍या  सरकार ने  इ  डिया  आफिस  लन्दम  में  प्टी  पुस्तक  अन्य  महत्वक्गोः
 दस्तावेश  वापस  लाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  शुरू  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर
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 ऐसी  पुस्तक  कब  तक  वापस  लायी  जायेंगी  ?

 सातथ  संसाधन  विकास  मस्त्रो  अजु  न  :  हां  ।  हि

 भारतीय  राष्ट्रीय  अभिलेखागार  द्वारा  इ  डिया  आफिस  लन्दन  से  महत्वपूर्ण
 वेजों  की  माइक्रो  फिल्मों  क ेअब  तक  3473  रोल  प्राप्त  किए  गए  और  अधिक  अधिग्रहण  के  लिये
 बातचीत  जारी  हमारे  सभी  प्रयासों  के  बावजूद  इंडिया  आफिस  लन्दन  ने  मूल  पुस्तक  और
 दस्तावेज  देने  में  अपनी  असमथंता  व्यक्त  की  हैं  ।

 इंडिया  आफिस  लाइब्रेरी  में  उपलब्ध  सामग्री  की  मात्रा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अधिग्रहण
 की  प्रक्रिया  एक  निरस्तर  चलने  वाला  कार्यक्रम  है

 उत्तर  बंगाल  में  रेल  परियहन

 1884.  श्री  अमर  राय  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  उत्तर-बंगाल  में  रेल  परिवहन  का  विकास  करने  के  लिए  उक्त  क्षेत्र  के  लोगों

 से  अनुरोध  पत्र  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  जी

 एकलाखी-बालूरघाट  नयी  लाइन  को  शीघ्र  पूरा  करने  की  मांग  की  गयी  है  ।

 संसाधनों  को  अत्यधिक  तंगी  के  कारण  इस  परियोजना  लिए  1987-88  7-88  से  कोई  धनराशि

 आबंटित  नहीं  की  जा  सकी  ।  इस  परियोजना  की  प्रगति  आगामी  वर्षो  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर

 निर्भर  करेगी  |

 झांसी  को  हवाई  सा्ग  से  जोड़ता

 [  हिन्दी ]
 1885.  श्री  राजेस  अग्निहोज्री  :  क्या  सागर  बिसमातन  और  पयंटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  झांसी  को  हवाई  मार्ग  से  जोड़ने  का  विचार

 यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लागर  विमानन  और  पर्यठम  भन्‍त्री  माधवराब  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वाणिज्यिक  और  परिचालानात्मक  कारणों  से  वर्तमान  स्थिति  में  झांसी  को  हवाई  सेवा  से

 जोड़ना  संभव  नहीं
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 इग्बिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वशिज्ञालय  कार्य-निप्माइमन

 1886.  श्री  पी०  एस०  सईद  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कावरत्ती  में  स्थापित  इन्दिरा  गांधी  मुक्त  विश्वविद्यालय  केन्द्र  का  कार्यनिष्यादन  बहुत
 अच्छा  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  कावरत्ती  में  इस  केन्द्र  को  के  आधार  पर

 स्थाई  रूप  से  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सासथ  संसाधन  विकास  मन्त्री  अजु  न  से  इन्दिरा  गांधी  मुकत
 विद्यालय  देश  के  शैक्षिक  ढांचे  में  खुले  विश्वविद्यालय  ओर  सुदूर  शिक्षा  प्रणालियों  को  शुरू  करने  और
 प्रौन्‍्नत  करने  तथा  हन  प्रणालियों  में  समन्वय  तथा  मानक  मिधारित  करने  क  सितस्वर  1985  में
 संसद  के  एक  अधिनियग  द्वारा  स्थापित  किया  गया  विश्वविद्यालय  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में
 अपने  क्षेत्रीय  तथा  अध्ययन  केन्द्रों  क ेजरिए  एक  विस्तृत  वितरण  अणाली  स्थापित  है  ।  इन्दिरा  गांधी

 राष्ट्रीय  खुला  विश्वविद्यालय  के  अध्ययन  केन्द्रों  को  मोजूदा  शैक्षिक  संस्थाओं  द्वारा  आवास  प्रदान  किया
 ये  शाम  को  और  छुटटी  वाले  दिन  कार्य  करती

 लक्षद्वीप  में  कावरत्ती  का  अध्ययन  केन्द्र  1989  में  स्थापित  किया  गया  था  और  जवाहर
 लाल  नेहरू  कालेज  में  स्थित  यह  100  छात्रों  की  आवश्यकता  पूरी  करता  है  जो  इंदिरा  गांधी

 राष्ट्रीय  विश्वविद्यालय  के  स्तातक  डिग्री  कार्यक्रम  और  भोजन  तथा  प्रमाणपत्र  पाठ्यक्षम  में
 नामांकित  किए  गए  इन्दिरा  ग़ांधी  राष्ट्रीय  खुला  विश्वविद्यालय  के  अनुसार  काबशत्ती  में  स्थित  अध्ममत
 केख  संखोधजनक  रूप  से  का  कर  रहा  है  ।

 असम  जनों  को  कढ़ाई

 1887.  भरी  द्वारका  साथ  दास  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
 /  क्‍या:सरकार,  को-इस.बात  की-ज।नकारी  है  कि  असम  हैलाकांडी  जिलों  में

 बनों  की  बेरोक-टोक-कटाई  जारी  और

 वनों  की  इस  कटाई  को  रोकने
 और  उक्त  क्षेत्र-में  तेजी  से  अनरोपण  की  व्यवस्था  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पूर्शाधरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  कमल  :  राज्यत्सरका  ने  बताया  है कि  असम  के  करीमगंज  और  हैलाकांडी  जिली  के  आरक्षित  वनों  में  अवैध  कब्जों  की  छूट-पुट  को
 ओऔड़कर  बन  कटाई  नहीं  हुई  है  ।

 ह

 आरक्षित  वन  क्षेत्र  में  अवंध  कब्जों  और  वृक्षों  की  कटाई  को  रोकने  के  लिए  ४  उपयुक्त
 वाई

 ;
 गई  है  ।  इसके  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अवक्रमित  वनों  में  श्यापक  वनरोपण  किया

 गया  है  ।
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 12  1913  उत्तर
 वन

 हवाई  अड़डों  पर  सामान  को  निकासी

 1888.  श्रीਂ  एस  ०  डेमिस  :  क्या  सागर  जिमानन  और  पर्यटन  मन्त्री यह  बताने  की  कृपाਂ  करेंगे

 क्‍या  हवाई  अड्डों  पर  से  सामान  की  निकासी  की  प्रक्रिया  में  संशोधन  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  हवाई  अड्डों  पर  यात्रियों  के सामान  की  निकासी  के  लिए  श्रम  शक्ति  की  आपूर्ति  हेतु
 सिली  ठेकेवार  नियुक्त  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौराਂ  क्‍या  है  ?

 सागर  जिंमानम  औरं  पयेटन  मस्त्री  भाधवराव  :  और  राजस्व
 विभाग  के  अधीन  सीमा-शुल्क  विभाग  ने  कुछ  कार्य  विधिक  परिवतेन  किए  हैं  जिससे  बेहतर  यात्री

 सुविधाओं  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से'सामान  की  निकासी  शीघ्र  की  जा  सके

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गदब-हसेहर  के  थोल  रेल  सम्पर्क

 श्रीमती  आासव  राजेश्वरी  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  के  पास  कर्नाटक  में  मु  हुम्बीनहाद  गल्‍्लीः  से  होती  हुई  गदग-हरीहर  से
 नयी  रेलवे  लाइन  बिछाने  का  प्रस्ताव  भेजा  गया

 यदि  तो  इस  पर  अनुमानतः  कितना  खर्च  और

 इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  ले  लिया  जाएगा  ?

 रेल  मन्त्रालय  सें  राज्य  सन्त्रो  मल्लिकाजु  :

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हिन्डन-पार  के  क्षत्रों  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  का  औषधालय

 1890.  भ्रो  रमेश  चन्द  तोमर  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्याਂ  लाजपत  राजेन्द्र  नगर  ओरे  साहिबाबाद  आदि  हिंडन-पार  के  क्षंत्रों  केਂ  लिए
 केल््रीयथ  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  का  एक  नया  औषधालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  कब  तक  खोले  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  रल्याण  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के४  :

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 लिखित  उत्तरें  $  1991

 राजेन्द्र  नगर  सेक्ट  साहिबाबांद  तथा  हिंडन  एयर  फोसे  स्टेशन  में  केन्द्रीय  सरकार
 स्वास्थ्य  योजना  औषधालय  खोलने  सम्बन्धी  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  ।  जांच  करने  पर  राजेन्द्र  नगर
 में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  औषधालय  खोलने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  ओऔचित्यपूर्ण  पाया  गया  है
 तथा  उस  पर  निधियों  की  उपलब्धता  के  अनुसार  विचार  किया  जाएगा  ।

 ब्र-दराज के  क्षेत्रों  के लिए  रेलवे-बुकिंग  की  सुविधाएं
 1891.  भो  सुधीर  साबंत  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  दूर-दराज के  क्षत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  रेल
 टिकट  प्राप्त  करने  तथा  माल  भेजने  हेतु  बुकिंग  के  लिए  काफी  दूर  जाना  पड़ता

 यदि  तो  रेल  सम्पर्क  रहित  क्षंत्रों  के  लोगों  के  लिए  रेलवे  बुकिंग  की  सुविधाएं  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 क्या  सरकार  देश  में  प्रत्येक  जिले  के  जिला  मुख्यालय  में  कम्प्यूटर  से  जुड़े  हुए  बुकिंग  केन्द्र
 खोलने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 रेल  मस्ज्रालय  में  राज्य  ससत्रो  मल्लिकाजु  :  और  मांग  पर  निर्भर  करता
 आउट  एजेंसियां  उन  क्षेत्रों  में  खोली  जाती  हैं  जो  रेल  शीर्षों  से  नहीं  जुड़े  आउट  एजेंसियों  में  टिकट
 खरीदने  तथा  पासंल  और  माल  यातायात  के  लिए  बुकिंग  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जाती

 नहीं  ।

 एशियाई  ड्रैक  और  फोल्ड  प्रतियोगिता  कुआलालामपुर  के  लिए  भारतोय  दल

 1892.  शी  सो०  पी  ०  मुदालगिरियप्पा  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कुआलालामपुर  में  होने  वाली  नौवीं  एशियाई  ट्रैक  और  फील्ड  प्रतियोगिता  के  लिए  भारतीय
 दल  में  कुल  कितने  धावक  भेजे  गए

 इस  दल  के  साथ  कुल  कितने  अधिकारी  गए

 क्‍या  भारत  ने  मेजवान  देश  के  बाद  सबसे  बड़ा  दल  भेजा  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सानथ  संसाधन  जिफास  सन्‍जालय  कार्य  ओर  खेलकूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल

 जिकास  में  राज्य  मन्त्री  ममता  ओर  भारतीय  अमेच्योर  एथलेटिक
 संघ  ने  अट्ठाइस  एथलीटों  और  पांच  अधिकारियों  को  कुआलालामपुर  में  आयोजित  नौवीं  एशियाई  ट्रैक
 और  फील्ड  प्रतियोगिता  में  भाग  लेने  के  लिए  भेजा

 भारतीय  अमेच्योर  एथलेटिक  संघ  ने  सरकार  को  सूचित  किया  है  कि  ऐसा  नहीं  किया  गया

 प्रश्न  महीं  उठता  ।

 हमोरपुर  में  केस्नीय  विद्यालय  हेतु  भवन

 1893.  प्रो०  प्रस  घूसल  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 1913  लिखित  उत्तर

 केन्द्रीय क्या  सरकार  का  विचार  हिमाचल  प्रदेश  के  हमीरपुर  में  केन्द्रीय  विशद्वालय  हेतु  भवन  निर्माण

 का

 यदि  तो  भवन  निर्माण  कार्थक्रम  कब  तक  शुरू  हो  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानथ  संसाधन  बिकास  मंत्री  अजु  न  :  से  हमीरपुर  स्थित  स्थायी  स्कूल
 भवन  का  निर्माण  कार्य  पहले  से  ही  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  सौंप  दिया  गया  है  ।

 केरल  में  खेलों  का  विकास

 1894.  प्रो०  के०  थी०  थामस  ८:  क्या  मात  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 केरल  को  खेलों  के  विकास  के  लिए  कितनी  धनराशि  की  सहायता  दी  गई

 क्या  केरल  सरकार  से  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  कोई  नये  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्रवाई  की  गई  हैं  ?

 मानथ  संसाधन  विकास  सन्त्रालय  कार्य  और  खेलक्‌द  विभाग  तथा  सहिला  और  बाल

 विकांस  सें  राज्य  मस्त्रो  समता  खेलों  के  विकास  के  लिए  केरल  सरकार

 को  2,68,87,631  रुपये  की  राशि  मंजूर  कर  जारी  की  गई  |

 राज्य  खेल  परिषदों  आदि  को  अनुदान  की  योजना  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सहायता  हेतु
 30  नये  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  एक  मामले  को  मंजूर  किया  जा  चुका  मामलों  में  राज्य  सरकार
 को  कमियां  दूर  करने  के  लिए  लिखा  गया  है  और  अन्य  प्रक्रियाधीन  हैं  ।  अन्य  55  प्रस्ताव  ग्रामीण  स्कूलों
 को  अनुदान  की  योजना  के  अन्तगंत  प्राप्त  हुए  6  अस्वीकृत  किए  गए  शेष  49  मामलों  में  कमियों
 को  दूर  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  लिखा  गया  है  ।

 अलोगढ़  जिले  में  पल

 द
 श्री  राजबीर  सिंह  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अलीगढ़  जिले  में  कुछ  स्थान/रेलवे  स्टेशन  उपरिपुलों  के  निर्माण  हेतु  चुने  गये

 और
 ह

 यदि  तो  उन  स्थानों/रेलवे  स्टेशनों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  पर  इन  उपरिपुलों  का  निर्माण
 किया  जाना  है  और  इनका  निर्माण  कार्य  कब  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सल्लिकाज  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतोष  खाद्य  मिगस  को  बेगतों  का  आथंटन

 1896.  श्री  हन्मान  मोल्लाह  :  क्‍या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  भारतोय  खाद्यः  निगम  को  वैयन  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  पश्चिम  बंयाल  को  खाद्यान्नों
 की  सप्लाई  में  कठिनाई  हो  रही

 यवि  तो  रेलवे  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  को  खाद्यान्न  ओर  अन्य  सामग्री  सप्लाई  किए  जाने
 हैतु  भारतीय  खाद्य  निगम  को  गत  छः  महीनों  के  दोरान  दिए  गए  वेगनों  का  महीनेवार  ब्यौरा  क्‍या
 भर

 ene

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  में  नई  रेल  लाइनें

 1897.  औ  भहेसा  सिह  ठाक्र  :  कया  शेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  नई  रेल  लाइनें  बिछाने  क ेलिए  किन-किन  स्थानों
 विशेषदप  से  मध्य  प्रदेश  में  सब  क्षण  किया  गया  और

 इन  नई  रेल  लाइन  परियोजनाओंਂ  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  पिछले  3  वर्षों  और  चालू  वर्ष  के

 मध्य  प्रदेश  राज्य  में  नई  लाइनों  के  लिए  सात  सर्वेक्षण  किए  गए  हैं/किए  जा  रहे

 इन  लाइनों  के  निर्माण  के  बारे  में  सर्वेक्षण  के परिणामों  तथा  धनराशि  की  उपलब्धता

 पर  निर्भर

 गेर-व्यक्षताय  भता

 1898.  श्री  आनस्यथ  रत्न  सोर्य  :  कया  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  चिकित्सा  तकनीकी  अधिकारियों  और  अधीनस्थ  अधिः
 कारियों  को  गैर-व्यवसाय  भत्ता  देने  क ेआधार  और  तक  क्या

 क्या  श्रेणी-वोਂ  अधिकारियों  को  गे  र-स्यवसाय  भत्ता  स्वीकृत  करने  व्यावहारिकता  में  कोई
 भिस्मता  और

 यदिं  तो  तत्सम्बन्धीਂ  ब्यौरा  क्‍या

 स्थास्थ्य  ओर  परिथार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  डी०  के०  ताराबेबी

 मंत्रालय  के  चिकित्सा  तकनीकी  अधिकारियोंਂ  सथा'अ्रधीनस्थ  अधिकाश्यों  को

 बन्दी  भत्ता  देने  का आधार  पर  एवं  योक्तिक्ता  इन  डाक्टरों  द्वारा  की  जाने  बाली  शआ्राइवेट  प्रैक्टिस  को
 सोकना  है  । रोकना  है

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 हा



 रे

 ६  छा

 ७

 जा

 1913  )  लिखित  छउलर

 बिहार  में  मां  तथा  बच्चा  स्वास्थ्य  कार्यक्रम

 1899.  श्री  रास  लखन  सिह  यादव  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्बाण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  पटना  पूर्व  तथा  पश्चिम  चम्पारण  जिलों  में  मां
 स्वास्थ्य  सेवाएं  कार्य क्रम  के  अन्तर्गत  कुल  कितना  खर्च  किया  और

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  रखा  गया  लक्ष्य  कया  है  और  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  इस  लक्ष्य

 को  कहां  तक  प्राप्त  किया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  र/ज्य  मस्त्री  डो०  के०  ताराबेधी  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  पूर्व  पश्चिम  चम्पारण  और  रोहतास  जिलों  के  मामले  में  किए
 खर्च  का  ब्पौरा  जैसा  किशविहार  सरकार  नें  सूचित  किया  हस  प्रकार  है  :--

 (९०

 बर्ष  पढना  पूर्बो  पश्चिम  रोहतास

 अम्पारण  अम्पारण

 1988-89  142357

 1989-90  152055  180021

 1990-91  231548  284060  146150  50  146270  370

 वर्ष  4988-89  के  भोजपुर  पूर्वी  चम्प्रर्ण  जिले  वर्ष  1988289  और  198990

 के  लिए  प्रश्चिम  चम्पारण  और  रोहतास  के  बारे  में  सूचना  बिहार  सरकारःसे  अभो  प्राप्त  की..ज़ानी

 है  ।

 उपयुक्त  पांच  जिलों  के  सिलसिले  में  बिहार  सरकार  द्वारा  सूचित  किया  गया  कार्यनिष्पादन
 संलग्न  विवरण  में  देखा  जा  सकता  है  ।

 विवरण

 जच्चा-बच्चा  स्वास्थ्य  सेवा  कार्यक्रम  के  तहत  सूचित  किग्रा  गया
 कार्यनिष्पादन

 ;  परल्षिशत

 भोजपुर  पूर्वी  पश्चिम  रोहसास  पटना

 डीग्पीण्टी०  107.22  103.89  132.74  135,62  $12.39

 भओोन०्पी०्वी०  107.34  106.04  107.09  132.12  128.02
 ब्री०्सी०जी  ०  102.04  111.07  101.02  119.88  101.09

 श्र
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 खसरा  104.82  108.39  104.59  146.89  95.01

 टेटनस  103.9  113.64  104.98  112.0  80.38

 1889-90

 डी०ग्पी०ण्टी०  109.02  57.75  106.34  117.92  95  76

 ओणन्‍्पी०्वी०  107.54  58.34  100.47  117.36  104.20

 बी०्सी०जी०  100.34  135.47  89.27  104.93  133.87

 खसरा  97.09  101.40  69.28  140.2 5  84.98

 टेटनस  अनुपलब्ध  अनुपलब्ध  अनुपलब्ध  अनुपलब्ध  68.04

 महिलाए ं)

 1990-91

 डी०्पीग्टी०  129.47  91.31  123.33  102.28  135.21

 ओ>०पी  ०वी  ०  131.65  101.69  112.31  10.69  134.88 8

 बी०्सी०जी०  105.99  83.71  81.96  95.17  136.18

 खसरा  123.01  68.24  76.88  -  92.54  131.13

 टेटनस  50.28  32.17  82.01  58.71  91.43

 महिलाए ं)  ॥  __._._..

 देश  में  केल्ीय  विश्ञालयों  की  संश्या

 भरी  भीकास्त  जेगा  :

 श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :

 भौ  रमेश  :

 शी  भीस  सिंह  पटेल  :

 थी  महेसा  बेठा  :  छा
 ही  दाऊश्याल  जोशी  :

 भरी  पृथ्वीराज  डी०  चब्हाण  :  क्‍या  सामव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 शैक्षिक  वर्ष  1988-89,  1989-90,  1990-91  और  1991-92  के  दोरान  देश  में

 केल्त्रीय  विद्यालयों/नवोदय  विद्यालथों  की  राज्यवार  कुल  संख्या  कितनी  रही

 क्‍या  और  केन्द्रीय  विद्यालयों/नवोदय  विद्यालयों  की  स्थापना  के  लिए  मांग  की  गई
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 यदि  तो  और  केन्द्रीय  विद्यालय/नवोदय  विद्यालय  खोलने  सम्बन्धी  योजना  का  ब्यौरा
 क्या  और

 1991-92  के  दौरान  खोले  जाने  वाले  केन्द्रीय/तवोदय  विद्यालयों  की  राज्यवार  संख्या  क्या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अजु न  :  वर्ष  1988-89,  1989-90,
 1990-91  और  1991-92  के  दौरान  देश  में  केन्द्रीय  विशालयों  और  नवोदय  विद्यालयों  की  राज्यबार

 कुल  संख्या  संलग्त  में  दी  गई  है  ।

 से  हां  ।  केन्द्रीय  विद्यालय  और  नवोदय  विद्यालय  थोले  जाने  की  मांगें  की  जाती

 रही

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  देश  में  असैनिक  और  रक्षा  क्षेत्रों  में  20  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का

 निर्णय  लिया  गया  राज्यवार/जिलावार  विभाजन  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  नये

 केन्द्रीय  विद्यालयों  का  खोला  जाना  उपभोक्ता  एजेंसियों  से  उपयुक्त  प्रस्तावों  के  प्राप्त  होने  ओर  खासकर

 केन्द्रीय  सरकार  और  केन्द्रीय  सरकारी  उपक्रमों  के  स्थानान्‍्तरणीय  कमंचारियों  की सबन  आबादी  तथा

 बास्तविक  सुविधाओं  और  वित्तीय  संसाधनों  के  उपलब्ध  होने  पर  निर्भर  करता  है  ।

 नवोदय  विद्यालय  की  योजना  में  देश  में  प्रत्येक  जिले  में  औसतन  एक  नवोदय  विद्यालय  खोलने  की
 परिकल्पना  की  गई  है  ।  सबसे  पहले  राज्य  सरकार/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  के  आमंत्रण  पर  स्थान  का
 चयन  किया  जाता  राज्य  सरकार/संथ  शासित  क्षेत्र  के  प्रशासन  द्वारा  तीस  एकड़  भूमि  निःशुल्क  दी

 जाती  साथ  ही  शुरू  में  2-3  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  विद्यालयों  के  अस्थायी  उपयोग  के  लिए  पर्याप्त

 अबन  और  अन्य  आधारभूत  सुविधाएं  मुहैय्या  कराई  जाती  वर्ष  1991-92  के  दौरान  चौवह
 नवोदय  विद्यालयों  को  मंजूरी  दी  गई  है  जिनका  राज्यवार/जिलावार  विभाजन  संलग्न  में
 दिया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  विद्यालयों  का  राज्यवार  विभाजन
 लदीविनीनीतनत--++->«००>>,

 ऋण  राज्य/किम्द्र  शासित  प्रदेश  केस्तीय  विशज्यालयों  की  संख्या

 सं०  का  ताम  1988-89  1989-90  1990-91  1991-92

 1.  आंध्र  प्रदेश  38  39  39  39

 2.  आसाम  42  43  43  43

 3.  बिहार  52  52  52  52

 4...  गुजरात  34  34  34  34

 5.  हरियाणा  20  20  20  20

 6.  हिमाचल  प्रदेश  13  13  13  13

 7.  जम्मू  और  कश्नौर  25  25  25  25
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 कर्नाटक  24  24

 केरल

 मध्य  प्रदेश  66  छ्छ

 महाराष्ट्र  47  49

 मणिधुर  हि  ड

 मेघालय  7  7

 नागालेंड  4  4

 21  25

 पंजाब  35  36

 शजस्थान  44  42

 1

 तमिलनाडु  26  27

 ज्िपुरा  4  4

 उत्तर  प्रदेश  101  106

 पश्चिम  बंगाल  45  45

 अंडमान  और  निकोबार  2  2

 दीपसमूह  पोर्टंब्लेयर

 अरुणाचल  भ्रंदेश  6  6

 चण्डीगढ़  6  6

 द्स्ली  30  30

 गौषा  5  5

 पॉडिचेरी  2  2

 मिजोरम  ||

 कल  724  741

 $  1991

 रु



 [2  1913  उत्तर

 नवोदय  का  खाज्यवार  विभाजन

 ऋ०  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश  नवोदय  विज्यालयों  की  संख्या

 सं०  का  ताम  1988-89  1989-90  1990-91  1991-92

 1.  आंध्र  प्रदेश  19  20  20  20

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  05  05  05  05

 3...  बिहार  23  24  24  25

 4.  02  02  02  02

 5...  गुजरात  06  08  07  09...

 6  हरियाणा  09  09  09  09

 7.  हिमाचल  प्रदेश  08  08  08  08

 8...  जम्मू  ओर  कश्मीर  14  14  14  14

 9.  केरल  10  10  10  10

 1.0.  कर्नाटक  18  18  18  18

 11...  प्रदेश  28  28  28  29

 12.  मझराष्ट्र
 19  19  19  20

 13...  मणिपुर  07  07  07  07

 14.  मेभालय  03  03  03  04

 15.  मिजोरम  02  02  02  02

 16  उड़ीसा  12  12  12  12

 17  पंजाब  07  07  07  07

 18.  राजस्थान  20  21  21  21

 19.  सिक्किम  शक  9-4.  01  01

 20.  नागालेंड  01.  Ol.  01  02

 21-  त्रिपुरा
 01  01  01  02

 22.  उत्तर  प्रदेश  29  30  30  35

 “23.  अंडमान  और  निकोबार  02  02  02  02

 24.  चण्डीगढ़  01  छः  01  01

 25.  दादरा  और  नागर  हवेली  (1)
 7  छत  01

 26.  दमन  और  02:  62  -  02  02

 27.  दिल्ली  01  01  01  02

 28.  लक्षद्वीप  01  01  01  01

 291  पांडिचेरी  04  04  04  04

 कुल  256  261  261  275
 ee  ्  छ  11  ु  ु
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 लिखित  उत्तरें  $  1991

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  मंजूर  किए  गए  चौदह  नवोदय  विद्यालयों
 के  विवरण

 ऋण  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र
 हु  न

 जिला

 सै०  का  ताम

 1.  बिहार  सिवान

 2.  दिल्ली  जफ्फरपुर  कलॉन

 3.  गुजरात  1.  सुरिन्द्र  नगर
 2.  राजकोट

 4.  अध्य  प्रदेश  रतलाम

 5.  महाराष्ट्र  संगली
 6.  मेघालय  जयंततिया  पहाड़ी
 १.  मागालैंड  थेनसंग

 त्रिपुरा  दक्षिण  त्रिपुरा  जिला
 9.  उत्तर  प्रदेश  1.  गाजीपुर

 2.  देवरिया
 3.  हरदोई
 4.  भदोही
 5.  एटा

 रांची-लोहारबगा  रेल  लाइन  को  दोहरो  लाइन  में  बदलना

 1901.  भी  राम  टहल  चौधरी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिहार  में  रांची  और  लोहारदगा  रेल  लाइन  के  बीच  इकहरी  रेल
 लाइन  को  दोहरी  लाइन  में  बदलने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
 |

 रेल  मस्तालय  में  राज्य  मसजो  मल्लिकाजु  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लाइनों  का  दोहरीकरण  परिचालनिक  और  यातायात  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने
 के  लिए  किया  जाता  इसका  सहारा  तभी  लिया  जाता  है  जब  इकहरी  लाइन  की  खंडीय  क्षमता  विभिम्न
 परिचालनिक  सुधारों  की  वजह  से  संतृप्त  हो  जाती  अभी  रांची-लोहारदगा  खंड  इस  कोटि  में  नहीं
 जाया  है|
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 भारत-रोमानिया  बिसान  सेवाओं  के  लिए  समझोता

 1902.  डा०  महादोपक  सिह  शाक््य  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  रोमानिया  के  बीच  नियमित  विमान  सेवाओं  के  बारे  में  दोनों  देशों  के
 बीच  में  कोई  समझौता  किया  गया  और

 यदि  तो  समझौते  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 सागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रो  साधवराव  :  और  भारत  और
 रोमानिया  ने  6-12-1990  को  एक  द्विपक्षीय  हवाई  सेवा  करार  के  पाठ  पर  आश्याक्षर  करार

 दोनों  देशों  को  नामित  विमान  कम्पनियों  द्वारा  निदिष्ट  स्थानों  के  बीच  प्रति  सप्ताह  2  सेवाओं  के

 चालन  की  व्यवस्था

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम

 1903.  शो  सुशील  असा  वर्मा  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कह्थाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 परिवार  नियोजन  कारयंक्रम  के  अन्तगंत  वर्ष  1988,  1989  और  1990  के  दौरान
 नलबन्दी  और  लूप  के  कितने  आपरेशन  किये

 क्या  नसबन्दी  और  नलबन्दी  के  आपरेशनों  की  संकया  में  प्रति  माह  कमी  आ  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इन  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  में  तेजी  लाने  के  लिए
 क्या  उपाय  करने  का  विचार

 स्थास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मम्धालय  में  राज्य  मरत्री  डी०  के०  तारादेबो  :
 राज्यों  से  उपलब्ध  नवीनतम  सूचना  के  अनुसार  देश  में  वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-

 91  के  दौरान  की  गई  महिला  पुरुष  नसबन्दियों  और  आई  ०  यू०  डी०  निबेशनों  की  संझ्या
 का  ब्यौरा  इस  प्रकार  हैं  :--

 हजार

 चरण  महिला  प्रष  ब्राई  ग्घू  »डौ०

 1988-89  4061  617  4851

 1998-90  3840  341  4937

 1990-91  3873  249  5222

 देश  में  वर्ष  |  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  किए  गए  माह-वार  महिला
 नसबन्दी  और  पुरुष  नसबन्दी  आपरेशनों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
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 देश  में  जनसंख्या  कृष्धि  को  रोकने  के  लिए  कई  प्रयास  शुरू  किए  गए  हैं  ताकि  परिवार
 कार्यक्रम  को  नये  से  बढ़ावा  और  गतिशीलता  मिल  इस  संदर्भ  में  राज्य  सरकारों/संघ

 राज्य  क्षेत्रों  के  परामर्श  से  कार्य  योजना  का  एक  प्रारूप  तैयार  किया  गया  इस  कार्य-योजगा  के  प्रारूप
 को  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सेवाओं  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  ओर  उन्हें  दूर-दूर  तक

 मातृ-शिशु  स्वास्थ्य  परिचर्या  के  कार्यक्रम  का  विस्तार  बेहतर  अन्तर  क्षेत्रीय  अथ॑पूर्ण
 शिक्षा  और  संचार  सम्बन्धी  परिवार  कल्याण  कार्यत्रमों  में  लोगों  कीਂ  और  अधिक

 भागिता  और  जनसंख्या  नियंत्रण  सम्बन्धी  प्रयासों  को  एक  नई  गति  अरदान  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय
 शहमति  तैयार  करने  ओर  मोड़ा  गया  कार्य  योजना  के  प्रारूप  को  अन्तिम  रूप  देने  और  इसका
 कार्माष्ययनः  करने  से  पदले  सम्भव  सुधारों  के  लिए  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशामननों  और
 सस्कार  में  विभागों  द्वारा  आगे  जांच  की  जा  रही

 विवरण

 वर्ष  1988-89,  1989-90 और  1990-91  के  दौरान  की  गई

 महिला  नसब्न्दी  और  पुरुष  नसबन्दी

 हजारों

 माह  महिला  नसबन्दी  पुरुष  नसबन्दी

 1988-8५  1989-G0*  1990-91*  1988-89  1989-90*  1990-91*

 अप्रैल  151'  143  155  11  8  5

 मई  191  185  177  15  9  6

 जम  200  210  216  1.4  13  8

 जुलाई  199.  212  210  18  14  9

 अगस्त  226  231  217  22  22  11.

 सितम्बर  280  300  251  36  29  16.

 अपसूकर  263  263  268  39  30  15

 नवम्बर  330  337  381  45  30  19

 दिसम्बर  518  463  478  78  34  38

 जनवरी  568  509  506  108  41  38

 फश्बरी  536  427  444  95  41  38

 मार्च  599  560  570  136  70  57

 +  आंकड़े

 सहिलाओं  और  बालिकाओं  पर  चिकित्सा  सम्बन्धी  खर्च

 19204.  कुमारी  शिम्रला  बर्मा  :  क्‍या  स्थास्थ्य  ओर  परियार  कश्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  देश  में  बयस्क  महिलाओं  और  बालिकाओं  में  व्याप्त  विभिन्‍्त  रोगों  की  किस्म  का
 सिधरण  करने  हेतु  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्य-वार  अ्योरा  क्‍या

 क्या  पुरुषों  ओर  महिलाओं  के  बीच  ५  कित्सा  सम्बन्धी  उपचारों  पर  खर्च  में  कोई  भिन्‍नता
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  महिलाओं  और  बालिकाओं  पर  किए  गए  खर्च  सहित  तत्सम्बस्धी
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मम्तालय  में  राज्य  मस्त्री  डी  ०के०  ताराबेबो
 प्रोढ़  महिला  तथा  कन्या  शिशु  में  प्रचलित  विभिन्‍त  प्रकार  के  रोगों  का  निर्धारण  करने  के  लिए

 कोई  देश  व्यापी  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  ने  महाराष्ट्र
 के  दो  गांवों  में  प्रामाण  महिलाओं  में  स्त्री  रोग  सम्बन्धी  तथा  लिग  सम्बन्धी  रोगों  की  जनसंख्या  आधारित
 बग्गें  गत  अध्ययन  किया

 650  महिलाओं  जिनका  अध्ययन  किया  “5  प्रतिशत  महिलाओं  को  स्त्री  रोग
 सम्बन्धी  शिकायतें  थीं  और  45  प्रतिशत  महिलाएं  स्त्री  रोग  लक्षणों  से  मुक्त

 और  चिकित्सा  उपचार  करते  समय  रुषों  तथा  महिलाओं  के  बीच  कोई  अन्तर  नहीं
 किया  जाता  ओर  केन्द्र  सरकार  की  भांति  राज्य  सरकारों  ने  भी  ग्रामीण/शहरी  स्वास्थ्य  परिचर्या  आाधार

 भूत  ढांबे  के  माध्यम  से  सम्पूर्ग  जनमंठवां  के  विकिस्सा  उपचार  के  लिए  ऐसे  ही  उपचुक्त  भ्रवरध  किए  हैं
 जैसे  केन्द्र  सरकार  द्वारा  चलाए  जाने  वाले  अस्पतालों  में  हैं  जिसमें  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 वायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र।जिला  अश्पताल  तथा  राज्य  स्तर  के  अस्पताल  परिवार  कल्याण
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सुरक्षित  मातृत्व  कथा  शिशु  उत्तरजीविता  कार्यक्रम  को  मात्तु  एवं  शिशु  स्वास्थ्य
 योजना  के  अन्तगंत  उच्च  प्राथमिकता  दी  यई  ब्ष  1989-90  तथा  1990-91  के  लिए  रोग
 निरोधन  योजना  तथा  मुख  सेव्य  पुनर्जलपूरण  बिकित्सा  योजना  के  सम्बन्ध  में  सज्यवार  ब्यय

 और  में  दिया  भया  है  ।  वर्ष  1989-90  तथा  1990-91  के  लिए  व्यापक  रोग
 रक्षण  कायंक्रम  के  सम्बन्ध  में  अखिल  भारतीय  व्यय  आंकड़े  में  दिए  गए
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 &

 %

 :००७

 ७

 #

 ०७

 ७

 :-

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षे

 (  ))

 जाबंटन  रिलीज

 की  गई

 धनराशि

 38.34

 15.34

 50.60

 24.77

 10.65

 4.36

 5.70

 27.13

 18.66

 38.68

 44.64

 2.44

 2.34

 1.70

 19.33

 12.61

 29.58

 1.21

 33.77

 2.43

 38.34

 7.67

 25.30

 24.76

 5.33

 4.35

 2.85

 13.56

 9.33

 19.34

 54.40

 1.22

 1.17

 0.85

 9.66

 12.60

 26.58

 0.60

 33.76

 2.42

 सुचित
 व्यय

 30.36

 10.24

 शून्य

 11.33

 6.38

 1.30

 4.20

 6.19

 16.48

 2.76

 34.75

 0.44

 1.98  8

 0.94

 28.73

 3  1991

 |  ओरल  रिहाईड्रेशन  थिरेपी  कार्यक्रम  के

 लिए  आबंटनों  का  विवरण  ओर  सूचित  व्यय

 रिलौज  की  गई
 धनराशि  में  से

 ड्यय  का
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 2  3  4  5  6

 21.  उत्तर  प्रदेश  79.30  39.68  77.37  194.98
 22...  पश्चिम  बंगाल  38.80  38.80  10.88  28.04

 23.  अंडमान  व  निकोबार  1.12  के  1.12

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  1.60  1.60  1.49  93.12

 25.  चंडीगढ़  1.37  के  1.31

 26.  दादर  व  नगर  हवेली  कं  1.04  1.04

 27.  दिल्ली
 ॥

 6.18  के  0.06

 1.66  0.83  0.22  26.51

 29...  लक्षद्वीप  0.99  के  0.04

 30.  मिजोरम  1.39  0.70  0.03  4.29

 31.  पांडिचेरी  1.44  कं  0.24

 32.  दमण  व  दीब  0.94  कै  0.13
 3

 योग  375.71  285.77  76.06

 *  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को ओरल  रिहाइड्रेशन  थिरेपी  कार्यक्रम  पर  उनके  द्वारा  खर्च  की  गई  राशि  की

 प्रतिपूर्ति  के  रूप  में  अनुदान  दिया  जाता  है  ।

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को ओरल  रिहाहड्रेशन  थिरेपी  कार्यक्रम

 के  लिए  आबंटित  राशि  तथा  सूचित  ब्यय  का  विवरण

 कण  राज्य  आवंटन  तथा  सूचित  व्यय  सूचित
 सं०  रिलीज  की  व्यय

 गई  राशि  प्रतिशत

 1  2  3  4  5

 1  आंध  प्रदेश  57.63  35.93  (28-3-9  62.35

 2  असम  22.76  14.74  9  64.76

 3  बिहार  76.64  गा  शून्य
 4  गुजरात  37.18  14.00  91  37.65

 5  हरियाणा  15.63  9.10  91  58.22



 4

 1.89  9।

 19.70  9।  तक )
 19.21  91

 62.28  9

 1.77  91

 1.77  91

 20.93  91

 1.53  9

 21.95  91

 95  91

 119.09  91

 94  91

 1.01  91

 59  91

 4.88  9।

 .04  91

 2.35  9

 -22  91

 .55  91

 ।  2  3

 6.  हिमाचल  प्रदेश  5.77

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  7.85

 8  कर्नाटक  40.92

 9  केरल  27.80

 10.  मध्य  प्रदेश  57.20

 11.  महाराष्ट्र  67.58

 12.  मर्णिपुर  2.79

 13.  मेघालय  2.70

 14...  नागालैंड  203

 15.  उड़ीसा  28.66

 16  पंजाब  18.60

 17  राजस्थान  39.90

 18.  सिक्किम  1.34

 19.  तमिलताड  51.04

 20.  ज़िपुरा  3.20

 21.  उत्तर  प्रदेश  120.64

 22.  पश्चिम  बंगाल  58.79

 23.  अण्डमान  व  निकोबार

 द्वीप  समूह  0.69

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  1.97

 25.  चंडीगढ़  0.79

 26.  दादरा  व  नगर  हवेली  0.65

 27.  दिल्ली  3.09

 28.  दमण  व  दीव  0.63

 29.  लक्षद्वीप  0.63

 30  मिडोरम  1.60

 31  पांडिचेरी  0.92

 30?.  भरेका  1.04

 759.68

 114

 363.50

 3  1991

 5.

 32.76

 शून्य
 48.36

 69.10

 शून्य

 92.16

 63.44

 65.56

 शून्य

 शून्य

 शून्य

 52.46

 114.18  8

 74.68

 शून्य

 6.35

 श्न्य

 23  9]

 26.96

 47.85...
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 ता

 व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम

 आंकड़े  )

 1989-90  5196.68

 1990-91  $813:80

 सदियों  को  सफाई

 1905.  भी  सर्य  नारायण  यादव  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  सरकार  द्वारा  किन-किन  नदियों  की  सफाई  का  कारये  शुरू  किया
 और

 इस  दिशा  में  अब  तक  किए  गए  कार्य  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  कमल  :  बर्ष  1991-92  के  दौरान

 गंगा  कार्य  योजना  के  अन्तर्गत  केवल  गंगा  नदी  के  प्रदूषण  दूर  करने  के  कायं  किए  जा  रहे  हैं  ।

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  कुल  261  में  से  अब  तक  173  स्कीमें  पूरी  की  जा  चुकौ  पूरी
 की  गई  स्कीमों  में  अवरोधन  एवं  दिशा-परिबर्तन  की  53  सीवेज  उषचार  की  7
 लागत  स्वच्छता  की  39  विद्य  त  शबदाहन्गह  की  19  वदी  तटाग्र  ओर  घाट  विकास  की

 40  स्कीमें  और  विविध  प्रकार  की  25  स्कीमें  शामिल  हैं  ।  इस  स्कीमों  से  लक्ष्य  किए  गए  873  भिलियन

 लीटर  प्रतिदिन  अपशेष  जल  की  जगह  405  मिलियन  लीटर  प्रतिदिन  अपशेष  जल  का  दिशा-परिवतंन

 किया  गया

 प्रामोग्मली  शिक्षा  नीति

 ]
 1906.  श्री  नारायण  सिह  चोघरी  :  कया  सासव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा

 करंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  ग्रामोष्मुली  शिक्षा  मीति  तैयार  की  नई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  बिकास  संत्रो  अजु  ग  :  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986

 पी०  और  इसके  अनुसरण  में  बनाए  गए  कार्यक्रमों  में  शैक्षिक  स्तरों  को  समान  प्रारम्भिक
 शिक्षा  के  सवंसुलभीकरण  और  प्रौढ़  साक्षरता  पर  विशेष  बल  दिया  गया

 118 न्‍
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 आपरेशन  अनौपचारिक  ग्रामीण  कार्यसाधक  साक्षरता  कार्यक्रम  और
 विशेष  साक्षरता  अभियान  जैसे  कार्य  क्रमों  पर  बल  दिया  गया  जो  मुख्यतः  ग्रामीण  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  में  दोसा  से  वायु  सेवा

 1907.  भरी  हरिसिह  चावड़ा  :  क्‍या  सागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  गुजरात  के  बनास  कण्ठा  जिले  में  दीसा  कस्बे  में  हवाई  अड्डा

 यदि  तो  सरकार  वहां  से  नियमित  वायु  सेवा  कब  तक  शुरू  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सागर  विभानत  और  पयंटन  मंत्री  साधवराथ  हां  ।

 और  वाणिज्यिक  और  परिचालनात्मक  कारणों  से  वर्तमान  स्थिति  में  दीसा  को  हवाई
 सेवा  से  जोड़ना  संभव  नहीं  है  ।

 अक  तालिकाओं  का  विवरण

 |]
 1908.  प्रो०  सावित्री  लक्मण्तम  :  क्या  मानव  संसाधत़  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 क्षपा  करेंगे  कि  गुरुवायुर  केन्द्रीय  संस्कृत  विद्यापीठ  केरल  के  आचार्य  वेदान्त  की
 भंक  तालिकाएं  वितरित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं/उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 सासव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अछ्  न  आचार  वेदास्त
 1991  सहित  सभी  अंक-तालिकाओं  को  वितरित  करने  के  लिए  दिनांक  30-9-91  को  गुरुवायूर  केन्द्रीय
 संस्कृत  केरल  को  भेज  दिया  गया

 बिल्‍ली  में  तंब॒ओं  में  विद्यालय  चलाना

 1909.  श्री  लेज  मारायण  सिह  :

 भी  थो०  एल०  शर्मा  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  अनेक  केन्द्रीय  विद्यालय  और  दिल्ली  प्रशासन  तथा  दिल्ली  नगर  निगम  के
 विद्यालय  तम्बुओं  में  चलाये  जा  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  कया  कारण  हैं  तथा  ईन  विद्यालयों  के  लिए  भवनों  का  निर्माण  कब  तक
 कर  दिया  जाएगा  ?

 116
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 सासव  संसाधन  विकास  मंत्री  अल्ुस  :  से  केन्द्रीय  विद्यालय
 दिल्ली  प्रशासन  और  दिल्ली  नगर  निगम  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  पूर्वी  दिल्ली  में  टैन्डों  में  चल  रहे
 स्‍कूलों  की  स्थिति  इस  प्रकार

 केलीय  विज्ञालय  संगठन  :

 न्यू  फ्रैन्डस  सेन्टर  स्थित  केवल  एक  ही  केन्द्रीय  विद्यालय  नितान्त  रूप  से  टैन्ट  में  चल  रहा
 स्थायी  स्कूल  भवन  निर्माण  का  काय॑  प्रारम्भ  नहीं  किया  जा  सका  क्‍योंकि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से
 स्थायी  स्थान  के  अन्तिम  आवंटन  कौ  प्रतीक्षा

 दिल्‍ली  प्रशासन  :

 पूर्णझ्य  से  21  स्कूल  और  आंशिक  रूप  से  13  स्कूल  टेन्टों  में  चल  रहे  24  स्कूलों  के  लिए
 अधे  पक्के  भवन  के  निर्माण  काये  के  लिए  संस्वीकृति  जारी  कर  दी  गई  है  और  4  पढ़के  भवन

 धीन

 दिल्‍ली  सगर  लिगम  :

 इस  समय  14  स्कूल  टेैन्टों  में  चल  रहे  नए  स्कूल  भवनों  का  निर्माण  कार्य  विभिन्‍न  स्थलों
 पर  विभिन्‍नों  चरणों  में  निम्नलिखित  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्कूलों  को  फिलहाल  टैस्टों
 में  चलाना  पड़  रहा  है  :

 (7)  जहां  नए  स्कूल  खोले  गए  हैं  और  भूमि  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  औपचारिक  रूप  से  नहीं
 सौंपी  गई

 (॥)  जहां  स्थल  का  स्वामित्व  विवादास्पद  है  ।

 जहां  पुराने  भवनों  को  खतरे  बाला  घोषित  कर  दिया  है  और  नए  निर्माण  कार्य  प्रगति  पर
 उनकी  योजना  तैयार  की  जा  रही  है  ।

 (५)  जहां  दाखिलों  में  बुद्धि  हुई  है  और  विद्यमान  भवन  अतिरिक्त  बच्चों  को  खपाए  जाने  के

 लिए  अपर्याप्त  हैं  ।

 गंगानगर  एक्सप्र  स  की  धारस्थारता

 1910.  श्री  सनफूल  सिह  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गंगानगर  और  जयपुर  के  बीच  एक  दिन  में  केवल  एक  गाड़ी  गंगानगर  एक्सप्रेस  ही

 }

 चलती

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इन  दोनों  स्टेशनों  के  बीच  वर्तमान  गाड़ी  की  बारम्बारता

 बढ़ाने  अथवा  कोई  नई  गाड़ी  भी  चलाने  का  विचार

 ।  क्‍या  गंगानगर  एक्सप्रेस  में  वाष्प  इंजन  के  स्थान  पर  डीजल  इंजन  लगाने  का  भी

 और

 यदि  तो  इन  प्रस्तावों  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?
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 रेल  भस्त्रालय में  राज्य  मन्त्रो  सल्लिकाजु  :

 नहीं  ।

 फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पांडवपुर  में  उपरि  पुल

 1911.  श्री  जी०  माड़े  गौड़ा  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  के  मांड्या  जिले  में  पांडवपुर  सुगर  फैक्टरी  के  निकट  विद्यमान  रेल  फाटक  के
 स्थान  पर  एक  उपरिपुल  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  कार्य  आरंभ  कराया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  :  और  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  क्योंकि  नियमानूसार  लागत  में  हिस्सेदारी  की  विधिवत
 सहमति  देते  हुए  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  ठोस  प्रस्ताव  अभी  तक  प्रायोजित  नहीं  किया
 गया

 मंगलूर  और  बंगलोौर  के  बोच  दिन  के  समय  रेलगाड़ो  घलाना

 1912.  भरी  वी०  धनंजय  कुमार  :  क्या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मंगलौर  और  बंगलोर  के  बीच  आने  जाने  के  लिए  दिन  के  समय  रेलगाड़ी  चलाने  के  सम्बन्ध
 में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  और

 गाड़ी  को  कब  तक  चलाये  जाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  से  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  जी  हां  ।

 ओर  जांच  की  गई  थी  लेकिन  व्यावहारिक  नहीं  पाया  गया  ।

 इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  का  कार्यकरण

 1913.  भरी  जिजय  कृष्ण  हांडिक  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  ने  सुदूर  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  स्तर
 पर  मिमन्त्रण  मिकाय  के  रूप  में  कार्य  किए  जाने  के  संदर्भ  में  क्‍या  प्रगति  की

 क्‍या  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  में  युदृर  शिक्षा  अभी  भी  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 द्वारा  नियन्त्रित  की  जा  रही
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 क्‍या  सरकार  का  सुदूर  शिक्षा  का  उत्तरदायित्व  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय
 कौ  सौंपने  का  विचार  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (3)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधत  विकास  मंत्री  मन  :  से  हन्दिश  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त
 जो  1985  में  संसद  के  अधिनियम  द्वारा  स्थापित  किया  गया  को  देश  की  शैक्षिक

 पद्धति  में  मुक्त  विश्वविद्यालय  व  दूरस्थ  शिक्षा  पद्धतियों  के  समन्वय  व  प्रौन्‍्नति  तथा  हस  प्रकार  की
 पद्धतियों  में  स्तर  समम्वय  व  निर्धारण  की  जिम्मेवारी  सौंपी  गई  इन  कार्यों  के  निष्पादन  हेतु
 विद्यालय  को  अन्य  उच्च  शिक्षा  संस्थानों  को  अनुदान  आबंटित  व  वितरित  करने  के  अधिकार  भी  प्रदत्त

 किये  गये  इन  जिम्मेवारियों  को  पूरा  करने  के  लिए  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  ने
 विश्वविद्यालय  के  वैधानिक  प्राधिकरण  के  रूप  में  एक  दूरस्थ  शिक्षा  परिषद्‌  स्थापित  करने  का  निर्णय
 लिया

 विश्वविद्यालयों  के  स्तरों  के  समन्वय  व  निर्धारण  की  जिम्मेवारी  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 की  है  ।  आयोग  को  मुक्त  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रीय  सहायता  हेतु  उचित  घोषित  करने  तथा  इस  प्रकार
 के  विश्वविद्यालयों  व  अम्य  विश्वविद्यालयों  में  पत्राचार  अध्ययन  के  संस्थानों  की  वित्तीय  सहायता  प्रदान
 करने  का  अधिकार  है  ।

 आशा  है  कि  दूरस्थ  शिक्षा  परिषद्‌  की  स्थापना  से  इं०  गां०  रा०  मु०  थि०  धीरे-धीरे  देश  में

 मुक्त  विश्वविद्यालय  व  दूरस्थ  शिक्षा  पद्धति  के  विकास  की  जिम्मेवारी  ले  लेगा  ।

 देश  में  मानसिक  चिकित्सालयों  की  स्थापना

 1914.  श्री  अस्ता  जोशी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्यवार  कितने  मानसिक  चिकित्सालय  हैं  और  उनके  नाम  क्या

 उनमें  से  प्रत्येक्त  चिकित्सालय  की  भर्ती  क्षमता  कितनी  है  और  उनमें  वास्तव  में  कितने
 रोगी  भर्ती

 प्रत्येक  रोगी  पर  औसतन  कितना  खर्च  किया  जाता

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अधिक  मानसिक  चिकित्सालय  खोलने  का  और

 यदि  तो  कितने  और  किन-किन  स्थानों  पर  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्ती  डी०  के०  तारादेजी  :
 और  देश  में  मानसिक-रोग  अस्पतालों  की  संड्या  और  उतके  नाम  तथा  इसमें  उपलब्ध  पलंगों

 की  संसया  संखरन  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 प्रत्येक  रोगी  पर  होने  वाला  खर्च  पर  संस्था  में  भिन्न-भिन्न  होता  जो  अस्पताल  के
 मूलभूत  ढांचे  और  उसमें  उपलब्ध  सुविधाओं  पर  निर्भर  करता  अतः  खर्च  के  सम्बन्ध  में  कोई  राष्ट्रीय
 औसत  दे  पाना  सम्भव  प्रतीत  नहीं  होता  ।

 ३६9
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 और  अस्पतालों  की  स्थापना  करना  मूलरूप  से  एक  राज्य  विषय  है  ।  जहां  तक
 केस्रीय  सरकार  का  सम्वन्ध  फिलहाल  कोई  और  मानसिक-रोग  अस्पताल  खोलने  का  प्रस्ताव

 नहीं

 विवरण

 भारत  के  मानसिक/मनश्चिकित्सा  अस्पतालों  की  सूची  (10-1-1987  के

 ऋ०सं  अस्पताल  का  ताम  ग्रामीण  नियन्त्रण  पलगों  राज्य  में  राज्य  में

 शहरी  की  बिस्तरों  तालों  की  कुल
 कारी  संख्या  की  कुल  संवल्या

 संख्या

 2  3  4  5  6  हि

 आंध्र  प्रदेश

 1.  गवरनेमेंट  हॉस्पिटल  शहरी  सरकार  600  _  —

 फान  मेंटल  हैदराबाद

 2.  गवनंमेंट  हॉस्पीटल  शहरी  सरकार  300  900  2
 फान  मेंटल

 पटनम

 असम

 3.  तेजपुर  मेंटल  शहरी  सरकार  1000  1006  ।

 तेजपुर

 बिहार

 4.  केन्द्रीय  मनश्चिकित्सा  शहरी  सरकार  643

 रांची

 5.  रांली  मानसिक  शहरी  सरकार  1500  न

 रांची

 6.  डेबिस  हंस्टीट्यूट  ऑफ  शहरी  निजी  300  2483  3
 रांची

 गोषा

 7.  इंस्टीट्यूट  आफ  शहरी  सरकार  272  272  1

 साइकेट्री  एंड  हय,मन
 पणजी
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 गुजरात

 मेंटल  देहली
 अहमदाबाद

 9.  मेंटल  हास्पिटल  जाम  तगर

 10.  गवर्नमेंट  भुज
 11.  डा०  आचाय  हास्पिटल

 मनसा

 12.  मेंटल  बढ़ोदरा

 13.  कस्तूरबा  सेवाश्र म
 मरोली

 जम्म्‌  और  कश्मौर

 14.  साईकेट्रिक  डिसीजिज

 काठी
 श्रीनगर

 मेंटल  हास्पिटल
 ईस्ट  जम्मू

 15.  राष्ट्रीय  मानसिक

 स्वास्थ्य  और  तंत्रिका
 विज्ञान  बंगलौर

 16.  मेंटल
 धारवाड़

 केरल

 17.  सेंट  रीठा
 थांकी

 18.  नायसे  कोचीन
 19.  सेन्‍्ट्रल

 कदाक्तरा

 20.  आनन्द  नसिंग

 पेरंबदूर

 शहरी

 शहरी

 शहरी

 शहरी

 शहरी

 प्रामीण

 शहरी

 ग्रामीण

 ग्रामीण

 शहरी

 शहरी

 4  5  6  7
 िखचिच्डसोओि  रे  थी  सतत  —

 सरकार  50  —  _

 सरकार  50  —_—  —

 सरकार  20  -~  विद

 निजि  20  —  _

 सरकार  100  658  6

 स्वैज्छिक  सरकार  100  658  1
 संगठन

 सरकार

 सरकार  885  न

 स्वायत्त  375  1260  रे

 सरकार  375  —  3

 स्वेल्छिक  50  =  -

 संगठन

 निजी  25  न  —

 निजी  20  न  -

 निजी  20  न  नि
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 लिटल  फ्लाबर  ग्रामीण

 गीज्ञा  कुराबिलुंगाद

 सिटी  शहरी
 कोट्टायम

 बिजय  शहूरी
 कालीकट

 विवेक  शहूरी
 कालीकट

 सुमेना  नर्सिंग  शहरी
 नाइक्कवु

 गवरनंमेंट  मेंटल  हास्पिटल  शहरी
 कालीकट

 डा०  सी०आर०पमंश्वरन  प्रामीण

 सिमोरियल  हास्पिटल
 कानालमोंया

 एन  ०एस०एस०  मिशन  ग्रामीण

 बलियकुलंग्रा

 जय  भारतम  नर्सिंग  शहरी

 पुनालुरा

 सेंट  मेरी  णहरी
 कोट़ापूराम

 प्रशांसी  शहरी

 पुनकुस्भम

 मारधोमा  हारिषिटल  प्रामीण
 आजीकोड

 मेंटल  हास्पिटल  त्रिचूर  शहरी

 सी०»पी  ०गोपाल  पानिक्क  र  ग्रामीण

 मेमोरियल  हास्पिटल  मुत्ताडा
 पीस  माउंट  हास्थिटल  ग्रामीण

 सरकारी

 संगठन

 निजी

 निजी

 3  1991
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 36.  मेंहर्श  हास्पिटल  त्रिवेंद्रम

 भष्य  प्रदेश

 3'  शैल
 ग्वालियर

 38.  मेंटल  इंदौर

 भहाराष्ट्र

 39.  क्षीरसागर

 अहंमेदंनगर

 40.  नागपुर

 41.  मेंटल  हास्पिटेल

 पुणे

 42.
 श्तमागिरी

 43.  हा०  के०  के०  घटगे

 मिंराज

 44.  गबनेमेंट  मेटल
 थाणे

 45.  क्षपामयी  इन्स्टौट्यूट  आफ
 मभेंटल  मिराज

 सागासेंड

 46.  मेंटल  हास्पिटल  कोहिमा

 डड्रौसा

 47.  मेंटल  हैल्थ  इम्स्टीट्यूट
 कटक

 पंजाब

 48...  मेंटल  अमृतसर

 49.  साइकेट्रिक  हास्पिटल
 जयपुर

 शहरी

 सरकार

 क्षरकार

 $  6

 कक  ए७

 1820  .
 +-

 125-387  307

 92.  —

 910  --

 28900.  --

 865  --

 18.

 1850  5755

 150  +-

 25.  25

 60...  66

 811.

 280

 123



 50.  मेंटल  जोधपुर

 तमिलनाड
 51.  इन्स्टीट्यूट  आफ  मेंटल

 मद्रास

 उतर  प्रदेश

 52.  मेंटल  आगरा

 53.  मेंटल  बरेली

 $4.  मेंटल  वाराणसी

 पश्चिमी  बंगाल

 55.  लजुम्बिनी  पार्क
 कलकत्ता

 56.  हास्पिटस  फार  मेंटल

 कलकता

 57.  मेंटल  मनकु  हु

 $8.  मेंटल

 बहरामपुर

 59.  लालगोला  स्पेशल  जेल
 मेंटल  मुशिदाबाद

 60.  धरका  रपोल  मेंटल

 महेशता

 61.  नंगिया  उन्माद  आश्रम

 बिल्ली

 62.  मानसिक  रोग  अस्पताल

 शाहदरा
 पूरे  देश  में  अस्पतालों  की  कुल  संख्या

 पूरे  देश  में  बिस्तरों  की  कुल  संख्या
 ——

 3

 $  1991

 न  ऑनऑंजि-ीयभियःय  भें  न  ee  मन

 शहरी

 शहर

 शहरी

 शहरी

 शहरी

 शहरी

 शहूरी

 शहरी

 सरकार

 सरकार

 सरकार

 सरकार

 सरकार

 सरकार

 सरकार

 1800
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 401

 331

 200
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 ख्रोत  :  डायरेक्टरी  आफ  हास्पिटल्स  इन  इंडिया  (1988),  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  भारत  नई

 124



 12  1913  लिखित  उत्तर

 लिदअनन्तपुरस  हवाई  अड्डे  का  बिस्तार

 1915.  भी  रमेश  चेम्निसला  :  वया  नागर  बिसान  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारतीय  अस्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन-प्राधिकरण  द्वारा  अपने  अधिकार  में  लिये  जाने  के  बाद

 तिरुअनन्तपुरम  हवाई  अड्डे  के  विस्तार  की  वतंमान  स्थिति  क्या  और

 इसका  विस्तार  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 तागर  बिसानन  और  पयंटन  सन्‍्त्री  :  ओर  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय
 विमानपतन  प्राधिकरण  से  1-4-1991  से  तिरुअनन्तपुरम  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  का  कार्य  संचालन

 अपने  हाथ  में  लिया  ।  इस  हवाई  अड्डे  को  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  लाने  और  तात्कालिक  आवश्यकताओं

 की  पूरा  करने  के  लिये  प्राधिकरण  ने  प्रमुख  विकास  सम्बन्धी  निर्माण  काय॑  शुरू  कर  दिये  मौजूदा
 अन्तरदेशीय  टमिनल  भवन  में  अन्तरिम  विमान  पार्किंग  एप्रन  का  मुख्य  धावन-पथ

 के  लिये  साधारण  पहुंच  प्रकाश  की  व्यवस्था  अन्तरदेशीय  आगमन  हाल  में  वातानुकूलन  की  मुख्य
 धावन-पथ  के  लिए  पटरियों  की  मुख्य  और  परित्यक्त  धावन-पथों  का  सुदृढ़ीकरण  जैसे  बिकास

 सम्बन्धी  कार्य  प्रगति  पर  ये  कार्य  अगले  वर्ष  के  मध्य  तक  पूरे  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 भोपाल-शीवा-दिल्ली  मार्ग  पर  इसर्डियन  एयरलाइस्स
 की  सेवा  पुनः  चालू  करना

 1916.  श्लो  भीम  सिंह  पटेल  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्षपा
 करेंगे  कि  :

 कया  भोपल-रीवा-दिल्ली  मार्ग  पर  एयरलाइन्स  की  उड़ानें  बन्द  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 इस  सेवा  को  पुनः  कब  चालू  किया  जाएगा  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 सागर  बिमानस  और  पयंटन  सस्त्रो  साधवराज  :  से  इंडियन  एयरलाइम्स  ने
 भोपाल-रीवा-दिल्ली  सेवा  का  परिचालन  कभी  भी  नहीं  रीवा  की  हवाई  पट्टी  इंडियन  एयरलाइंस
 के  पास  परिचालन  के  लिये  उपलब्ध  किसी  भी  विमान  के  परिचालन  के  लिये  उपयुक्त  नहीं  है

 केन्नीय  आयुर्वेद  और  सिद्ध  शोध  परिषद  का  कार्यकरण

 ]

 1917.  भरी  बारेलाल  जाटव  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिथार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केम्द्रीय  आयुर्वेद  सिद्ध  शोध  परिषद  क्रियाकलापों  के  सम्बन्ध  में  कोई  रिपोर्ट  केखीय
 सतकंता  आयोग  को  भेजी  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ?

 d शी
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 हल

 स्थास्थ्य  और  परिथार  कल्थम:मस्जालध  में  राज्य  भण्तो  डो०के०  तारादेबो

 er)  और  केद्धीय  आयुर्वेद  और  सिद्ध  अतुसंधान  पषिद  के  क्रियाकलापों  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सतकंता
 आयोग  को  कोई  रिपोर्ट  नहीं  भेजी  गई  परिषद  के  निदेशक  के  विरुद्ध  अनुशासनिक  कारंबाई
 करने  से  सम्बन्धित  एक  मामले  को  उनके  पास  सलाह  देने  हेतु  भेजा  गया

 सथरा  लजंकशत  पर  टिकर्टों  क ेलिए  अस्थाई  व्यवस्था

 1918.  भ्री  पोगानन्द  सरस्वती  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मथुरा  जंकशन  पर  गोवर्धन  परिक्रमा  के  दौरान  इसके  तीन  दिन  पहले  और
 दी  दिने  बाद  तक  टिकटों  की  बुकिंग  हेतु  कोई  अस्थाई  व्यवस्था  करमे  का  विचार  है  ताकि  कुकिंग  काउंटरों

 पर  यांतियों  की  भीड़  को  कम  कियां  जा

 यदि  तो  यह  ब्यवस्था  कब  तक  की  और

 तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रैल  भब्जालय  मैं  राज्य  सम्भी  सल्लिकाअु  :  और  शोवर्धन  परिक्रमा  के  दौरान
 की  भीड़े  की  निकासी  हेतु  मध्रा  अंकशन  पर  प्रतिमाह  तीन  दिन  के  जिये  एक  अतिरिक्त

 टिकट  खिड़की  खली  जाती

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिज्र  में  बृझ्ारोपण

 1919.  थ्रो  महेसा  बैठा  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वृक्षारोपण  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 पहली  छ:माही  के  दौरान  प्राप्त  किये  गये  लक्ष्य  क्या  ओर

 केश्लीय  सरकार  ने  सज्य  की  योजना  में  वृक्षा  रोपण  के  लिए  कया  क्या  सक्ष्य  निर्धारित  किया
 ।

 पर्याधरण  और  घन  सस्जालय  के  राज्य  मन्जो  कमल  :  से  20  सूत्री  कार्यक्रम
 के  अस्तगर्त  बिहार  के  लिये  वर्ष  1991-92  में  वनीकरणं/वृक्षारोपण  कार्यकलापों  हेतु  रखा  गया  लक्ष्य
 जौर  30-9-1991  शक  की  उपलब्धियां  मिम्त  प्रकार

 पौध  वितरण  क्षेत्र

 भूमि  पर  भूमि  जिसैमें
 शोषण  बल  भूमि  भी  शामिल

 लक्ष्य  700.00  £0,000.00
 उपलब्धि  533.00  38,562.00
 (30-9-1991

 एड्स  ए  जूकेशन  कार्यक्रम

 ]
 थी  अलुग  चरण  सेठी  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
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 सिखिश  उसर

 जनक  -
 पर

 Oe
 क्‍या  एड्स  जैसे  भयामक  रोग  के  बारे  में  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  86  सकस्फों के  एक

 चिकित्सा  दल  के  साथ  एड्स  इम्यून  जेफीसिएंसी  एजूकेसम  एक्सप्रेस  के  कृप  में  सम्वक
 फिरोजपुर  जनता  एक्सप्रेस  को  हरी  झंडी  दिखाई  ४.

 क्‍या  देश  में  शहरी  और  ग्ररमीण  क्ष  त्रों  में  ऐसे  जम  ज्मगशण  कार्यक्रम  चलाते  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 स्वास्थ  ओर  परिवार  कल्याण  सम्जासथ  भें  राज्य  मण्तीਂ  ड्टे+के०  तारादेबो  :
 नहीं  ।  भारत  सरकार  अथवा  महाराष्ट्र  सरकार  ने  एड्स  एजूकेशन  एक्सप्रेस  के  नाम  से  कोई

 गाड़ी  नहीं  चलाई  थी  ।  बम्बई-फिरोजपुर  जनता  एक्सप्रेस  जो  एजूकेशन  के  को  बम्बईसे
 दिल्‍ली  लिए  रवाना  हुई  में  80  छात्र  यात्रियों  के  रूप  में  यात्रा  कर  रहे  जो  ग्रांट  मेडिकल  फालेखਂ
 बम्बई  में  एम  ०बी  ०  बी  ०एंस०  विद्वीय  वर्ष  छात्र  के  हैं  ।  उन्हें  भश्विल  भारतीय  आशुिक्लाम  संस्थान-में  अखिल
 भारतीय  अन्तर-देशीय  आयुविशञान  युवा  समारोह  में  भाग  लेने  के  आनप्  इस
 को  भारतीय  स्वास्थ्य  संबठन  द्वारा  जो  एक  गर-सरकारी  संगठन  विषय-परिचायक  प्रशिक्षण  और
 शिक्षा  कार्यक्रम  सम्बन्धी  प्रशिक्षण  दिया  गया  था  ।

 सश्कार  का  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 गोलक्‌ डा  किले  को  भूलि  पर  अनसिकार  कार

 भर  चोश्का  क्या  सामथ  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  क्साने  की  कृत

 क्‍या  सरकार  को  हस  बात  की  जानकारी  है  कि  आंध्र  प्रदेश  में  गोलकू द्ा  किले  की  भूमि
 पर  अनधिकार  कब्जा  किय्  रह्  और

 यदि  तो  अनधिकार  कब्जे  को  हूटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 मानव  खंवाधाह  विकास  अजु:न  :  हां  ।

 सुरक्षित  क्षत्र  से  जतिक्रमणों  के  बेड़लखली  मामलों  को  राज्य  के  अधिकारियों  के
 साथ  उठाया  गया  है  ।

 निजी  क्ष  त्रों  द्वारा  तीसरी  एयरलाइन्स  का  संचालन

 क्या  ओर  धर्मण्या  मोडस्या  साबुल  :  सागर  विंजानभ  और  पर्वकहतःसाली  यह  बलाने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  वायुद्रृत  अपने  सम्भावित  पर  खरा  उतरा
 यदि  तो  ऐसे  कार्य  तिद्पाव्रत्त  के  क्या  कारण

 क्‍्यय  अगले  एक  दो  में  निजी  क्षेत्र  को तीसरी  एयरलाइस्स  के  संचालन  की
 अनुमति  देने  पर  विचार  कर  रहीं  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  पदि  तो  इसके  कारण+क्क  हैं  ?

 सागर  विमानन  और  परयंटन  मस्त्री  माधजराव  :  और  वाजिश्थिक  गौरे
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 परिचालनात्मक  कारणों  वायुदृत  को  पिछले  दो  वर्षों  के दौरान  अपने  परिचालनात्मक  कार्यकलापों  में
 कमी  करनी  पड़ी  31  1991  तक  कम्पनी  की  संचित  हानि  128  करोड़  होने  का  अनुमान

 हानि  के  मुख्य  कारण  हैं  :

 परिचालनों  की  कम  पुराना  और  गे  र-किफायती  बिमान  अलाभकारी  किराया  ढांचा  ।

 और  हवाई  टैक्सी  सेवाओं  का  परिचालन  निजी  प्रचालकों  द्वारा  किया  जाता  है  ओर  बे
 देश  में  अनुसूचित  परिचालकों  के  लिए  खुले  सभी  हवाई  अड्डों  से परिचालन  कर  सकते  हैं  ।

 सहाराष्ट्र  के  कोल्हापुर  जिले  सें  पर्यावरण  असस्त्‌ लग

 1923.  श्री  उदय  सिह  राव  गायकवाड़  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  के कोल्पापूर  जिले  के  कुछ  घने  जंगलों  को  खनन  कायें  के कारण  बुरी  तरह
 से  नष्ट  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  जिले  को  पर्यावरणीय  असन्‍्तुलन  से  बचाने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  कदम
 उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  सस्ज्ालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  महाराष्ट्र  के

 कोल्हापुर  जिले  में  खदान  पट्टे  क ेतवीकरण  से  सम्बन्धित  केवल  एक  खनन  प्रस्ताव  को  31-1-1989
 को  वन  1980  के  तहत  सहमति  दी  गई  है  ।  इस  प्रस्ताव  को  मंजूरी  देते
 खदान  कार्यों  के  हो  जाने  के  पश्चात  वनरोहण  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शर्ते  लगाई  गई  हैं  ।  खनन  गतिविधि  के
 लिये  परियोजना  प्राधिकारियों  को  राज्य  सरकार  के  गक्षम  प्राधिकारी  से  अनुमति  लेनी  होती  है  ।  वन

 भूमि  को  वनेतर  प्रयोजनों  के  लिये  देते  समय  लगाई  गई  शर्तों  के  कार्यात्वयन  पर  मन्‍्त्रालय  द्वारा

 रानी  रखी  जाती

 कटपदी-तिर्पति  रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलता

 1924.  श्री  बत्ताज्रेय  बंडार  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कटपदी-तिरुपति  रेलवे  लाइन  को  बडी  लाइन  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  नहीं  ।

 प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 संसाधनों  की  तंगी  ।

 केस्रीय  विद्यालयों  में  शिशुगृह

 1925.  5.  डा०  सुधीर  राय  :  क्या  सासव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संध ने  प्रत्येक  केन्द्रीय  विद्यालय  में

 गृह  खोलने  की  मांग  की  और
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 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सासव  संसाधन  विकास  संत्रो  अजुत  ओर  अखिल  भारतीय

 केम्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संध  ने  दिनांक  31-10-91  के  अपने  पत्र  में  यह  मांग  की  है  कि  केस्द्रीय

 विद्यालयों  में  शिशु  देख-रेश्व  के  द्रों  की  उपरान्त  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  इस  मामले  में  अभी

 तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 दिल्‍लो  के  यल॒ना-पार  क्षेत्र  में  चिकित्सा  सुविधाएं

 1926.  भी  थी०  एल०  शर्मा  प्रम  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  के  यमुनापार  क्षत्र  में  चिकित्सा  तथा  सी०  जी०  एच०  एस०  सुविधाओं  का
 भारी  अभाव

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  1991-92  के  दौरान  सी०  जी०  एच०  एस०  की
 डिस्पेंसरियों  की  संख्या  बढ़ाने  तथा  एक  अस्पताल  खोलने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिथधार  कल्याण  मंज्राल  य  में  राज्य  मरत्रो  डो०  के०  तारादेबी  :
 से  नन्‍्द  नगरी  में  एक  अन्य  औषधालय  खोलने  का  प्रस्ताव  जिसे

 उपयुक्त  स्थान  के  जभाव  में  रोक  दिया  गया  दो  और  एक  दिलशाद  गार्डन  और  दूसरा
 नौएडा  में  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  भी  विचाराधीन  वर्ष  1991-92  के  दौरान  किसो  केन्द्रीय
 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  अस्पताल  के  खोलने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 झील  के  लिए  बोजताਂ

 1927.  भरी  रजि  राय  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कनाडियन  इन्टरनेशनल  डेवल्षपमेंट  अथारिठी  ने  उड़ीसा  में  चिलका  झील  को
 बरण  सम्बन्धी  सुधार  करने  के  लिए  किसी  योजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  अमुमोदन  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 इस  झील  के  विकास  के  लिए  निकाय  का  गठन  कब  तक  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंज्ालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  ओर  कनाडियन
 इन्टरनेशनल  डेबलपमेंट  अथारिटी  पारि-प्रणाली  के  संरक्षण  में  सहायता  देने  के  लिए  चिल्का  झोल  के
 लिए  एक  समम्वित  संसाधन  प्रबन्ध  योजना  तैयार  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  ।

 चिल्का  बिकास  प्राधिकरण  की  स्थापना  1991  में  की  जा  चुकी  है  ।

 पश्चिम  राजस्थान  में  प्रदूषण  मुक्त  पर्यावरण

 1928,  भरी  गुमान  मल  लोढ़ा  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  पश्चिम  राणस्थात  प्ें  उद्योयों  हारा  फलाए  जा  रहे  प्रदूषण  से  पर्यावरण
 को  मुक्त  कराने  हेतु  वर्ष  1991-92  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  और

 ब्रदि  तो  हस  योजना  को  भ्रमुख  विशेषतायें  क्या  हैं  ?

 पर्योवरण  और  थन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रौ  कमल  (5)  और  राजस्थान

 प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  ने  जोधपुर  और  बलोत्रा  में  लघू  उद्योगों  के  समूहों  द्वारा  फैलाए  जा  रहे
 पर्यावरणीय  प्रदूषण  के  नियन्त्रण  के  लिए  एक  स्कीम  लैग्रार  की  हछक्ष  स्कीम  के  तहत  मूल्य  रूप  से

 प्रदूषण  को  स्लोत  पर  ही  कम  करने  के  लिए  संयंत्रों  में  संशोधन  ३रना  तथा  पाली  में  इन  समृुद्दों  के लिए
 सांझा  बडिल्राव  शोधन  संयंत्र  स्थापित  करता  शामिल  राजस्थान  सरकार  ने  व्यवहारिकता  रिपोर्ट
 तैयार  करने  का  कार्थ  राष्ट्रीय  पर्यावरणीय  इंधीनियरी  अभुसंधास  नॉगपुर  की  सहायता  से
 राजस्थान  राज्य  औद्योगिक  विकास  और  पू'जी  निदेश  निगम  को  सौंपा  राजस्थान  प्रदूषण  नियंत्रण

 ,  धोई  बलोत्रा  में  स्थित  उच्योगों  के  लिए  भी  इसी  प्रकार  को  एकीम  तैथार  किए  जाने  का  प्रस्ताव
 रखा

 एड्स  के  सम्बन्ध  में  जिश्व  स्वास्थ्य  संगठन  कौ  रिपोर्टर

 1929.  श्री  शामाक्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  हाल ही  में  देश  में  एड्स  के  मामलों  के  सम्बन्ध  में  विएत्र  स्वास्थ्य  संगठन
 की  रिपोर्ट  मिली  और

 मदि  तो  कार्यारक्यत  के  लिए  रिपोर्ट  की  मुख्य  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०के०  तारादेबी
 हां  ।

 विश्व  स्प्रास्थ्य  संगठन  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  दक्षिण-पूर्व  एशिया  में  1/2  मिलियन
 एच०  आई०  बी०  संक्रमित  रोभियों  में  ले  अड़ी  सावाद  भारत  ओर  धाइलैंड  में  सरकार  मे  एड्स  के
 निवारण  और  नियन्त्रण  का्येकम  के  खिए  तिम्नलिश्वित  संघ  टकों  बाला  एक  ग्रुद्धस्तर  का  परियोजना
 प्रस्तांव  विकसित  किया  है  ।

 1.  इमारतों  की  निगरानी  ओर  नैदानिक  उपचार  क्षमता  ।

 2.  जम  जावराकतसा  और  सभूदाव  शिक्षा  भें  संक्धत  ।

 3.  रक्त  लिशापदता  में  सुघार  और  रक्त  का  विवेकपूर्ण  प्रयोग  ।

 4.  यौत  संचरित  रोबों  के  लिदान  और  उषचार  सम्बन्धी  सुविधाओं  में  सुधार  ।

 5.  कार्यक्रम  प्रबन्ध  क्षमता  को  मजबूत  बनाभा  ।

 इस  कार्यक्रम  के  क्रिकाकलायों  को  सहाजना  दैते  हैतु  धन  के  इस्तजाम  के  लिए  विश्व  स्वास्थ्य
 संगठभ  बिश्न  बैक  गौर  कुछ  ढिपकीय  सताओं  के  साथ  भी  सहयोग  कर  रहा  है  ।
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 अफशोषिक  शहरों  में  प्रदूषण  ग

 1931.  ओर  गोविस्दरक्य  मिकाब  :

 भो  बारेलाल  जाटव  :  क्या  पर्यावरण  और  जल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  औद्योगिक  शहरों  में  प्रदूषण  बढ़  रहा

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  प्रदूषण  को  रोकने  हेतु  कोई  नीति  बनाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 प्रदूषण  के  लिए  जिम्मेदार  औद्योगिक  एककों  के  विरुद्ध  भरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  करते
 का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल  :  वायु  गुणवत्ता  सर्वेक्षण  के
 अनुसार  औद्योगिक  नगरों  में  वायु  प्रदूषण  के  स्तर  कुल  मिलाकर  निर्धारित  सोमाओं  के  अन्दर  हैं  भौर
 निर्धारित  सीमाओं  के  अन्दर  ही  रहेंगे  ।  यर्यपषि  सल्कश  डाई-अशक्सा इछ  और  नाइट्रोजन  के  आक्काइडो  के
 स्तर  सीमाओं  के  अन्दर  हैं  लेकिन  इन  नगरों  में  घूल  कणों  के  स्तर  उच्चतर  हैं  ।  यह  मुख्यतया  धूल  अरेर

 वाहनों  के अधिक  यातायात  के  कारण  इन  नगरों  में  शहरीकरण  के  कारण  जल  प्रदृषण  में  दृद्धि  हो
 रही

 और  पर्यावरण  की  सुरक्षा  हमेशा  चिन्ता  का  विषय  रहा  है  और  इसे  अब  तक  शुरू
 किए  गए  सभी  परियोजनाप्रों  और  नीतियों  में  शामिल  किया  गया  है  और  इस  प्रक्रिया  को
 जारी  रखा  इस  प्रक्रिया  के  भाग  के  रूप  में  विकास  की  योजना  बनाने  में  हमें  पर्यावरण  और

 आर्थिक  पहलुओं  का  सम्मेलन  करना  प्रकृषण  उपशक्षण  में  निधारक  पहलुओं  पर  जोर  देना

 औद्योगिक  प्रदूषणों  को  कम  करने  के  लिए  प्रोद्योगिकी  निकेशों  को  बढ़ाया  तथा  एक  स्वच्छ  पर्यावरण  कैं

 लिएਂ  जन  सहयोक  ब्राप्स  कश्ना  होगा  ।

 प्रदूषण  फैलाने  क ेलिए  उत्तरदायी  औद्योगिक  इकाइयों  के  विरद्ध  सरकार  द्वारा  की  गईं

 कारंबाई  में  मिम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 (1)  उद्योगों  के  स्थान  निर्धारण  और  प्रचालन  के  लिए  पर्यावरणीय  दिशा-निर्देश  तैयार  किए

 (2)  उद्योगों  को  बहिलाग्रों  के  विसर्जनों  और  उत्सजंनों  कों  निर्धारित  सीमाओं  के  अस्दर  रखने

 के  लिए  राज्य  प्रदूषण  नियस्त्रण  बोडों  की  सहमति  अपेक्षाओं  का  पालन  करने  के

 कहा  गया

 (3)  उद्योगों  को  समय-बदढ्ध  आधार  पर  जरुरी  प्रदूषण  नियम्त्रण  लगाने  के  निदेश

 दिए  गए  हैं  और  दोषी  इकाइयों  के  विरुद्ध  कानूनी  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 अत्यधिक  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योगों  की  17  श्रेणियों  पर  नियंत्रण  सगाने
 के  लिए  राज्य

 सरकारों  के  परामर्श  से  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  तेयार  किया  गया  हैँ  औरे  इसਂ  सम्बस्ध  में

 हक  अधिसूचना  जारी  की  गई  जिखके  अनुसार  प्रवृषण  फैलाने  बाले  इकाइकों  को  31

 1991  तक  मानकों  को  पूरा  करना  है  ।

 (4)
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 (5)  मलजल/जल  निकासी  प्रणाली  के  निर्माण/वृद्धि  करने
 और

 मलजल  शोधन
 की

 स्कीमें

 शुरू  की  गई  हैं  ।

 (6)  साझे  बहिलाव  शोधन  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  लघु  ओऔद्योगिक  इकाइयों  के  समूह
 को  सहायता  देने  की  एक  स्कीम  शुरू  वी  गई

 (7)  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरण  लगाने  और  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योनों  को  भीड़-भाड़  वाले
 क्षेत्रों  स ेशिफ्ट  करने  के  लिए  विशीय  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  ।

 दक्षिण  अफ़ोका  के  लिए  थिसान  सेथा

 1932.  भरी  गोजिस्वराण  मिकास  :

 ही  समत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  वक्षिण  अफ्रीका  के  साथ  सीधे  विमान  सेवा  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यह  सेवा  कब  प्रारम्भ

 क्‍या  दक्षिण  अफ्रीका  को  भी  भारत  के  लिए  तथा  भारत  से  दक्षिण  अफ्रीका  के  लिए  कोई
 सेवा  चलाने  की  अनुमति  दी  और

 (s)  यदि  तो  ऐसी  सेवाओं  की  संख्या  कितनी  ये  किन  हुबाई  अड्डों  से  प्रारम्भ

 होंगी  तथा  भारत  में  वे  कित-किन  स्थानों  पर  जायेंगी  ?
 ह

 सागर  बिसानन  और  परयंटन  मंत्री  माधवराब  :  इस  समय  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 देश  में  मधुमेह  के  रोगी

 1933.  भरी  गोजिस्दराब  तिकास  :

 भौ  भुसताज  अन्सारो  :  क्‍या  स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  14  199]  के  टाइम्सਂ  में  में  20
 लाख  मधुमेह  से  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या

 (१)  मधुमेह  रोग  के  उन्मूलन/रोकथाम  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  के  विभिन्‍न  सरकारी  अस्पतालों  में  मधुमेह  के  किलने
 रोगी  पंजीकृत  हैं  ?
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 स्वास्थ्य  और  बरिधार  कल्याण  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के  ०  तारा  बेबी  :
 से  हां  ।

 शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  सहित  भारत  के  छह  विभिन्‍न  भौगोलिक  क्षंत्रों  में  भारतीय  आयुविज्ञान
 अनुसंधान  परिषद  के  तत्वावधान  में  वर्ष  1972-75  में  मधुमेह  की  व्याप्तता  सम्बन्धी  एक  जानपदिक
 रोगविज्ञानी  अध्ययन  किया  गया  था  जिसके  परिणाम  हस  प्रकार

 क्षेत्र  तथा  राज्य  ब्याप्तता

 हजार
 ह

 2

 अहमदाबाद  2°86

 कलकत्ता  1°63
 कटक  1'40

 दिल्ली  1:23

 पूणे  1.48

 त्रिवेन्द्रम  1.81

 इन  आंकड़ों  के  आधार  पर  भारत  से  मधुमेह  की  ध्याप्तता  1:73  आंकी  गई

 मनुमेह  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  तमिलनाडु  के  सलेम  तथा  दक्षिण  अर्काट  जिलों  तथा  जम्मू

 एवं  कश्मीर  के  जिलों  में  एक  आपरे  गनल  डिस्ट्रिक्ट  मॉडल  कार्य  कर  रहा  पंचर्वीय  योजना  के

 दौरान  इस  कार्यक्रम  की  विषयवस्तु  एवं  कबरेज  का  विस्तार  करने  का  भ्रस्ताव

 मधुमेह  से  सम्बन्धित  शैक्षिक  सामग्री  कुछेक  भाषाओं  में  तैयार  की  गई  है  तथा  इस  कार्यक्रम  में
 शामिल  जिलों  के  प्राथमिक  स्वास्थ्य  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को उपलब्श  की  गई  है  ।

 गर्भवती  माताओं  जैसे  अत्यन्त  कमजोर  समूहों  में  मधुमेह  की  परिचर्या  एवं  नियंत्रण  सम्बन्धी
 विशेष  लघु  पुस्तिकाए  भी  सामुदायिक  शिक्षा  के  एक  भाग  के  रूप  में  तैयार  की  गई  मधुमेह  सम्बन्धी

 स्वास्थ्य  शिक्षा  प्रचार  सम्बन्धियों  के  जरिए  तथा  विशेष  अभियान  एवं  प्रदर्शनियां  लगा  कर  भी  दी  जा

 रही

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  के  चुनिंदा  प्रमुख  सरकारी  अस्पताल  में  उपचार  किए

 गए  मधुमेह  के  रोगियों  की  संदुया  इस  प्रकार

 संख्या  अस्पताल  1988  1989  1990

 1.  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  387  213  303

 अस्पताल
 2.  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  381  329  313

 3.  लोक  नायक  जय  प्रकाश  नारायण  अस्पताल  528  487  564

 4.  गोविन्द  बल्लभ  पन्त  अस्पताल  233  17  13

 5.  सफदरजंग  अस्पताल  463  195  246
 ral  5
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 कालीकट  हृथरकोर्ट  में  एकर  कार्गों  परिसर

 ]
 1994.  शी  थो०  हल०  विजवराधबत  :  क्या  नागर  जिसानन  और  पर्यटक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  केरल  के  कालीकट  एयरपोर्ट  में  एयर  कार्गों  परिसर  की  स्थापना  की  कोई
 योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  साधवराव  :  और  सरकार  की

 इस  समय  कालीकट  हवाई  अड्डे  पर  एकीकृत  हवाई  कार्गों  काम्प्लेक्स  के  निर्माण  की  कोई  योजना  नहीं
 है  |  शाष्ट्रीय  विमानपत्तम  प्राधि*रण  ने  काम्प्लेक्स  के  निर्माण  और  प्रबन्ध  की  पेशकश  की  है  यदि
 शम्बन्धित  राज्य  सरकार  की  एजेंसियां  इसकी  निर्माण  लागत  का  बहन  कर  सके  ।

 सोनीपत  स्टेशन  पर  प्लेटफार्स  का  विस्तार

 1935.  35.  झी  छ्मफाल्ध  सिह  सलिक  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंकेकि  :

 कया  सोलनैफश  रेलके  स्टेशन  पर  प्लेटफार्म  का  विस्तार  करने  तथा  वर्तमान  शेड  की  लम्बाई
 बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 (a)  यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  कब  तक  लागू  किया  जाएगा  ?

 रेल  मस्त्रालय  में  राज्य  मल्लिकाश  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  गहीं  उठसा  ।

 सोभीपत  स्टेशन  पर  आगजनो

 19  36.  श्री  घ्लंपाल  सिह  सलिक  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दर्ष  1990  में  आगजनी  के  कारण  सोनीपत  रेलवे  स्टेशन  को  कुल  कितनी  हानि  हुई  थी  तथा
 इसे  ठीक  करने  के  लिए  कितनी  धनराशि  व्यय  की  और

 ह

 भविष्य  में  ऐसी  कट  नाओं  से  स्टेशन  को  बचाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार
 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  मह्लिकाजु  1990  में  सोनीकत  रेलबे  स्टेशन  में  हुई

 आगजनी  के  कारण  लमभग  19  लाख  रु०  की  हानि  होने  का  अनुमान  इसे  परिचालन  योग्य  बनाने  के
 लिए  लक्धन  12.5  लाख  रु०  रथ  किए  गए  ।

 राज्य  पुलिस  प्राधिकारियों  के साथ  समन्वय  स्थापित  करके  धमकी  की  आशंका  के  आधार
 पर  रेलवे  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  के  लिए  सुरक्षा  प्रबन्ध  किये  जाते  हैं  ।

 दिल्लो  में  सरकारों  अस्पतालों  में  बिस्तरों  को  संब्णा

 1937.  थी  जोबन  शर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 चारमा  नर्स  -*  जनम  .

 अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  सफदरजंग  और  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पतालों
 में  बिस्तरों  की  संड्या  कितनी-कितनी  है  और  गत  तीन  माह  के  दौरान  वास्तव  में  कितने  रोगी  बई-कार
 भर्ती

 कया  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  और  सफदरजंग  अस्पताल  में  जिस्शरों की  संख्या
 में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 (W)  क्‍या  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  की  तरह  सफदरजंय  अस्पताल्ष  में  भो  वक्षिंग  होम
 का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्‍या  सरकारी  अस्पतालों  में  सफाई  की  सामान्य  व्यवस्था  अच्छी  नहीं  ओर

 (a)  यदि  तो  अस्पतालों  को  साफ-मुथरा  रखने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  बिचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मग्जालय  में  राज्य  मंजी  डो०  कोे०  तारादेबी  :

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 और  अखिल  भारतीय  अययुविज्ञान  संस्थान  में  अतिरिक्त  प्राइवेट  बार्ड  का  निर्माण
 आई०  आर०  सी०  एच०  को  सुदृढ़  मातु  एवं  शिशु  स्वास्थ्य  केन्द्र  स्थापित  करके  ओर  कार्डियो

 थोरेसिन  सेंटर  में  कुल  और  पलंगों  की  व्यवस्था  करके  पलंग  क्षमता  को  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 इस  समय  सफद  रजंग  अस्पताल  में  पलंग  क्षमता  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 नहीं  ।

 ($)  और  रोगियों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  से  अस्पताल  के  जाधारभूत  हॉले  पर  भार  क्ड  रहा

 है  ।  अतिरिक्त  आवास  और  कर्मचारियों  की  व्यवस्था  करके  सामाम्य  अनुरक्षण  और  अस्पताल
 के  रख-रखाब  में  सुधार  लाने  के  लिए  पूरे  प्रयास  किए  जा  रहे

 विवरण

 अखिल  भारतीय  आआयुविज्ञान  नई  दिल्‍ली  कुल  पलंग

 1991  से  1991  तक  दाखिले

 विभाग  9।  91  91

 मेडिसिन  98  88  57

 मेडिसिन  यूतिट  11  78  77  77

 मेडिसिन  यूनिट  68  65  59

 सर्जरी  86  118  88

 सर्जरी  यूनिट-ना  83  85  rl

 सजंरी  यूनिट  नाा  115  138  72

 as
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 कि  नीति ते  ५  ++न  आती तन  ५ सन  अर  ७०.>«ममगाम»५म»ःक+-नमम का»  काका  कम  मम

 2  3  4

 सजेरी  यूनिट-५  75  94  71

 136  147  125

 148  145  103

 प्रसृति  एवं  स्त्री  रोगन  239  311  195

 प्रसूति  एवं  स्त्री  215  222  149

 प्रसूति  एवं  स्त्री  रोग-]ता  194  195  138

 नेफ़ोलाजी  136  149  186

 एंडोक्राइन  46  50  38

 जठरांत्र  रोग  विज्ञान  98  116  85

 रूधिर  विज्ञान  124  130  128

 तंत्रिका  विज्ञान  154  200  127

 काबथ्योलाजी  299  345  239

 सी०  टी०  वी०  एस०  179  217  123

 मनश्चिकित्सा  38  46  19

 तंत्रिका  शल्य  विज्ञान  2536  247  209

 यूरोलाजी
 145  217  171

 ओटोलेरिंगोलाजी  349  319  177

 खमेरोग  90  109  88

 नवजात  115  166  153

 पेण्याट्रिक्स  291  296  247

 पेथ्याट्रिक  सजेरी  149  162  135

 रेब्यो  थिरेपी  19  24  19

 दम्त  शल्य  चिकित्सा  14  16  4

 स्पू-मेडिसिन
 10  9

 गैस्ट-इट-लि०  39  37  30

 पुनर्बास  और  कृत्रिम  5  8  2

 जाई०  जार०  सौ०  एम०  पा
 2  3

 संबेदनाहुरण  विज्ञान  ना
 पा  2
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 सिईकत  खलर

 सफदतजंग  नई  दिल्‍ली

 कुल  पलंग  1531

 सफद  रजंग  नई  दिल्‍ली  में  सितम्बर  और

 अक्तूबर  1991  के  दोरान  वाई+वार  दाखिले

 वार्ड  महीने

 ध्भगस्त  सितस्वर  बतकुबर

 2  3  4

 ए  674  708  701

 बी  911  819  800

 सी  35  28  १9

 38  63  61

 2  77  79  120

 3  226  199  165

 4  194  224:  .  126

 5  228  18  8  160

 6  93  87  101

 111  91  103

 8  383  401  418

 9  611  669  544

 "489  $19  438

 boar  100  29  है

 11  332  19  27

 142  4  5

 13  5  6  2

 14  9  17  10

 15  118  110  126

 16  86  61  60

 17  161  162  +89



 8,032  7,265

 लिखित  उत्तर  3  1991

 2  3  4
 री

 18  255  343  195

 19  210  162  215

 30  358  424  315

 21  286  466  282

 32  94  78  77

 23  55  43  55

 26  33  32

 24  38  ,  39  46

 25  24  18  30

 26  30  43  42

 27  55  55  67

 28  59  49  45

 29  61  57  57

 स्पाइनल  ह  जेक्शन  9  16  11

 नघजात  शिश्‌

 4  123  104  94.  पलंग  क्षमता

 4  96  114  85

 5  93  85  85  चयस्क  और  बच्चे

 5  एन  148  129  102  1,357

 8  287  312  299

 9  344  379  341
 नवजात  शिशु

 9  एन  83  108  102  174

 10  400  443  360.  कुल  1,531]

 7,709



 12  1913  लिखित  उतरे

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  में  पलंग

 यूनिट  दाखिल  रोगियों  की  संख्या

 1-8-91  से  31-10-91

 डा०  सी०  पी०  सिह  मेडिकल  395

 डा०  एस०  चग  404

 डा०  एन०  पी०  एस०  वर्मा०  458

 डा०  एम०  पी०  448

 डा०  एस०  के०  मिनोचा  473

 डा०  आर०  सी०  भसीन  420

 डा०  डी०  नटराजन  काडियालोजी  243

 डा०  एस०  सी०  भा  सर्जिकल  417

 डा०  एस०  एम०  गुलाटी  सर्जिकल  433

 डा०  ए०  एन०  सिंहा  सर्जिकल  425

 डा०  डी०  सेन  गुप्ता  सर्जिकल  445

 डा०  ओ०  पी०  पथनिया  सर्जिकल  374
 डा०  एस०  पाल  सर्जिकल  394  »

 डा०  एस०  पी०  बजाज  बन  एंड  प्लास्टिक  सजेरी  184

 डा०  एस०  पी०  अग्रवाल  न्यूरो  सजरी  432

 डा०  के०  के  ०  सिदृ  पेडिएट्रिक्स  625
 डा०  यू०  सत्या  पेडिएट्रिक्स  529
 डा०  ए०  कोहली  पेडिएट्रिक्स  457

 डा०  थी०  एल०  कोछर  अथ  पिडिक्स  274

 डा०  एल०  के०  सूद  अथंपिश्क्स  325
 डा०  वाई०  पी०  गुलाटी  अधथपिडिक्स  201

 डा०  स्नेह  लता  स्‍त्री  रोग  351

 डा०  एस०  बहादुरी  स्‍त्री  रोग  421
 डा०  के०  मदान  स्‍त्री  रोग  429
 डा०  ओ०  एन०  कृष्णा  नेत्र  125

 डा०  सत्य  प्रकाश  कान  नाक  गला  324

 डा०  ए०  के०  शर्मा  चर्म  68

 डा०  जी०  एल०  सभरवाल  दंत  16

 डा०  नीना  वोरा  मनश्चिकित्सा  131  $

 डी०  एम०  ओ०  _____  _  61... .  |
 योग  :  10343.

 ह



 लिखिस  पत्तेਂ  3  1991:

 दिल्‍ली  भें'पश्सिक्ज  अस्वताल  तथा  पॉलीकरसैसिक

 19398.  करज़ीयन  सर्ता  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 किः

 दिल्लीः में  प्राथमिक  स्वास्थ्यः  मेटनिटी  होमों  और

 पंजीकृत  प्राइवेट  नसिग्र  होमों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  इन  संस्थाओं  को

 संचालित  करने  वाली  एजेंसियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इनः!सभी  संस्थाओं  को  किसी  एक*एजेंसी  के  नियन्ञण  में  लासे  का  कोई  अस्ताव  विचा

 धीन

 यदि  पो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  में  विस्तरों  की  संख्या  में  वृद्धि  करनें  का  कोई

 प्रस्ताव  है और  यवि  तो

 क्‍या  सरकंगैरी  अस्पतालों  में  चिकित्साਂ  सेधाओं  के  स्तर  को  बढ़ाकर  अखिल  भारतीय

 लिक्लम  संस्थान  में  उर्पलेंकंस  सेव्राओं  के  बराबर  करेकेकोी  विचार  है  और  यदि'हांस्तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कया  दिल्‍ली  में  परिसरीय  अस्पताल  तथा  पालीक्लीनिक  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  और

 यदि  हां,तो  तत्सम्बस्धी  ब्योरा  क्या  हैऔर  इन्हें  संभकता  कब  तकਂ  स्थाक्ति  कर  दिया

 जाएगा  ?

 स्वास्थ्य  औरे  परियार  कल्याण  मस्वालपं  में  उपਂ  ससजो  डढी०  के  तारादेधी  :

 ब्योरा  संलग्न  में  दिया  गया

 यह  प्रश्कःश्रहीं  उठता  ।

 प्राइवेंट  वार्ड  ब्लाक  में  लगभग  100  अतिरिक्त  पलंगों  की  व्यवस्था  करने  का
 प्रस्ताव

 (8)  ।

 (=)  और  (७)  हां  |  दिल्ली  प्रशासंन॑  के  अन्तगंत  7  अस्पताल  और  केन्‍्द्रीयं  सरकार  स्वास्थ्य

 योजीनों  के  अस्तगंते  स्वास्थ्य  बिहार  में  एक  पालीक्लीनिक  खोलने  का  प्रस्ताव  है  |  प्रस्तावित  अस्पंतालों  के
 ब्यौरों  और  इनको  स्थापित  करने  में  लगने  वाले  सम्भावित  समय  को  दर्शाने  वाला  ब्यौरा  संलग्न

 में  दिया  गया  है  ।
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 विवेश्णम्त

 श्रेणी  सरकार  स्थानीय  निकाय  निजी  और  योग

 स्वेश्छिंक  संगठन

 अस्पताल  33*  21  26  80
 प्रकार

 औषधालय  313  194  146  653

 प्रकॉर

 प्राथमिक  3  5  8
 केस्द्र

 उच  केरद्र  18  24  न  42
 (31-3-9%

 जच्चा-बचां  स्वस्थ्य  17  65  7  89
 केन्द्र

 नसरसिंग  होम  ना  117  117

 *सांविधिक  निकायों  के  अस्पताल  सहित  १

 किरण 2

 क्रम  सं०  अस्पताल  का  नाम  स्थान  अभ्युक्तियां

 1.  100  पल्चंगों  वाला  लाल  खिचडीपुर  1992  तक  बहिरंग  रोगी

 बहादुर  शास्त्री  अस्पतालਂ  विंभागਂ  की  सेचाएं  और
 1993  अन्तरुंण  सेबाए  शुरू

 की  जाने  की  संभावना

 2.  वाला  बाबू  जहांगी  र॑पुरं
 जगणजीवन  राम  मेमोरियल  अस्पताल

 3.  वाला  गुरैगोविई  रघुवीर  नगर  इन  अस्पतालों  के  लिए  भूमि  का
 सिह  अस्पताल

 *  अधिग्रहणਂ  कर  लिया  गया  है  ।
 4.  500  पलंगों  वाला  वाबा  सोहब  रोहिणी  1994  तक  बहिरंग  रोगी

 डा  बी'छ  आर  अभ्वेडकरे  अस्पताल  विभाग  की  सेवाएं  औरं
 5.  100  पलंगों  वाला  अस्पताल  सिरसपुरी  1995  तक  अन्तरंग  सेवाएं  शुरू
 6.  100  पलंगों  वाला  अस्पताल  पूठ  खुर्द  की  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 7.  100  पलंगों  अस्पताल  मैदानगढ़ी
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 लिखित  उँसेरे  3  1991

 उड़ीसा  सामाजिक  वानिकी  परियोजना

 1939.  श्री  मुत्युजय  नायक  :  क्या  पर्याचरण  ओर  वन  मन्त्री  26  1991  के
 रांकित  प्रश्न  संख्या  4293  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  बीच  अपेक्षित  सूचना  एकत्रित  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कमल  :  से  नहीं  ।  राज्य
 सरकार  ने  पूरी  अपेक्षित  सूचना  नहीं  भेजी  है  ।

 अखिल  भारतोय  आयुविज्ञान  संस्थान  में  एड्स  के  उपचार  को  व्यवस्था  न  होना

 ]
 1940.  थी  मुर्युक्य  नायक  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  26  1991

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  :  4491  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो  ०के०  तारादेवी
 और  सरकार  द्वारा  गठित  की  गई  समिति  ने  अभी  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की  है  ।

 पूजा  और  वियालो  के  त्पोहार  पर  विशेष  उड़ाने

 194],  श्रीमतो  गोता  मुखर्जो  :  क्या  नागर  विभानन  और  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  : पु

 इस  वर्ष  पूजा  ओर  दिवाली  के  त्यौहारों  के दोरान  घोषित  की  गई  विशेष  उड़ानों  का  ब्यौरा
 क्‍या ह

 उनमें  से  कितनी  उड़ानें  वास्तविक  रूप  से  और

 इसकी  आय-बव्यय  स्थिति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंठन  मंत्री  साधराव  :  और  1991  में  पूजा
 त्यौहार  के  दौरान  इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  निम्नलिखित  उड़ानों  की  धोषण  की  गई  थी  और  इन्हें
 परिचबालित  किया  गया  था  :

 1.  दिल्‍ली-कलकत्ता-दिल्ली  विमारु  से  6  उड़ाने  ।

 2.  कलकत्ता-अग  रतला-कलकशा  एक  विमान  के  साथ  ओर  दूसरा
 विमान  के  साथ  ।

 3.  कलकत्ता-काठमांडू-रूलकत्ता  विमान  के  साथ  5
 4.  कलकत्ता-बागडोगरा-कलकत्ता  विमान  के  साथ  1  उड़ान  ।

 कुल  14  उड़ानें
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 12  1913  लिखित  उत्तर

 इन  उड़ानों  से  अजित  राजस्व  और  परिथालनों  पर  किया  गया  खर्च  29.55  लाख
 रुपये  और  26.85  लाख  रुपए  था  ।

 इण्डिवम  एयरलाइन्स  टिकटों  की  बिक्री  स ेआय

 1942.  श्रीमतो  गीता  सुख्वर्जो  :  क्या  नागर  विमासन  और  पयंडन  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 इंडियन  एयरलाइंस  की  घरेलू  उड़ानों  की  मार्गवार  कुल  संख्या  कितनी

 हि
 इनमें  से  कितनी  उड़ानें  चालू  वर्ष  के  दौरान  आरम्भ  की  गई  तथा  ये  किन  मार्गों  पर  आरंध

 की

 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  किन  मार्गों  पर  विमानों  के  संचालन  हेतु  ईघन  की  ख्षपत  पर

 कुल  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  तथा  टिकटों  की  बिक्री  से  कुल  कितनी  आय  प्राप्त

 इसमें  से  कितनी  टिकटें  जे  श्रेणी  की  तथा  कितती  वाई  श्रेणी  की  थी  तथा  संसद  द्वारा  अथवा
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अथवा  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्‍त  उपक्रमों  द्वारा  अथवा  राज्य  सरकारों  द्वारा
 कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  गया

 सागर  विभानन  और  पर्यटन  मन्‍्त्रो  साधवराब  :  इंडियन  एयरलाहनस
 बिन  औसतन  उड़ानों  के  89  जोड़े  परिचालित  करती  है  ।  रूट-वार  ब्यौरा  संलग्न  में  दिये  गये

 हैं  ।

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  में  उपलब्ध  है  ।

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  अन्तर्देशीय  उड़ानों  को  चलाने  में  ईंधन  की  खपत  पर  कुल
 370  करोड़  रुपए  की  राशि  हुई  थी  ।  अन्दरदेगीय  उड़ानों  की  टिकटों  की  बिक्री  से  प्राप्त  आय  890

 करोड़  रुपए  थी  ।

 (w)  1990-91  के  इंडियन  एयरलाइन्स  के  नेटवर्क  पर  75.15  लाख  यात्रियों  ने  वाई
 क्लास  में  यात्रा  की  और  3.51  लाख  यात्रियों  ने  जे  क्लास  में  यात्रा  चूंकि  टिकट  या

 तो  नकद  भुगदान  करके  या  सीधे  क्र  डिट  द्वारा  अथवा  एजेंटों  की  मार्फत  खरीदे  जाते  अतः  संसद  संघ

 सरकार/राज्य  सरकार  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  टिकटों  की खरीद  पर  अदा  की  गई  राशि
 की  पूरी  सूचना  उपलब्ध  नहीं  इंडियन  एयरलाइंस  केवल  कुछ  पार्टियों  के  सम्बस्ध  में  ही  रिकार्ड  रखती

 है  जिन्हें  क्रेडिट  की  सुविधाएं  दी  गई  हैं  ।

 विवरण  -1

 इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा  परिचालित  मार्गं-बार  ब्यौरे

 बस्बई-बंगलोर

 कर  107/108  बस्‍्बई-बंगलौर

 ५  109/110  बम्बई-बंगलौर

 ».  163/1 64  बम्यई-गोबा

 कि  167/168  दिल्‍्ली-बम्बई-जिवेस्रम
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 खिलित
 न  जन  _

 छड़ान  संख्या

 आई०  सी०  169/170

 171/32

 »  173/174

 "  175/176

 ».  183/184

 »  87/888

 ».  329/290

 263/264

 273/273

 401/402

 403/404

 405/406

 439/440

 ~5714572

 '593/594

 539/540

 भाई०सी०  603/604

 613/614

 617/618

 ».  6204630

 »..  "#89/680

 »  6595

 697/698

 ह  7  हक  /  7  3  0

 3  3  2991
 न  जननन-+ जन  ee  ee  +«
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 उड़ान  संख्या

 भाई०  सी०  741/742

 743/744

 765/766

 771/772

 803/804

 809/810

 807/807

 815/816

 817/

 835/836

 839/840

 861/862

 879/880

 889/890

 919/920

 दि  913/914

 915/916

 927/928

 कर  929/930

 939/940

 »  951/952

 कर  955/956

 115/116

 121/122

 129/130

 सैकक्‍्टर

 कलकत्ता-अगर तला
 कलकतता-अगरतला

 कलकत्ता-मद्रास

 कलकत्ता-बंगलौर

 दिल्ली-बंगलौर

 दिल्ली-पटना-रांची-कलकत्ता

 दिल्ली-वस्बई

 दिल्‍ली-लखनऊ

 ल्‍ली  दिल्ली STO

 दिल्ली-लखनऊ

 दिल्ली-हैदराबाद

 दिल्ली-अहमः 9  |

 दिल  00  92  ९/  ला

 दिल्ली-गुवाहाटी-इम्फाल

 हैद  राबाद-बम्बई
 आआनािक

 ॥  हैਂ  हर  कि  TENTS

 बंगलौ  र-हैद  राबाद

 हैदराबाद-बम्बई

 मद्रास-बगलो  र-त्रिवेस्रम

 नव्रास-दिल्ली

 मद्रास-बंगलो  र-अहमबाबा  द

 कोयम्बत्र-बम्बई

 बम्बई-राजकोट

 बम्बई-औरंगाबाद

 बम्बई-रायपुर-भुवनेश्व  र-कलकत्ता

 र-कलकत्ता
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 उड़ान  संख्या  सेक्टर

 133/134  बम्बई-अहमदा  बाद-इंदोर

 बम्बई-भावनगर

 147/148  बम्बई-जामनगर-भुज

 159/160  बम्बई-मंगलौर

 161/162  बम्बई-कोचीन

 177/178  बम्बई-कालीकट

 179/180  बम्बई-मंगलौर

 191/192  बम्बई-कोचीन

 199  बम्बई-रांची-पटना

 201/202  कलकत्ता-डिबूगढ़

 209/210  कलकत्ता-गुवाहाटी-सिल्बर

 213  कलकत्ता-तेजपुर-जो
 कलकत्ता

 215/216  कलकत्ता-वाराणसी-जयपुर
 217  कलकत्ता-गुवाहाटी-तेजपुर-जो

 कलकत्ता

 221/222  कलकत्ता-बागडोगरा

 255/256  कलकत्ता-सिल्चर-इम्फाल

 257  कलकत्ता-इम्फाल-दीमापुर

 269/270  कलकत्ता-भुवनेश्वर-नाग  पुर-हैदराबाद
 277/278  कलकत्ता-हैदराबाद

 285/286  कलकत्ता-पोटंब्लेयर

 287/288  कलक त्ता-पोर्टब्लेयर-कार  निकोबार

 407/408  दिल्ली-आग रा-खुज  राहो-वा  राणसी

 409/410  दिल्ली-लखनऊ-कलकत्ता

 419  दिल्ली-कानपुर-गोरखपुर-दिल्ली

 421/422  दिल्ली-चण्डीगढ़-जम्मु-भी नगर

 523/424  दिल्ली-अमृतसए-श्रीनगर
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 429/430

 433/434

 445/446

 449/450

 465

 469/470

 485/486

 477/478

 479/480

 481/482

 487/488

 489/490

 49

 493/494

 495/496

 497/498

 483/484

 499

 503/504

 523/524

 529/530

 533/534

 537/538

 श्रीनगर-लेह

 दिल्ली-ग्वालिय  र-भोपाल-इंदो  र-बम्बई

 जयपुर-बम्बई

 दिल्‍ली-पुना

 दिल्‍्ली-कानपु  र-इलाहाबाव-दिल्ली

 दिल्ली-नागपुर-रायपुर

 जम्मू-लेह

 दिल्‍ली-भुवनेश्वर

 दिल्‍ली-बागड़ोग  रा-गुवाहा  टी-दी  मा  पुर

 चण्डी  गढ़-लेह

 दिल्ली-पटना

 दिल्ली-बागडोग  रा-गुवाहाटी-वी  मापुर

 दिल्ली-जयपुर-जोध पु  र-उदयपु
 ओऔरंगाबाद-बम्बई

 दिलली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-बम्बई

 दिलली-जयपुर-णोधपुर-उदयपुर

 दिल्ली-वा  राणसी-भु  वनेश्वर

 दिल्ली-लेह

 दिल्ली-आगरा-खु  जराहो-वा  राणसी

 मद्रास/त्रिची-मदुरे

 मद्रास/त्रिचि-मदुरं-बंगलोर

 मद्रास-बंगली  र-पुना

 मद्रास-बं गलौ  र-गोवा-अहमदा  बाद

 मद्रास-त्रिवेन्द्रम-को चीन
 मद्रास-बंगलौर-कोचीन

 मद्रास-बंगलौर-कोयमवतूर

 बंगलौर-कोचीन

 म्रद्रास/विजाग-कलकत्ता
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 «  कलकत्ता-वाराणसी-जयपुर
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 .  दिल्ली-कानपुर-गोरखपुर-दिल्ली

 .  दिल्ली-कानपुर-हलाहाबाद-दिल्ली
 .  कलका-गुबाहाटी-तेजपुर-जो

 कलकत्ता
 .  कलकत्ता-तेजपुर-जो

 कलकत्ता
 .  दिल्‍ली-गुवाहाटी-अगरतला
 *  मद्रास-बंगलोर-मंगलोर

 «  मद्रास-खंगलोर-गोवा
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 .  दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-दीमापुर
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 मद्रास-भ  वनेश्वर-कलकत्ता
 मद्रास  हैदराबाद

 मद्रास-हैद  राबाद

 मद्गास-पोर्टंब्लेयर

 मद्रास-बंगलौ  र-मंगलोर

 हैदराबाद-विजाग
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 1943.  शी  सैयद  शहाबुह्दीत  :  क्‍या  सागर  विसानस  और  पयंठल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  धामित्र  तीर्थ  स्थानों  पर  तीथथ  यात्रियों  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  या  उसकी  वित्तीय  सहायता  के  विकसित  की  गई  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से परियोजनावार  कुल  कितना  निवेष्
 किया  गया  और

 क्‍या  मंजूर  की  गई  परियोजनाएं  सीधे  ही  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  की  गई  हैं
 जयवा  उनका  कार्यान्वयन  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  अथवा  संध  राज्य  क्षेत्र  द्वारा  किया  गया  है  ?

 सागर  बिमानन  और  पयंटन  मन्त्री  साधजराबथ  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  से
 प्राप्त  वित्तीय  सहायता  के  तीर्थ  स्थानों  पर  यात्री  पर्यटक  गृहों  और  परिसरों  का
 निर्माण  किया  गया  हैं  |

 गत  पांच  वर्षों  के  केन्द्रीय  पयेटन  विभाग  द्वारा  स्वीकृत  धन  इस  प्रकार  है  :

 1.  यात्रिकाएं  ;  29.35  लाख  रु०

 2.  यात्री  निवास  :  158.19  लाख  रु०

 3.  पटक  गृह/पर्यटक  परिसर  38.87  लाख  रु०

 भारतीय  यात्री  आवास  विकास  केन्द्रीय  प्यंटन  विभाग  द्वारा  प्रायोजित  एक
 सोसाइटी  है  जो  अनुमोदित  यात्रिकाओं  का  निर्माण  करती  जबकि  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य
 क्षेत्रों  की  एजेंसियां  यात्री  निवासों  पर्यंटक  गृहों/परिसरों  का  निर्माण  करती  हैं  ।

 आपरेशन  थिये्टरों  में  मृत्यु

 1944.  भ्रो  मदन  लाल  खुराना  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिथार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सरकार  का  ध्यान  3।  अक्तुबर  1991  के  टाइम्सਂ  में  आपरेशन  एन्‍्ड  थियेटर
 इंथ्सਂ  और  स्टेप्स  फॉर  एनस्थीसिया  अर्ज डਂ  जीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या  है  और  इस  बारे  में  क्‍या  कारंवाई  करने  का  प्रस्ताव

 तज्फ  न

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  ताराबेबो  :

 ओर  हां  ।

 लोक  नायक  जयप्रकाश  नारायण  नई  दिललो  में  आपरेशन  धियेटर  में  हुई  मौतों  के

 मामले  की  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  बताई  गई  तीन  सदस्यीय  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  जांच  की  गई  है  जिसने

 अब  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  के  पुनः  न  होने  को  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  दिल्‍ली  प्रणासन  द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए
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 (i)  पुराने  उपकरण  को  छोड़कर  लोक  नाथक  जयप्रकाश  नारायण  अस्पताल  में  आवश्यक
 -  संवदनाहरण  उपकरण  को  बढ़ाना  ।

 (1)  मौतों  के  मामले  में  जांच  के  लिए  उचित  कार्रवाई  निर्धारित  कर  दी  गई

 (iii)  उस  फर्म  के  खिलाफ  कारंवाई  करना  जिसने  मशीन  की  बार-बार  मरम्मत  की  तथा
 जिसने  मशीन  को  त्र्‌टिरहित  बताया  ।

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  के  निर्णय  को  लागू  करना

 194९.  ९.  ओऔरी  रास  नाईक  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ||  1987  को  एक  अन्तरिम  याचिका  संदपा  27/1987  के  उच्च

 स्‍्थायालय  में  1983  की  मूल  याचिका  संख्या  155«)  में  याचिक्रारर्ता  और  अन्य  रेलवे  के  सेवा  निबुत्त
 कर्मचारियों  को  उनके  आदेश  के  पैरा  |  !  में  भतिष्य  निधि  के  साथ  विकल्प  देने  का  निर्णय  लागू
 किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  अब  तक  कितने  मामलों  में  निर्णय  ले  लिया  गया  है
 और  अभी  कितने  मामलों  में  निणंय  लेना  बाकी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्या  है  ?

 रेल  मस्जालय  में  राज्य  मन्त्री  मल्लिकाजु  से  उन  दो  सेवा-निवृत्त  कर्मचारियों

 के  मामले  जिन्होंने  अर्जी  दाखिल  की  टी  ०ए०  नं०  27/1987  में  केन्द्रीय  प्रगासनिक  अधिकरण

 के  फैसले  को  कार्यान्त्रित  कर  दिया  गया  भविष्य  निधि  पर  सेवा-निवृत्त  हुए  रेलवे  के  इसी  तरह  के

 अस्य  कर्मचारियों  के  मामलों  माननीय  अधिकरण  द्वारा  दिए  गए  निर्देशों  के  अनुसार  कारंवाई  करने

 के  लिए  ढंग-तरीके  बताते  रेलवे  यूनिटों  को  हिदायतें  दी  जा  रही

 तमिलनाड  के  गांधोप्राम  ग्रामीण  संस्थान  में  रोज

 1946.  श्री  गुरुवास  कासत  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सत्र  है  कि  तमिलनाडु  में  गांधीग्राम  ग्रामीण  संस्थान  में  रोष  व्याप्त

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सन्त्रो  अज्ु  त  और  संस्थान  द्वारा  भेजी  गई  सचना
 के  पिछले  कुछ  महीनों  में  प्रदर्शन  और  हड़ताल  की  घटनाएं  हुई  हैं  जो  मुख्यतः  विश्वविद्यालय
 प्राधिकारियों  द्वारा  कुछ  स्टाफ  सदस्यों  के  विरुद्ध  की  गई  अनुशासनिक  कारंवाई  के  प्रतिक्रिया  स्वरूप  हुई
 है  ।  कुलपति  द्वारा  कुछ  अप्राधिकृत  ऋणों  की  वसूली  के  आदेगों  पर  और  अस्थायी  स्टाफ  के  स्थाथीकरण
 सम्बन्धी  अपनी  मांग  के  सम्बन्ध  में  संस्थान  के  शिक्षण  और  गैर  शिक्षण  स्टाफ  के  सदस्यों  के  एक  छोटे

 से  समूह  ने  सितम्बर  और  19091  में  हड़तालों  और  घेंराव  का  सहारा  एक  अवसर  पर
 शांति  स्थापित  करने  के  लिए  कुलपति  को  पुलिस  को  बुलाना  पड़ा
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 गांधीग्राम  ग्रामीण  संस्थान  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनियम  1056  की  धारा
 3  के  अन्तर्गत  एक  समविश्वविद्यालय  तथा  स्वायत्त  संस्था  कुलपति  ने  संस्थान  के  परिसर  में  हुई
 अशान्ति  की  जांच  करने  के  लिए  एक  सेवानिवृत्त  जिला  न्यायाधीश  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त
 की

 सोधियत  संघ  में  विज्ञाथियों  को  प्रयेश

 ]
 1947.  क्री  मोहन  सिह  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991  के  दौरान  कितने  विद्यार्थी  मेडिकल  और  हन्जीनियरिंग  अध्ययनों  के  लिए
 सोवियत  संघ

 क्‍या  इनके  सोवियत  संघ  में  प्रवेश  हेतु  सरकार  की  देख-रेख  में  कुछ  गर-सरकारी  एजेंसियां
 यह  कार्य  कर  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इन  एजेंसियों  द्वारा  छात्रों  को  विदेश  मेजने  के
 लिए  उनसे  भारी  शुल्क  लिया  जा  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्रो  अजु  न  :  1991  के  दोरान  कोई  भी  छात्र  मानव
 संसाधन  विकास  मन्त्रालय  द्वारा  संचालित  सांस्कृतिक  विनिमय  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  मेडिकल  अथवा

 इन्जीनियरी  के  अध्ययन  के  लिए  यू  ०एस  ०एस०आर०  नहीं  गया  ।

 नहीं  ।  वे  सरकार  के  पर्यवेक्षण  में  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 और  भारत  सरकार  ने  छात्रों  को  यू०एस०एस०आर०  भेजने  के  किसी  भी  निजी

 एजेंसियों  के  कार्यकलापों  का  अनुमोदन  नहीं  किया  यदि  इन  एजेंसियों  द्वारा  भारतीय  कानून  के

 उल्लंघन  का  कोई  विशेष  मामला  कानून  लागू  करने  वाली  एजेंसियों  के  ध्यान  में  आता  तो  उनके

 विरुद्ध  उचित  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 स्कूल  पुस्तकों  के  सूल्य

 जिनुवाद  ]
 1948.  श्री  वी०  शोभगाडरीश्वर  राव  :  क्‍या  मानव  और  लंसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  देश  में  स्कूल  की  पुस्तकों  और  कापियों  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  होने  की
 जानकारी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  मूल्यों  में  कमी  लाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मस्त्रो  अध्ुंत  :  हां  ।

 स्कूलों  की  पाठ्यपुस्तकों  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  कागज  के  मूल्य  में  वृद्धि  और  मुद्रण  दरों
 में  वृद्धि  क ेकारण  है  ।  इसमें  कागज  का  मूल्य  उत्पादन  लागत  का  मुख्य  घटक
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 पाठ्यपुस्तकों  के  मूल्य  को  नियन्त्रित  करने  के  लिये  रा०शै०अ  प्र  ०प०  द्वारा  निम्नलिखित
 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  :

 (i)  रा०शी०अ०“प्र०प०  द्वारा  पुस्तकों  का  मूल्य  न  लाभ  न  हानि  के  आधार  पर  निर्धारित  करते

 रहना  ।

 (ii)  कक्षा--शात  तक  की  पुस्तकों  का  मूल्य-निर्धारण  15  रु०  से  अधिक  न  करना  और  यदि
 भाटा  हो  रहा  हो  तो  उसे  बर्दास्त  करना  ।

 (ii)  रा०शै०अ०प्र०प०  पाठ्यपुस्तकों  के  उदूं  अनुवाद  का  मूल्य  उनके  अ प्रेजी  या  हिन्दी
 जो  भी  कम  के  बराबर  निर्धारित  करना  और  यदि  कोई  तो  उसे

 बर्दाश्त  करना  ।

 दक्षिण  पूर्व  रेखब  के  क्षत्र  को  वक्षिण  मध्य  रेलवे  के  साथ
 सिलाया  जाता

 1949.  श्री  एम०वो  ०वो  ०एस०  मूति  :  क्‍या  रेल  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नये  जोन  बनाये  जाने  के  कारण  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  कुछ  क्षत्र  आंध्र  प्रदेश  के
 विजयनगर  और  श्रीकाकुल्लम  जिले  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  साथ  मिन्नाने  का  कोई  प्रस्ताव

 ओर
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 रैल  मम्त्रालय  में  राज्य  सस्त्रो  मह्लिकाजु  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हरियाणा  में  आंगनबाड़ी  कार्यक्रम

 1950.  50.  भरी  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  क्या  सातव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हरियाणा  में  आंगनवाड़ी  श्रमिकों  और  सहायकों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उन्हें  स्थाई  करने  का  और

 हष्यिणा  में  हम  कार्यक्रमों  पर  वर्ष  1990-91  के  दौरार  कितनी  धनराशि  खर्च  की
 गई  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  कार्य  और  खेलकूद  विभाग  तथा  महिला  ओर  बाल
 जिकास  में  राज्य  मन्‍्त्री  ममता  :  हरियाणा  में  आंगनवाड़ी  कार्यकर्ताओं
 और  सहायिकाओं  प्रत्येक  की  स्वीकृत  संख्या  9863  है  ।  इनमें  राज्य  क्षेत्र  की  समेकित  बाल  विकास
 सेबा  परियोजनाओं  के  लिए  स्वीकृत  4433  आंगनवाड़ी  कार्यकर्ता  तथा  इतनी  ही  संख्या  में  सहायिकाएं
 शामिल  हैं  ।

 आंगनवाड़ी  कार्यकर्ता  और  सहायिकाएं  स्थानीय  समुदाय  में  रहने  बाली  स्वयंसेवी

 कालिक  अवैतनिक  महिला  कायेकर्ता  होती  हैं  ।  अतः  उन्हें  स्थायी  करने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  हरियाणा  में  समेकित  बाल  विकास  सेवा  कार्यक्रम  पर  खच  की
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 गई  कुल  घनराशि  1691.22  लाख  रु०  इममें  अन्य  स्रोतों  के  अलावा  केन्द्रीय  प्रायोजित  समेकित

 बाल  विकास  सेवा  योजना  के  अन्तर्गत  भारत  सरकार  द्वारा  आबंटिल  धनराशि  तथा  राज्य  सरकार  व्वारा

 पोषाहार  और  राज्य  क्षंत्र  की  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाओं  पर  ख्ं  की  गई  धनराशि
 शामिल

 सेवानिवृत्ति  के  बाद  यात्रा  सुधिधाएं

 1953.  श्री  पृष्चीराज  डो०  चव्हाल  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेवानिवृत्त  ग्रुप  और  ग्रुप  रेलवे  श्रमिकों  को  मुफ्त  और  रियायती  पासों
 इत्यादि  के  रूप  में  सेवानिव्॒ति  के  वाद  कया  यात्रा  सुविधाएं  दी  जाती

 क्या  हन  ग्रुरों  को  सुविधाएं  प्रदान  करने  में  कोई  असमानता  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मह्लिकाजु  :  और  ग्रुप  और  ग्रुप
 के  सेवानिवृत्त  रेल  कमंचारियों  को  निम्नलिखित  निर्धारित  मापदण्डों  के  अनुसार  सेवानिवृत्ति  के  उपरांत
 मानार्थ  पास  दिए  जाते

 कोटि  रेल  सेवा  के  निर्धारित  वर्ष  अनुमेय  पासों  की  संख्या

 प्रुप  20  वर्ष  और  अधिक  की  सेवा  लेकिन  प्रति  वर्ष  एक  सेट
 25  वर्ष  से  कम  सेवा  पूरी  करने पर
 25  बर्ष  या  इससे  अधिक  सेवा  पूरी  प्रति  बर्ष  दो  सेट
 करने  पर

 ग्रुप  25  वर्ष  और  इससे  अधिक  सेवा  पूरी  दो  वर्ष  में  एक  सेट
 करने  पर

 पात्र  रेल  कर्मचारियों  को  सेवानिवृत्ति-उपरांत  माना  पास  सेवानिवृत्ति  के  समय  उनके

 ओहवे  और  की  गई  सेवा  के  अनुसार  दिए  जाते

 आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  क ेलिए  नियत  कौ  गई  घनराशि

 1954.  भरी  राजेख  कुमार  शर्मा  :

 थी  सैयद  शहाबुह्दीत  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  वर्ष-वार  तथा  राज्य-आर  आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  के  अन्तर्गत  कितनी
 धनराशि  आवंटित  की  गई

 वर्ष-वार  तथा  राज्य-वार  प्रतिवर्ष  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई

 वास्तविक  रूप  से  वर्ष-वार  तथा  राज्य-वार  कितनी  घनराशि  खर्च  की

 किया
 इप  योजना  के  अल्तरगंत  वर्षवार  और  राज्य-वार  वास्तव  ने  कितते  स्कूल  भवनों  का  निर्माण

 T  गया
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 ।  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्य-वार  देश  में  कितने  प्राइमरी  स्कूलों  में
 जआपरेशन  ब्जैक  बोई  में  नियत  किए  गए  न्यूततम  मानदण्डों  को  अभी  तक  पूरा  नहीं  किया  गया

 वर्ष  1991-92  के  लिए  राज्य-वार  कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 )  क्‍या  सरकार  का  इस  योजना  की  पुतरीक्षा  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  बिकास  मंत्रो  अजु  न  :  से  राज्यों/सघशासित  प्रदेशों  को
 संस्वीकृत  और  जारी  किए  गए  वर्षवार  अनुदात  तथा  अनुदान  राशि  के  प्रयोग  से  सम्बन्धी  सूचना  संलग्न

 में  दी  गई

 स्कूल  भवनों  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  प्रगति  का  अनुवीक्षण  चरणवद्ध  ढंग  से  किया  गया
 सब  मिलाकर  चरण  1,  11,  11  और  1९  वर्ष  1987-88,  1988-89,  1989-90  और

 1990-91  से  सम्त्नन्धित  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 सूचना  में  दी  गई  है  ।

 राज्य  सरकार  से  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  राज्यवार  आबंटन  संस्वीकृत  किए  जाते
 बर्च  के  दौरान  इस  योजना  के  लिए  करोड़  रुपए  की  राशि  प्रदान  की  गई

 और  9  और  100  को  राज्य  शिक्षा  सचित्रों  और  प्राथमिक  शिक्षा
 निदेशकों  की  एक  बेँठक  में  इस  योजना  का  अद्यतन  पुनरीक्षण  किया  इस  बैठक  में  योजना  के

 कार्यान्वयन  में  सुधार  लाने  के  तरीकों  तथा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  कार्यनीति
 जादि  के  बारे  में  चर्चा  की
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 उस्तर  प्रदेश  में  पर्यटन  का  विकास

 1955.  श्री  राजेल  कुमार  शर्मा  :  क्या  नागर  बिमानत  और  पद्वंट  मंत्री  यह  बतपने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  घाभिक  स्थलों  को  पर्यटन  की  दृष्टि  से  विकसित  करने  के  लिए
 सरकार  के  विचाराधीन  कोई  योजना

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  आज  तक  क्‍या  कार्यबाही  की  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटस  मंत्री  साधबराब  :  तीर्थाटन  के  विभिन्न
 स्थानों  पर  पर्यटक  आधारिक-संरचना  का  विकास  करना  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी

 केन्द्रीय  पर्यंटन  विकास  विशिष्ट  परियोजनाओं  के  लिए  उनके  धन  की
 लब्धता  और  आपकी  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुएं  वित्तीय  सहायता  देता  इसके
 केर्द्र  सरकार  ने  तीर्थ  स्थानों  पर  बनाए  जाते  वाले  होटलों  के  लिए  50%  आय  को  आय-कर  से  छूट  दी

 है  और  10  वर्षो  के  लिए  व्यय-कर  से  पूरी  छूट  दी

 और  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 आदि  सहित  तीथंस्थानों  पर  पर्यटक  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  केਂ

 लिए  सहायता  प्रदान  की  इसके  इस  राज्य  में  महत्वपूर्ण  बौद्ध  केरद्रों  पर  पर्यटक
 संरचनात्मक  सुविधाओं  को  सुवुढ़  करने  के  लिए  एक  परिपोजना  भी  कार्यान्वित  की  जा  रही'है  ।

 रेल  भूमि  अतिकलण

 1956.  श्री  मोहन  सिंह  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेलवे  की  अप्रयुक्त  भूमि  का  उपयोग  करने  के  कौई  बड़ी  योजता  सरकार  के
 विचाराधीन  और

 का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंजालय  में  राज्य  मस्त्री  सल्लिकाज  :  और  इस  समय  खाली  पड़ी
 अधिकांश  रेलवे  भूमि  रेलों'के  भावी  विकास  कार्यों  के  लिए  आवश्यकता  रेलों  की  विकासात्मक
 परियोजनाओं  के  लिए  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  के  उद्देश्य  से  रेलवे  भूमि  के  वायुमंडल  तथा  इस  समय
 खाली  पड़ी  अपेक्षित  होने  पर  रेलवे  के  उपयोग  में  आते  वाली  भूमि  को  बाधा  पहुंचाए  का
 वाणिज्यिक  उपयोग  करने  की  व्यावहारिकता  का  पता  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 पंजीकरण  शुल्क  लेगा

 ]
 1957.  ड३०  सी०  कया  मान  संकाह्न  विकास  यह  बलाने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्कूलों  को  निर्देश  जरी  कर  दिए  गए  हैं  वे  पंजीकरण  शुल्क  न
 यदि  तो  तंत्सस्थस्थी  ब्यौरा  क्‍या  और

 Wu
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 इसका  अनुपालन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अलुन  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बाल  स्वास्थ्य

 58.  डा०  सी०  सिलथेरा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बच्चों  के  स्वास्थ्य  में  सुधार  करने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पती  डी०  के०  तारादेबी  :

 हां  ।

 बच्चों  के  स्वास्थ्य  में  सुधार  लाने  के  लिए  जो  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  हैं  उनमें  शामिल

 हैं-व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  का्यंकम  जिसमें  वैक्सीनों  से  रोके  जा  सकने  वाली  छह  बीमारियों  से  बच्चों
 को  रोग  प्रतिरक्षित  किया  जाता  ओरल  रिहाइड्रेगन  थिरेपी  कार्यक्रम  जिसके  अन्तगंत  अतिसार  रोग
 में  पानी  की  कमी  के  कारण  होने  वाली  मौतों  की  रोकथाम  की  जाती  पोषण  की  कमी  से  होने  वाली
 रक्‍्ताल्पता  और  दृष्टिहीतता  में  बचाव  जिसमें  आय  रन/फालिक  एसिड  गोलियां  तथा  विटामिन

 प्रदान  की  जाती  एंटी-माइक्रीवायल  कोट्रिमोक्साजोल  प्रदान  करके  तीव्र  एवसनी  संक्रमणों  पर
 नियंत्रण  के  लिए  24  जिलों  में  एक  आरम्भिक  परियोजना  भी  चलाई  जा  रही  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  स्कूल  स्वास्थ्य  आयीडीन  की  कमी  को  रोकने  के  लिए  आयोडीन
 वाले  नमक  की  महिला  और  बाल  विकास  विभाग  की  संमन्वित  बाल  विकास  सेवा  योजना
 तथा  खाद्य  विभाग  की  अन्य  स्क्रीमें  जितमें  विटामित  बाले  दुग्ध  की  व्यवस्था  भी  शामिल  भी
 बच्चों  के  स्वास्थ्य  में  सुधार  लाने  के  लिए  चलाए  जा  रहे  हैं  ।

 आन  ब्हील्सਂ  रेल  सेवा  शुरू  करना

 1959.  डा०  सी०  सिखलेरा  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  आन  व्हील्सਂ  रेल  सेवा  शुरू  करने  का

 यदि  तो  इस  गाड़ी  की  विशेषताओं  का  ब्यौरा  क्या  जिसमें  इसके  द्वारा  तय  की  जाने
 बाली  प्रस्तावित  डिब्बों  की  श्रेणियां  और  इसमें  उपलब्ध  अन्य  सुविधाओं  का  ब्यौरा
 शामिल

 क्या  सरकार  का  अन्य  क्षेत्रों  की  संस्कृति  को  दर्शाने  क ेलिए  और  अधिक  संख्या  में  ऐसी
 गाड़ियों  को  चलाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  शस्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  मल्लिकाओं  :  पयेटन  को  बढ़ावा  देने  के  दक्षिण
 क्षेत्र  किस्म  की  गाड़ी  चलाने  का  विनिश्जय  किया  गया  है  ।

 162
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 इसके  ब्यौरे  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 यात्री  ढोने  वाली  हजारों  गाड़ियां  और  भारतीय  रेलों  का  इतना  व्यापक  जालतंत्र  देश  के
 विभिन्‍न  क्षेत्रों  की  संस्कृति  का  दिग्दशन  कराने  के  लिए  एक  बढ़िया  झरोले  का  काम  करते  इसके

 बहुत-पी  सुपरफास्ट  और  अन्तरनगरीय  गाड़ियां  पहले  ही  चलाई  जा  रही  जो  सांस्कृतिक
 विरासत के  केन्द्रों  से सम्पक  स्थापित  कराती  हैं  ।

 राष्ट्रीय  परतो  भूमि  बिकास  आओ

 1960.  श्री  मुकुल  वासनिक  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीप  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  को  अधिक  प्रभावशाली  बनाने

 हेतु  इसको  पूनर्गंठित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  भनन्‍त्रालय  के  राज्य  मसत्री  रप्रल  :  और  राष्ट्रीय  परती

 सूमि  विकास  बो्ड  की  स्थापना  1985  में  की  गई  वर्ष  1989-90  में  इसकी  कार्य  प्रणाली  की

 समीक्षा  की  गई  ।  हस  समीक्षा  के  कलस्व्ररूप  बोर्ड  को  अधिक  प्रभावी  बनाने  की  दुष्टि  से  इसे  फिर  से

 गठित  किया  गया  और  परती  भूमि  विकास  कार्यक्रम  में  संगोधन  किया  गया  ।  इस  नये  दृष्टिकोच  में

 कार्यक्रम  को  आयोजना  और  उसके  कार्यास्वयत  में  जन  सहभागिता  प्राप्त  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 जुटाने  और  अन्तर-विषयक  समस्वय  स्थापित  करने  पर  बल  दिया  गया  है  ।  कार्यनीति  जिन  विषयों  पर

 लक्षित  है  उनमें  जलाशय  आधार  पर  सकेकित  भूमि  उपयोग  ग्राम  स्तरीय  कार्य

 संरक्षण  तथा  प्राकृतिक  ई  धन  चारा  और  इमारती  लकड़ी  के  उत्पादन  तथा  प्रौद्योगिकी

 बिस्तार  पर  जोर  देना  शामिल  है  ।  यह  कार्यक्रम  मुख्य  रूप  से  राज्य  जिन्हें  कि  अनुवोक्षण  कार्य

 तंत्र  को  सुदृढ़  बनाने  और  बेहतर  परिणाम  सुनिश्चित  करने  की  सलाह  दी  गई  के  माध्यम  से  नये

 उत्साह  और  जोर-शोर  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  आठवीं  पंचवर्षीय  जिसे  कि  अन्तिम  रूप

 दिया  जा  रहा  के  दौरान  परती  भूमि  विकास  कार्यक्रम  का  विस्तार  किया  कार्य-प्रथाली  की

 समीक्षा  और  प्राप्त  अनुभव  के  आधार  पर  अगले  कदम  उठाये  जाने  की  संभावना

 फालतू  भूमि  को  पट्टे  पर  देना

 क्री  गरदास  कामत  :
 ञ् क्री  अरविस्द  ज़िवेदी  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  खाली  पड़ी  रेलवे  भूमि  और  महानग
 रों  तथा  अस्य  स्थानों  में  खाली  पड़ी  अम्य

 «
 भूसम्पत्तियों  को  पट्ट  पर  प्राइवेट  बिल्डरों  को  देने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  दिए  जाने  वाले  ठेकों  की  शर्तें

 क्या  और

 163
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 रेलवे  की  खाली  पड़ी  भूमि  काकुल  क्ष  जफल  कितना  है  ?

 हल  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  सल्लिकाजु  :  इस-समय  रेलों  पर  लगभ

 61,000  दवक्टेयर  खालीं  भूमि  सारी  भूमि  को  फालतू  घोषित  नहीं  किया  जा  सकता
 क्योंकि  इस  समय  खाली  पड़ी  अधिकांश  रेलवे  भूमि  रेलों  के  भावी  विकास  कार्यों  क ेलिए  आवश्यकता

 है  ।.  रेलों  की  विकासात्मक  परियोजनाओं  के  लिए  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  के  उद्द  श्य  से  रेलवे  भूमि  के

 वायुमंडल  तथा  इस  समय  खाली  पड़ी  अपेक्षित  होने  पर  रेलवे  के  उपयोग  में  आने  वाली  भूमि  को
 बाधा  पहुंचाए  का  वाणिज्यिक  उपयोग  करने  की  व्यावहरिकता  का  पता  लगाने  का  प्रस्ताव

 अन्‍-वलनना-नदामममबााम०»

 पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  मूलभूत  सुधिधाओं  का  विकास

 1962.  शी  मुकूल  वासलिक  :  क्या  नागर  विभाजनल  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  वेਂ  लिए  देश  में  15  केन्त्रों  में मूलभूत  खुविधाओं  का

 विकास  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्क्‍न्ध  में  घने  गये  फेखीं  का  ब्यौरा  क्‍या

 नागर  विभानन  और  पयंटन  संत्रो  माधवराव  :  और  सरकार
 विशेष  पर्यटन  क्षंत्रों  का'विकास  करने  के  लिए  एक  स्क्रीम  तैयार  कर  रही  इन  क्षेत्रों  का

 लिर्धारण  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करके  किया

 नेहरू  युवक  केस

 :1963.  औ  शकूल  जासलिक  :  क्‍या  सानव  संसाधन  बिकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मेहरू  मुवक  केन्द्र  संगठन  को  स्थापित  वरने  और  नेहरू  युवक  केन्द्र  जिलान्संयोजकों  की

 नियुक्ति  करने  का  क्‍या  प्रयोजन  और

 नेहरू  युवक  केन्द्रों  क ेजिला  संयोजकों  को  पिछले  तीन  वर्षों  1989-90,  1990-91  णौर
 1991-92  के  दोरान  जारी  किए  गए  अनुदानों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सामथ  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  ओर  खेलक्‌  व  जिभाग  तथा  सहिला  और  बाल
 विकास  में  राज्य  मन्त्रो  समता  संगठन  के  लक्ष्य  कृपया  संलग्न  विवरण
 में  देखें  ।

 1989-90  के  दौरान  नेहरू  युवा  केन्द्रों  को  3.30  करोड़  रुपये  जारी  किए  गए  थे  और
 कार्यक्रमों  क ेलिए  3.32  करोड़  रुपये  जारी  किए  गए  जहां  तक  1990-91  के  लिए  धनराशि  जारी
 करने  का  सम्बन्ध  माह  199!  के  दौरान  प्रत्येक  केन्द्र  को  कार्यक्रभों  के  लिए  |  7,500  र०  की
 अग्रिम  धनराशि  दी  गई  थी  और  तदुपरान्त  जून  1990  से  कार्य क्रम  धनराशि  पर  रोक  लगाए  जाने  के
 कॉस्णਂ  आगे  कोई  कार्यक्रम  धनराशि  जारी  नहीं  की  गई  तथापि  प्रत्येक  केन्द्र  की  स्थापना  और  वेसन
 के  लिए  लगभग  /5,000  रु०  जारी  किए  गए  थे  ।  जहां  त्तक  1991-92  का  सम्बन्ध  प्रतिबन्ध  माह
 अक्तूबर  1991  में  उठाया  गया  था  तथा  स्थापनागत  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  दी  गई  63,000  ३०

 ही  अग्रिम  धनराशि  के  अतिरिक्त  प्रत्येक  केन्द्र  को  कार्यक्रमों  के  लिए  35,000  रु०  की  अग्रिम  धनराशि
 जारी  की  गई
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 ।

 जिनके  लिए  संगठन  की  स्थापना  की  गई  निम्न  प्रकार  है

 (i)  इस  प्मय  के  ने०  यु०  के  ०  को  उनका  प्रशासन  और  संचालन

 (1)  भारत  में  किसी  भी  स्थान  के  नये  नेहरू  युवा  केन्द्रों  की  प्रबन्ध  और
 प्रशासन  करना  और  उनके  काये  का  मूल्यांकन

 (iii)  ़ुणाओं  में  राष्ट्रीय  भाईचारे  और  धर्जनिरपेक्षता  की  धारणा  विकसित  करना
 ओर  उसे  बढ़ावा

 (४)  ख़ुवाओं  को  ऐसे  कार्यक्रमों  में  शामिल  करना  जिससे  युवा  नेतृत्व  प्रशिक्षण
 दायिक  सांस्कृतिक  कार्य  कार्यਂ  बैल  स्वयं  सहायता

 शारीरिक  तथा  प्रोढ़  चरित्र  निर्माण  और  सहयोगी  आन्दोलन  आदि  के
 आयोजन  में  सहायता

 (२)  युवाओं  को  संगठित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर०  डी०  स्वयं  रोजगार
 के  लिए  ग्रामीण  युवाओं  का  प्रशिक्षण  स्त्रयं  स्वास्थ्य  तथा  परिवार

 कल्याण  कार्यक्रम  और  प्रौढ़  शिक्षा  आदि  जैसे  सस्कार  के  विभिन्‍न  विआगों/एजेंसियों  द्वारा
 संचालित  कार्यक्रमों  के  साथ  जोडने  के  लिए  समन्वय  एजेंसी  के  रूप  में  काययं

 (५)  ग्रामीण  युवाओं  में  जागरूकता  पैदा  करना  और  उन्हें  विभिन्न  ग्रामीण  विकास  कायंत्रमों
 से  लाभ  उठाने  के  लिए  अपेक्षित  मार्ग-दर्शन  प्रदान

 (५1)  कार्यकर्ताओं  के  लिए  विशेष  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  करना  ताकि  उन्हें  प्रामीण  क्षेत्रों
 में  कार्यान्वित  की  जा  रही  विभिन्‍न  बिभागों/एजेंसियों  की  थोजनाओं/कार्यक्रमों  की
 कारी  दी  जा  सके

 भारत  के/किसी  की  आग  सें  संगठन  फेज्ीप  क्कर्यालओं  की  प्रवन्ध
 और  प्रशासन

 (7)  शकनीकी  और  गै  र-तकनीकी  तथा  अम्य  पदों  का  सुजन  करना  और  उसके  बाद
 उनकी  पदोन्‍नतियां  और  स्थानान्तरण

 (x)  इसके  लक्ष्यों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  राज्य  संध  गासित  प्रशासनों  और  भारत  में
 शथा  भारत  से  बाहर  अम्य  संगठनों  के  साथ  सहयोग

 सभी  मामलों  में  भारत  सरकार  अपने  क्ष त्राधिकार  के  अन्तगंत  स्वयं  अथवा  सरकार
 द्वारा  हवाले  पर  सलाह

 (४1)  युवाओ  के  क्षेत्र  तथा  सम्बद्ध  मामलों  में  सम्भेलनों  आदि  प्रायोजन
 और  वित्त  पोषण

 -  (xiii)  शुकाणों  तसेःशब्यस्थित  पत्रिकाओों  जोर  साहित्य  का  अरकाशन  आयोजिस  करमा
 और  उसे  प्रोत्माहित

 इन  लक्ष्यों  की  पूर्ति  के  लिए  रस्कार  और  वजीफे  शुरू  करना  और  उन्हें  ..

 |
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 जैसा  उस्‍युकत  समझा  जाए  समितियों  या  अन्य  निकायों  का  गठन  करना  और  उनके
 कार्य  और  अवधि  आदि  निर्धारित

 (४४)  अनुद्दान  और  उपहार  स्वीकार  और  एकत्र  करना  तथा  किसी  भी  स्थात्री  निधि  या
 न्यास  का  प्रबन्ध  करना  और  इन  लक्ष्यों  के  प्रयोजनार्थ  अनुदान  तथा  उपहार

 सगठन  की  चल  और  अवल  सम्पत्ति  की  जमानत  से  या  बिना  जमानत  के  धन  एकत्रित
 करना  या  ऋण  लेना  बशतें  कि  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  से  पूर्व  स्वीकृति  लेली  गई

 (xviii)  चल  और  अचल  सम्पत्ति  को  पट्टे  पर  या  किराये  पर  लेने-बेचने  या  स्वामी  तथा

 ऐसी  चल  और  अचल  सम्पत्ति  गिरवी  स्थानान्तरित  करने  या  निपटाने  परन्तु
 ऐसी  अचल  सम्पत्ति  के  बारे  में  भारत  सरकार  से  पूर्ब  स्वीकृति  लेनी

 संगठन  के  कार्यों  के संचालन  के  लिए  नियम  और  विनियम  बनाना  सथा  उनमें  समय-समय
 पर  संशोधन  बदलना  या  निवारण

 (5५५)  की  देखभाल  करना  और  यह  संगठन  पास

 (xxi)  इसके  उद्देश्यों  की  पति  के  लिए  सामान्य  तौर  पर  समय-समय  पर  ऐसे  सभी  उपाय  किये

 जाएंगे  जिन्हें  आवश्यक  समझा  और

 (xxii)  ऐसे  सभी  कार्यों  और  बस्तुओं  को  करना  जिन्हें  संगठन  उपरोक्त  उद्देश्यों  या  उनमें  से
 किसी  एक  की  प्राप्ति  या  बढ़ाने  के  लिए  उन्हें  प्रेरक  या  प्रासंगिक  के  रूप  में  आवश्यक
 समझे  ।

 मई  बिल्‍लो  और  बंगलोर  के  शौच  राजधानो  एक्सप्र  स  चलाना

 1964.  शी  के०  एजल०  सुनियप्पा  :

 श्री  सो०  पी०  सुदाल  गिरियण्पा  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंगलौर  और  नई  दिल्ली  के  बीच  केवल  एक  ही  रेलगाड़ी  उपलब्ध

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  मार्ग  पर  यात्रियों  की  भारी  भीड़  को  देखते  हुए
 इस  दोनों  शहरों  के  बीच  एक  राजधानी  एक्सप्रेस  शुरू  करने  का

 यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मम्तालय  में  राज्य  मम्त्रो  मल्लिकाजु  :  हां  ।

 और  बेंगलूरू  और  नई  दिल्‍ली  के  बीच  राजधानी  टाइप  की  गाड़ी  चलाने  की

 रिकता  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  कोई  समय  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 166



 12  अग्रहायण  1913  लिखित  उत्तर

 प्राथभिक  स्थास्थ्य  केस  जोलना

 1965.  क्री  राम  नारायण  बैरवा  :  क्‍या  स्थास्ष्य  ओर  परिवार  कल्याण  मस्त्री  यह  बताते  की
 कृपा  करेंगे  कि  : वि

 विगत  तीन  वर्षों  में  खोले  गये  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 क्या  हर  30,000  की  आबादी  के  लिए  एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  ओलने  का  लक्ष्य  अभी
 प्राप्त  किया  जाना  और

 यदि  तो  यह  लक्ष्य  कब  तक  प्राप्त  किया  जा  सकेगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिथधार  कल्याण  सम्जभालय  में  राज्य  मन्त्री  डी  ०के०  तारादेबधी
 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1988-89,  1989  और  1990-91  के  दौरान  देश  में  स्थापित  किए  गए

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  राज्यवार  संख्या  दर्शाने  बाला  एक  ब्यौरा  संलग्न  पर  दिया  गया

 न्यूनतम  आवश्यकता  कायं  क्रम  के  तहत  मंदानी  क्षत्र  में  30,000  जनसंद्या  और  जनजातीय

 एवं  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  20,000  जनसंदया  के  लिए  एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  की  स्थापना  की  जाती
 ग्रामीन  स्वास्थ्य  प्रभाग  के  पास  उपलब्ध  रिकार्डों  के  22  राज्यों/संघ  राज्य  क्षत्रो  ने 30,000
 जनसंख्या  पर  ।  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  का  मानदण्ड  प्राप्त  किया  8  राज्यों/संच  राज्य  क्ष  थ्रों  को  अभी
 तक  राष्ट्रीय  मानदण्ड  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  द्वारा  सेवित  जनसंक्या  के  अनुसार
 राज्यों  राज्य  क्षंत्रों  का  ब्यौरा  संलग्त  विवरण  2  पर  दिया  गया  है  ।

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्"ों  क ेलिए  निधियां  योजना  आयोग  द्वारा  उन  राज्यों  को  प्रत्थयक्ष  रूप

 से  रिलीज  की  जाती  हैं  जो  हन  केन्द्रों  की  स्थापमा  णे  लिए  जिम्मेदार  योजना  आयोग  द्वारा  राज्य

 सरकार  के  परामशे  से  आठवीं  योजना  के  लक्ष्यों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 1988-89,  1939-90  और  1990-91  के  दौरान  देश  में  स्थापित

 किए  गए  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  राज्यवार  संख्या
 जन  अआओिणन  ओअितणीयंओ  ७  अ8$७)ि७-७«--+  “_ततत33>33333.अ+ल०»  ५०७५3  पाकर या

 ऋण
 ह

 राज्य/संच  राज्य  क्षेत्र  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केख
 "Go

 झं०  1988-89  1989-90  1990-91

 1  2  ३  4  $

 आंध्र  प्रदेश  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं

 2  अरुणाचल  प्रदेश  4  4  4

 3  असम  47  3  2

 4  बिहार  407  कुछ  नहीं  493

 5.  गोबा  2  न
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 1  2  3  4  5

 6.  गुजरात  49  25  प्ण्

 7!  हरियाणा  30  33.  29

 हिमाचल  प्रदेश  15  30  न

 9:  जम्मू  और  कशमैर  61:  कुछ  1!

 10.  कर्नाटक  282.  306  कूछ
 11.  केरल  127  164  २

 12...  सध्य  प्रदेश  206.  46  1

 43.  महाराष्ट्र  कुछ  नहीं  107
 है

 14,  मणिपुर  13  6  कुछे  नहीं

 15.  मेघालय  7  11  8

 16...  मिजोरम  4  कुछ  नहीं  _

 ...  17.  नागालैंड  4  2  कुछ  नहीं

 18...  .  उड़ीसा  96  112  100

 है  19.  पंजाब  १5  95  कुछ  नहीं ..
 20...  राजस्थान  300  150  275

 20७.  सिशिकस  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं  2

 22.  तमिलनाइ  384-  164  49  -

 23...  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं
 24:  उत्तर  प्रदेश  503  124  535

 25.  पश्च्िभ  कंखम  127.  -  6  सूचना
 नहीं

 26.  अंडमान  और  निकोबार  2  2

 दीप  समूह
 27.  चण्डीगढ़  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं
 28.  कादरा अपर  नाफर  हब्रेली  कुछ  नहीं  —

 29.  दमन  और  दीव  कुछ  नहीं  2  कुछ  नहीं
 30...  ढिल्‍ली  कुछ  नहीं  न

 34  लक्षद्वीप  कुछ  नहीं  कुछ
 39:  पांडिचेरी  2  न+  2

 ++७--.०+०---  -

 कुल  योग  .  2151  1393.
 .  1523

 ग्रामीण  स्वास्थ्य  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  भारतਂ  में  |

 और के लिए ग्रामीजश्वास्थ्य अ|कड़ों पर बुलेटिन॥
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 12  1913  लिखित  उत्तर

 उत्तर  प्रदेश  में  शिक्षा  की  वृष्टि  से  पिछड़े  जिले

 1966.  श्री  सन्‍्तोष  कुसार  गंगवार  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  शिक्षा  की  दृष्टि  से  पिछड़े  जिलों  के  नाम  क्या  और

 इस  पिछड़ेपन  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अजु  न  :  विवरण  संलग्न  है  ।

 आपरेशन  ब्लेक  शिक्षक  गैर-औपचारिक  शिक्षा  और  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम
 जैसी  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षंत्रों  के  प्रशासनों  को  शैक्षिक
 विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षंत्रों  के  प्रशासनों
 को  पिछड़े  जिलों  पर  ध्यान  केन्द्रित  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  साक्षरता  दर  36.23  से  बम  साक्षरता  दर  वाले
 जिलों  की  सूची

 ऋ०  जिले  का  नाम  साक्षरता  दर
 स.०

 आगरा  33.45

 2.  इलाहाबाद  27.99

 3.  अलीगढ़  31.35

 4.  आजमगढ़  25.10

 5.  बदायूं  16.10

 6.  बहराइच  15.57

 7.  बलिया  28.18

 8.  बांदा  23.30

 9.  बाराबंकी  18.87

 10.  बरेली  22.04

 11.  बस्ती  20.24

 12.  बिजनौर  26.71

 13.  बुलन्दशहर  28.97

 14.  देवरिया  23.20

 15.  एटा  27.10
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 1  2  5

 16  फैजाबाद  25.61

 17  फरूखाबाद  32.02
 18  फतेहपुर  25.97
 19  गाजीपुर  27.62
 20  गौंडा  16.32
 21  गोरखपुर  23.92
 22...  हमीरपुर  26.31
 23  हरदोई  22.19
 24  जालौन  35.95
 25...  जौनपुर  28.30
 26  खेरी  17.70

 27  ललितपुर  21.34
 28  मैनपुरी  33.30
 29  मथुरा  30.63
 30  मेरठ  34.68
 31...  मिर्जापुर  23.58

 32...  मुरादाबाद  19.82

 343.  मुजफ्फरनगर  30.10

 34...  प्रतापगढ़  23.81
 35...  पीलौभीत  20.44
 36.  रामपूर  16.34

 37...  रायबरेली  23.08

 38.  सहारनपुर  29.56

 39.  शाहजहांपुर  21.44

 40.  सीतापुर  19.44

 41.  सुल्तानपुर  22.44

 42...  टेहरी  गढ़वाल  27.89

 43...  उन्‍नाव  25.28

 44.  उत्तरकाशी  28.92
 45.  वाराणसी  31.85

 एन०्बी०  :  1981  को  जनगणना  रिपोर्ट  पर  आधारित
 ऑवििाणणीययख-++
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 मास्‍्को  में  केरद्दीय  विज्ञालय  में  इतिहास  का  शिक्षक

 नमन  मनन नव

 थी  सन्‍्तोथ  कुमार  गंगबार  :

 श्री  महोराम  सेकिया  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मास्टो  में  केन्द्रीय  1987  से  इतिहार  का  कोई  स्नातकोत्तर  शिक्षक  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 यह  पद  कब  तक  भरा  जा  सकेगा  ?

 मानव  संसाधन  थिकास  संत्री  अजु  न  :  से  मास्को  स्थित  केन्द्रीय  विद्यालय

 के  सामान्यता  पी०जी०टी०  का  एक  पद  ग्राह्म  परन्तु  आवासीय  स्थान  की  उपलब्धता  न

 होने  के  कारण  यह  पद  किसी  नियमित  अध्यापक  को  तेनात  करके  भरा  नहीं  गया  भारतीय
 मास्को  ढारा  उनके  लिए  आवासीय  स्थान  की  उपलब्धता  की  पुष्टि  किये  जाने  पर  सम्बन्धित

 अध्यापक  श्री  एच०एल०  सोनार  को  वहां  तैनात  किया  जा  सकता

 परिवार  मियोजस  कार्यक्रम  हेतु  नसबन्दो

 1968.  श्री  बी०  शोभनाड्रीश्यर  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  हेतु  नसबन्दी  कराने  वाले  सेवारत  रारकारी  कमंचारियों
 को  कोई  वित्तीय  प्रोत्साहन  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरतार  का  विचार  एक  बच्चाਂ  के  मानदण्ड  को  लोकप्रिय  बनाने  की  योजना
 भी  शुरू  करने  विचार  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  दिए  जाने  वाले  प्रोत्साहन  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  डो०  के०  ताराबेबो  :
 और  परिवार  नियोजन  आपरेशन  कराने  वाले  सरकारी  कमंचारियों  को  ओर  आधिक  प्रोत्साहन

 दिए  जाने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  एक  बच्चे  के  आदर्श  को  लोकप्रिय  बनाने  के लिए  इस  समय  कोई  स्कीम  आरम्भ

 कर  ने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 लिलों  में  स्वदेशी  खेलों  को  प्रोत्साहन  देना

 1969.  श्री  बो०  शोभनाडरीश्वर  राब  :

 झ्रीमतो  सुमित्रा  महाजन  :  वया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  खैलों  जैसे  कबड्डी  और  खो-खो  को  जिला  क्रीडा  योजना
 में  शामिल  करने  का

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कया  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  कार्य  और  खेलकूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल
 विकास  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  ममना  :  से  कबड्डी  और  खो-खो  जैसे  देशीय
 खेलों  को  पहले  ही  युवा  कार्यक्रम  और  खेल  विभाग  तथा  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  द्वारा  चलाई  जा  रही
 विभिन्‍न  योजनाओं  थे  अन्तर्गत  शामिल  किया  गया  है  ।  इन  विधाओं  को  अखिल  भारतीय  ग्रामीण  खेल

 टूर्नामेंट  महिला  खेल  महोत्सव  कार्यक्रम  तथा  एस०पी०डी०ए०  की  योजना  में  शामिल  किया
 गया

 प्राइवेट  कम्पतियों  से  माल  डिब्बों  को  खरोद

 1970.  श्री  बो०  शोभनाव्रीश्वर  राब  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  प्राइवेट  कम्पनियों  से  माल  डिब्बों  की  खरीद  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इसके  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  निविदाएं  आमन्त्रित  की  गई  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  मापदण्ड  अपनाया  जाता  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  ]।  उद्योगों  से  माल  डिब्बे  खरीदे  जा  रहे
 हैं  जिनमें  से  5  उद्योग  निजी  क्षेत्र  में

 निजी  क्षेत्र  के  5  उद्योगों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 (i)  मैसर्स  सिमको  लि०  भरतपुर  ।

 (ii)  मैससं  हिन्दुस्तान  जनरल  इृण्डस्ट्रीज  दिल्ली  ।

 (iii)  मंसर्स  माडने  साहिबाबाद  उ०

 (५)  मैससे  टैक्समैको  कलकत्ता  ।

 (५)  मैसर्स  हिन्दुस्तान  डवलेपमेंट  कार्पोरेशन  कलकत्ता  ।

 नहीं  ।

 मालडिब्बों  की  खरीद  के  लिए  निविदाएं  आमन्त्रित  नहीं  की  जाती  माल  डिब्बा  निर्माण

 यूनिटों  में  स ेखरीद  के  लिए  त्रितरण  का  विनिर्चिय  सामान्यतः  यूनिटों  की  निर्धारित  क्षमता  तथा  विगत

 में  उनके  उत्पादन  के  रझ्ञान  के  आधार  पर  किया  जाता  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक/भारत  भारी

 उद्योग  निगम  लि०  द्वारा  सावंजनिक  क्षेत्र  के  हिस्से  का  वितरण  इस  क्षत्र  की  6  यूनिटों  के  अन्तगंत  किया

 जाता

 डड़ीसा  के  स्टेशनों  पर  यात्री  सुविधाएं

 1971.  श्री  मृत्युजय  नायक  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  उड़ीसा  में  फूलबनी  ओर  कालाहांडी  जिलों  के  प्रमुख  स्टेशनों  पर  यात्री  सुविधाएं
 अपर्याप्त  और

 यदि  तो  इन  सुविधाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  केन्द्रीय  थिश्वविश्ालय  खोलना

 1972.  भ्री  मृत्यु जय  नायक  :  क्‍या  सानव  संसाधत  विक/स  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसकी  स्थापना  कब  तक  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अजु न  :  सरकार  द्वारा  उत्तरी  उड़ीसा  में  केन्द्रीय
 विद्यालय  स्थापित्त  करने  का  प्रस्ताव  विश्व  ०  अनु०  आयोग  को  उनके  विचार  के  लिए  भेज  दिया  गया
 विएत्र०  अनु०  आ०  द्वारा  दी  गई  सुवनातुसार  आधोग  ने  18-11-1991  को  हुई  अपनी  बैठकों  में
 मामले  पर  विचार  किया  आयोग  वित्तीय  संसाधनों  की  कमी  होने  के  कारण  :  स्ताव  के  पक्ष  में  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लिक  एक्सप्र स  को  प्री  गाड़ी  बनाना

 1973.  श्री  लिस्सयानन्द  स्वासी  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  हरिद्वार  और  इलाहाबाद  के  बीच  चलने  वाली  लिक  एक्सप्रेस  को  द्वितीय
 श्रेणी  वातानुकूल  शायिका  सवारी  डिब्बे  सहित  पूरी  गाड़ी  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  संज्रालय  में  राज्य  मंत्री  सहल्लिकाजु  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परिचोलनिक  और  संसाधन  की  कठिनाइयों  के  कारण  ।

 लखनऊ-पटना  थिमान  सेवा

 1974.  भरी  बलराज  पासी  :  क्या  नागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्‍या  लखनऊ-पटना  विमान  सेवा  स्थगित  की  गई

 यदि  तो कब  से  और  इसके  क्‍या  कारण
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 क्‍या  इस  विमान  सेवा  को  पुनः  आरम्भ  करने  का  विचार

 यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  और  इंडियन
 लाइंस  ने  कम  भार  गुणक  के  कारण  1-11-91  से  लख्षनऊ-पटना  सेक्टर  पर  अपनी  उड़ानें  बन्द  कर  दी

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अपर्याप्त  यातायात  मांग  के कारण  लखनऊ  और  पटना  के  बीच  सेवा  को  बहाल  करने  की

 कोई  योजना  नहीं  है  ।

 विध्वार  ग़ोष्ठियों  का  भामोजन

 1975.  श्रीमती  गीता  मुलर्जो  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे
 किः

 वर्ष  1991  के  सरकार  की  पूरी  अथवा  आंशिक  सहायता  से  कितनी
 गोष्ठियों  का आयोजन  किया  गया  तथा  इनमें  से  प्रत्येक  पर  कितती  धनर।शि  ख्ं  की

 इन  विचार-गोष्ियों  में  से  प्रत्येक  में  किन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  तथा  क्‍या  सिफारिशों

 प्रस्तुत  की  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  अज  न  ओर  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बंगलोर  में  नए  हवाई  अड्डे  क ेलिए  समिति

 1976.  ओऔ  बी०  श्रीनिवास  प्रसाव  :

 श्री  एच०बी०  चश्शेलर  म्‌ति  :  कया  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  बंगलौर  में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  मानक  के  हवाई  अड्डे  को  विकसित  करने  के  लिए  स्थान

 का  पता  लगाने  हेतु  कोई  उच्च  समिति  गठित  की  गई

 यदि  तो  पिछले  छः  महीनों  के  दोरान  समिति  ने  कितनी  बेठकें  आयोजित  की  तथा

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 इस  प्रयोजनाथ  स्थान  का  शीघ्र  पता  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सागर  विमानन  और  परयेटन  सन्‍्त्री  साधबराव  :  हां  ।

 और  समिति  की  कुल  मिलाकर  तीन  बैठकें  हुई  हैं  और  इसने  तीन  स्थानों  का  चयन
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 किया  समिति  द्वारा  कुछ  अन्य  सुझायों  पर  विचार  किया  जा  रहा  सम्रिति  द्वारा  अपनी  अन्तिम
 रिपोर्ट  3  1991  तक  प्रस्तुत  किए  जाने  की  आशा  है  ।

 एअर  इ  डिया  के  लिए  बेड़ा  प्रबंधन  कार्यक्रम

 1977.  श्री  वी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 शी  एम०  वोी०  चनाशेखर  सूति  :  क्या  नागर  विभावन  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  एअर  इण्डिया  के  लिए  बेड़ा  प्रबन्धन  का  विस्तृत  कार्य  क्रम  बनाया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  परिप्रेक्ष्य  कार्यक्रम  से  कुल  कितनी  मुद्रा  अजित  और

 इसके  कब  तक  आरम्भ  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 नायर  विभानन  और  पयंटन  सन्त्री  माधवराव  :  से  एअर  इंडिया  ने  20
 बर्षों  के  लिए  बेड़ा  नवीकरण  भावी  योजना  तैयार  की  है  और  वे  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि
 रिक्त  वित्तीय  बोझ  के  बिना  अपेक्षाकृत  अधिक  नवीन  तथा  आधुनिक  बेड़ा  प्राप्त  करना  सम्भव  है  ।  यह
 एक  मौलिक  बेड़ा  योजना  होने  की  बजाय  नीति  सम्बन्धी  दस्तावेज

 मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 जनसल्या  वढ्धि  पर  बक्ष स  देशों  का  सम्मेलन

 1978.  आओ  बी०  भी  नियास  प्रसाव  :
 भी  वी०  चग्शेखर  मृति  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 _  एज  अं  ऑन  >>...

 करेंगे  कि  :

 कया  1991  में  नई  दिल्‍ली  में  जनसंख्या  नीति  पर  विचार  करने  के  लिए  दक्षिण
 एशिया  क्षेत्रीय  सहयोग  संगठन  देशों  के  लिए  विशेषज्ञों  का  सम्मेलन  हुआ  और

 यदि  तो  उनके  द्वारा  क्‍या  सिफारिशें  की  गई  और  जनसंख्या  नियन्त्रण  सहित  इन
 सिफारिशों  पर  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०के०  तारादेबी  :

 हां  ।  दक्षिण  एशिया  क्षेत्रीय  सहयोग  संध  देशों  की  जनसंब्या  नीति  पर  एक
 कार्यशाला  नई  दिल्‍ली  में  ?  से  10  1991  तक  हुई

 इस  कार्यशाला  में  जनसंस्या  नियन्त्रण  के  लिए  बहुत  सी  घप्िफारिशें  की  गई  ।  इनमें
 लिखित  आवश्यकताएਂ  शामिल  निश्चित  लक्ष्यों  और  प्रयोजनों  वाली  सुस्पष्ट  राष्ट्रीय
 संख्या  नीतियां  तैयार  करना  (2)  जनसंख्या  नियन्त्रण  कार्यक्रमों  कौ  सहायता  के  लिए  दृढ़  राजन॑तिक
 प्रतिबद्धता  (3)  इन  कार्यक्रमों  को  लागू  करने  के  सक्रिय  सामुदायिक  सहयोग  को  बढ़ावा  देना  (4)  जन्म
 में  अन्तर  रखने  के  तरीकों  को  प्रवल  रूप  से  बढ़ावा  देकर  उच्च  जनक्षमता  वाले  युवा-आयु  वर्ग  के  दम्पतियों
 की  कवरेज  को  बढ़ाना  (5)  मातृ  एवं  शिशु  स्वास्थ्य  परिचर्या  कार्यक्रमों  को  सुदृढ़  करना  (6)  साक॑  देशों
 के  बीच  उनके  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  मे ंऔर  सुधार  लाने  के  लिए  सहयोग  और  अनुभवों  को  एकत्र  करना
 उनका  आदान-प्रदान  करना  ।  लगभग  इन  सभी  सिफारिशों  को  नए  कार्य  योजना  प्रारूप  में  शामिल  किया
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 गया  है  जिसे  भारत  सरकार  ने  परिवार  कल्याण  कल्याण  कार्यक्रम  में  नया  बल  तथा  गतिशीलता  प्रदान

 करने  के  लिए  तैयार  किया

 पर्याव  रण  सम्बन्धोा  समस्याएं

 1979.  श्री  वी०  श्रीनिबास  प्रसाद  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  पर्यावरण  और  विकास  सम्मेलन  ने  परम्परागत  समस्याओं  के  व्यापक
 तोर  पर  और  कारगर  ढंग  से  निपटने  के  विचार  से  नीति  की  रूपरेश्वा  का  पुनविन्याक्त  करने  का  अनुरोध
 किया

 यदि  तो  विभिन्‍न  पर्यावरण  संरक्षण  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  सम्मेलन  द्वारा
 की  गई  सिफारिशें  औरं  टिप्पणियों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  की  उन  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यावरण  और  धन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  कमल  :  (5)  से  संयुक्त  राष्ट्र
 पर्यावरण  और  विकास  सम्मेलन  ब्राजील  में  1992  में  होने  वाला  चूंकि
 सम्मेलन  अभी  होना  इसलिए  इस  स्थिति  में  उसकी  सिफारिशों  और  टिप्पणियों  पर  प्रतिक्रिया  व्यक्त
 करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रेलगाड़ियों  में  क्लास  कोच

 1980.  श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  क्‍या  गेल  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  रेलगाड़ियों  के  नाम  तथा  संख्या  क्‍या  है  जिनमें  क्लास  कोचਂ

 शताब्दी  एक्सप्रेस  और  क्वीन  एक्सप्रे  सਂ  रेलगाड़ियों  में  क्लास
 कोचਂ  उपलब्ध  कराने  का  निर्णय  किया  गया  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सल्लिकाजु  2001/2002  नयी  दिल्ली-भोपाल
 शताब्दी  एक्सप्रस  और  2003/2004  नयी  दिल्ली-लखनऊ  शताब्दी

 2005/2006  नयी  दिल्ली-कालका  शताब्दी  एक्सप्रेस  और  4095/4096  हिमालयन
 क्वीन  एक्सप्रेस  गाष्डियों  में  एक्जीक्यूटिव  दर्जे  क ेसवारी  डिब्बों  की  व्यवस्था  करने  का  फिलहाल  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठत्ता  ।

 खंडोगढ़  में  विज्ञालयों  को  असम्बद्ध  करना

 अिलुवाद  ]

 1981.  क्री  पथन  कुमार  बंसल  :  क्या  सामव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  ने  चंडीगढ़  के  कुछ  विद्यालयों  को  असम्बद्ध  करने  की
 धर्मेकी  दी  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  यह  सुनिचिश्त  किया  जायेगा  कि  असम्बद्धता  के  कारण  विद्याथियों  को  कोई
 परेशानी  न  हो  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्री  अजु न  :  और  केन्द्रीय  मध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड
 मा०  शि०  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  किसी  विद्यालय  को  संबंधन  तभी  प्रदान  किया  जाता  है

 जब  वे  बोड्ड  के  सम्बन्धन  उप-नियमों  में  निर्धारित  न्यूनतम  शर्तों  को  पूरा  करता  है  चंडीगढ़  के  छः  विद्यालयों

 जिल्हें  बोड  के  साथ  अस्थायी  रूप  से  सम्बद्ध  किया  गया  उचित  कारण  बताओ  नोटिस  के  उपरांत
 उनका  सम्बन्धन  समाप्त  कर  दिया  गया  क्‍योंकि  वे  विद्यालय  के  लिए  भूमि  तथा  स्टाफ  के  वेतन  के  भुगतान
 से  सम्बन्धित  न्यूनतम  शर्तों  को  पूरा  नहीं  कर  पाये  इनमें  से  एक  विद्यालय  ने  अब  बोड्ड  द्वारा  निर्धारित
 सम्बन्धन  शर्तों  को  पूरा  कर  दिया  है  इस  विद्यालय  को  पुनः  सम्बन्धन  प्रदान  कर  दिया  गया  है  ।

 के०  मा०  शि०  बो०  द्वारा  सम्बन्धन  समाप्त  किए  गए  विद्यालयों  के  कक्षा  X  के  छात्रों  को
 1992  में  बोर्ड  की  परीक्षाओं  में  बेठने  की  आज्ञा  एक  विशेष  मामले  के  रूप  में  दे  दी  गई  है  ताकि  छात्रों  के

 शैक्षिक  भविष्य  को  हामि  न  हो  ।

 खंडोगढ़  में  सरकारी  स्कूलों  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 1982.  82.  श्री  पथ  न  कुमार  बंसल  :  क्या  सानज  संसाधन  वि  कास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  चंडीगढ़  में  विभिन्‍न  स्कूलों  का  दर्जा  बढ़ाने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  1990  और  1991  के  दौरान  जिन  स्कूलों  का
 दर्जा  बढ़ाया  गया  है  उनका  पृथक  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सम्त्री  अअजुत  :  और  हां  ।  वर्ष  1990-91  के
 दौरान  चंडीगढ़  प्रशासन  ने  सात  €कूलों  का  सीनियर  माध्यमिक  स्कूलों  में  स्तरोन्‍नयन  किया  वर्ष
 1991-92  के  दोरान  एक  प्राइमरी  स्कूल  का  मिडिल  स्तर  तक  स्तरंननयन  कर  दिया  गया  है

 लण्डोगढ़  में  कामकाजो  महिलाओं  का  होस्टल

 1983.  श्री  पथन  कुमार  बंसल  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 चंडीगढ़  में  इस  समय  कामकाजी  महिलाओं  के  होस्टल  में  कितनी  महिलाएं  हैं  और  वहां
 पर  प्रवेश  हेतु  कितने  आवेदन  पत्र  लम्बित

 क्‍या  यह  संतोषजनक  ढंग  से  चल  रहा

 या  तो  वहां  पर  क्या  सुधार  करने  का  विचार  और

 इसके  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  कितनी  राशि  आबंटित  की  गई  है  ?
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 सानव  संसाधन  बिकास  मंत्रालय  कार्य  ओर  खेल  कूद  विभाग  तथा  महिला  ओर  बाल
 विकास  में  राज्य  सन्‍्त्रो  मासता  :  चंडीगढ़  में  भारत  सरकार  द्वारा  सहायता
 प्राप्त  तीन  कामकाजी  महिला  होस्टलों  में  178  कामफाजी  महिलाओं  की  संस्वीकृत  आवास  क्षमता  की

 तुलना  में  166  संवासी  हैं  ।  स्थिति  निम्नानुसार  है  :

 ऋ०  सं०  संगठन  का  नाम  संस्वीकृत  किए  संस्वीकृत  अद्यतन  प्रवेश  के लिए
 जाने  का  वर्ष  आवास  स्थितिके  लम्बित

 क्षमता  अनूसार  दनों  की  सं०

 की  सं०

 वोमेस्ज  क्रिस्चिचन  1974-75  54  52  __

 एसो०  हे  लण्डीगढ़

 2.  चण्डीगढ़  बाल  कल्याण  1975-79  64  64  _

 चण्डीगढ़

 3.  आल  इडिया  वीमेन्ज  1980-81  60  50  10
 चण्डीगढ़

 178  166...  10

 और  चंडीगढ़  में  कामकाजी  महिला  होस्टलों  के  का्यंकरण  के  बारे  में  कोई  शिकायत
 प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  चण्डीगढ़  में  कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  होस्टल  भ्रवनों  के
 निर्माण  हेतु  कोई  अनुदान  राशि  जारी  नहीं  की  गई

 भभुआ  स्टेशन  पर  आरक्षण  कोटा

 1984.  श्री  छेदी  पासवान  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 :  क्‍या  सरकार  का  विचार  बिहार  के  भभुआ  स्टेशन  पर  रुकने  वाली  यात्री  गाड़ियों  में  आरक्षण

 सुविधा  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  संज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  और  हवड़ा  की  ओर
 यात्रा

 के  लिए
 2391

 पटना-नई  दिल्‍ली  मगध  एक्सप्रेस  और
 3010  देहरादून-हावड़ा  दून  दोनों  गाड़ियों  में  भभु आ  रोड  स्टेशन  पर  पहले  ही  आर  आरक्षण
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 छोटे  प्रचालित  हो  रहे  आरक्षित  स्थान  की  सीमित  उपलब्धता  और  वतंमान  जहां  आरक्षण  कोटा
 आबंटित  है  उन  स्टेशनों  पर  कोटे  का  पूरा-पूरा  उपयोग  होने  के कारण  भभुआ  स्टेशन  पर  अन्य  गाड़ियों  में

 अतिरिक्त/नया  कोटा  आबंटित  करना  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 कुदरा  स्टेशन  पर  सतलुज  एक्सप्र स  रोकना

 1985.  5.  श्री  छेदी  पासवान  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कुदरा  स्टेशन  पर  सतलुज  एक्सप्रेस  को  रोकने  की

 सुविधा  प्रदान  करने  का

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सल्लिकाजु  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वाणिज्यिक  औचित्य  न  होने  के  कारण  ।

 मई  रेलबे  लाइनें  थिछाता

 ]
 1986.  ओर  के०  पी०  उस्तीक्ृष्णम  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1985  से  विभिन्‍न  राज्यों  में  नई  बड़ी  रेलवे  लाइनें/मीटर  लाइनें  बिछाने  के  लिए
 आरंभ  किए  गए  कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इस  अवधि  में  इन  लाइनों  को  किन  लाइनों  से  सम्बद्ध  किया  गया  तथा  किलोमीटर  में
 इनकी  लम्बाई  कितनी  ओर

 इन  लाइनों  के  लिए  1985  से  प्रत्येक  रेलवे  बजट  में  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  तथा
 अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  ?

 रेल  मम्ज्ालय  में  राज्य  सग्त्री  सल्लिकाशु  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 सामान  का  परिवहन

 1987.  श्रौ  के०  पी०  उस्तीकृष्णम  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पिछले  क्रुछ  वर्षों  से  अर्थात्‌  एक  दशक  से  भी  अधिक  समय  से  रेलवे  द्वारा  सामान
 यात  के  स्थान  पर  सड़क  परिवहन  द्वारा  सामान  यातायात  को  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  तथा  क्‍या  यह

 प्रवृत्ति  अब  भी  विद्यमान  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या

 वर्ष  1986  वर्ष-वार  विभिन्‍न  जोनों/डिवीजनों  में  सामान  यातायात  से  कितने  राजस्व

 की  प्राप्ति  हुई  तथा  इसमें  कितने  प्रतिशत  का  अन्तर  आया  और  इसके  क्‍या  कारण  और

 वर्ष  1986  विभिन्‍न  जोनों/डिवीजनों  में  यात्री  यातायात  में  कितने  प्रतिशत

 का  अन्तर  आया  है  और  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  मल्लिकाजु  :  से  एक  विवरण  संलग्त
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 लिखित  उत्तरें  $  1991
 आवाताा-नीतफ"भभ:;,ततततमत_न्‍तांमनन  --

 यात्रियों  को  काकपिट  में  माने  को  अनुसति  देगा

 1988.  श्री  सोमजी  भाई  हासोर  :  क्या  सागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  अनेक  पायलट  यात्रियों  को  काकपिट  में  हवाई  दृष्यावलोकन  करने  की

 अनुमति  वेते

 यदि  तो  हस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  जांच  की  गई  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  कि पायलट  इस  सम्बन्ध  में
 निर्धारित  दिशानिदेशों  का  सस्ती  से  अनुपालन  करें  ?

 सागर  विसानत  ओर  पयंटन  सम्जो  साधवराव  :

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 विमानों  में  समाचारपन्नों  की  सप्लाई

 1989.  श्री  सोमजी  भाई  डासोर  :  क्या  नागर  विसानन  और  पयंटन  मम्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  बिमान  में  प्रारम्भिक  स्थान  से  कितने  समाचार  पत्र  स्वीकृत  किए  जाते

 क्‍या  कलकत्ता  से  जाने  वाले  यहां  तक  कि  प्रथम  उड़ान  में  ही  अन्य  जोनों  की
 अपेक्षा  बहुत  कम  समाचार  पत्र  सप्लाई  किए  जाते  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 तागर  बिसानस  ओर  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  इंडियन  एयरलाइंस  के  मामले
 प्रात:काल  शुरू  होने  वाली  सभी  उड़ानों  वाले  प्रत्येक  सीट  की  पाकेट  में  एक  समाचार-पत्र  रखा  जाता

 है  ।  एयर  इंडिया  के  मामले  में  उड़ान  के  प्रारम्भिक  स्थान  पर  विभिन्‍न  प्रकार  के  विमानों  में  रखे  जाने

 समाचार  पत्रों  का  अ्यौरा  निम्न  प्रकार

 समयावध्धियों  के  संस्करण  ____  विमान

 बौच  प्रस्थान
 पर

 प्रातःकालीन  275  235

 600  बजे  प्रात:कालीन  95  95

 बजे  सांय:कालीन  320  60  60

 2000/0500  डाक  50  50  35  35

 और  कलकत्ता  से  शुरू  होने  वाली  उड़ानों  में  रखे  गए  समाचार  पत्रों  की  संड्या  इंडियन
 एयरलाइंस  के  मामले  में  वही  है  जो  अन्य  क्षत्रों  में  होती  परन्तु  एभर  इंडिया  के  सामले  में  यह  कम  है
 क्योंकि  कलकत्ता  एअर  इ  डिया  द्वारा  परिचालित  उड़ानों  के  लिए  केवल  एक  पारगमन  स्थान  ही
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 महाराष्ट्र  मे ंजनजाति  क्षत्रों  में  रेल  सुविधा

 जिनुबाद ]
 1990.  क्री  विलासराव  नागरायराव  गुडेवार  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  महाराष्ट्र  क ेजनजाति  बहुल  क्षत्रों  में  पर्याप्त  रेल  सुविधा  उपलब्ध  करने
 का  विचार

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  और

 यह  सुविधाएं  कब  तक  दी  जाएंगी  ?

 रेल  मरत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  मल्लिकाज  )  से  में  गाधचि  रोली  को
 जिसके  लिए  मूलमरोड़ा  निकटतम  रेल  शीर्ष  ह ैऔर  जो  जिला  मुख्यालय  से  लगभग  45  कि०मी०  दूर
 आदिवासी  बहुल  नांदेड  जिलों  में  रेल  नेटवर्क  मौजूद  है  ।  नांदेड  जिले  में
 मनमाड-परभनी-पर्ली  वैजनाथ  स्था  परभनी-पूर्णा  और  मुदखेड-आदिलाबाद  के  भाग  के  रूप  में  मीटर
 लाइन  को  बडी  लाइन  में  बदलने  तथा  पूर्णा  और  मुदखेड़  के  बीच  (602  समानांतर  बड़ी  रेल
 लाइन  का  प्रस्ताव  321.73  करोड़  रुपए  की  लागत  से  अनुमोदित  किया  गया  इस  परियोजना  के
 मनमाड-ओऔरंगाबाद  खंड  (114  को  1991-92  के  दौरान  पूरा  करने  का  लक्ष्य  है  ।

 रह  को  गयो  विमान  सेवाओं  को  पुनः  बहाल  करना

 1991.  श्री  विलासशाव  नागनाथरायव  गुडेवार  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपाक  रेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वर्ष  के  दौरान  स्थगित  की  गयी/रह  की  गयी  विमान  सेवाओं  को  इस  बीच  पुनः
 बहाल  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सागर  विसानस  और  पर्यटन  सस्त्री  माधवशाब  :  से  एअर  इंडिया  ने
 बाणिण्यिक  कारणों  से  अपनी  आस्ट्रेलिया  के  लिए  सप्ताह  में  दो  बार  आने  वाली  सेवा  बन्द  कर  दी
 इंडियन  एयरलाइंस  ने  बम्बई-माले-अम्बई  सेवा  को  छोड़कर  जिसे  विमान  क्षमता  की  कमी  तथा  वाणिज्यिक
 कारणों  से  दुबारा  चालू  नहीं  किया  स्थगित  की  गई  अपनी  सेवाएं  दुबारा  चालू  कर  दी

 दूत  ने  कानपुर
 और  लखनऊ  के  लिए  अपने  प्रथधालन  रोक  दिए  विमान  क्षमता  की  कमी  तथा  वाणिज्यिक  कारणों  से
 ये  प्रचालन  पुनः  शुरू  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 महिला  पायलट

 1992.  श्री  बिलास  राब  गागताथराब  गु  डेवार  :  क्या  नागर  बिमानम  और  पयंटन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितनी  महिला  पायलट  हैं  और  कितनी  महिलाएं  पायलट  का  प्रणिक्षण  से  रही
 ओर
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 ee  .... a वन  ee

 सरकार  द्वारा  इस  अ्यवसाय  के  प्रति  और  अधिक  महिलाभों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 नागर  बिसानन  और  पर्यटन  समन्‍्जो  साधवराब  :  देश  में  महिला  व्मिनचालकों
 की  संख्या  344  है  और  देश  में  विभिन्‍न  फ्लाइग  कलबों/संस्थानों/स्कूलों  आदि  में  विमानचालक  के
 क्षण  पर  चल  रही  महिलाओं  की  संख्या  109

 महिलाओं  और  पुरुषों  दोनों  क ेलिए  यह  व्यवसाय  समान  रूप  से  है  ।  गत  पांच  वर्षों  में

 महिला  विमानचालकों/विमानचालक  प्रशिक्षार्थियों  की  संख्या  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  ।

 हरियाणा  में  जनसंस्या  वृद्धि  वर

 1993.  श्री  ध्मपाल  सिह  मलिक  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 हरियाणा  में  राष्ट्रीय  औसत  की  तुलना  में  जनसंख्या  वुद्धि  दर  कितनी  और

 हरियाणा  में  गत  तीन  वर्षों  के दोरान  परिवार  कल्याण  कायंक्रमों  के  का्यन्यियन  के  लिए

 कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की  और  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 स्थास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  सरजालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारप्देधो  :

 1991  की  जनगणना  के  अनंतिम  जनसंख्या  योगों  क ेआधार  पर  1981-91  के  दौरान  दशकीय

 जनसंख्या  वृद्धि-दर  हरियाणा  और  अखिल  भारत  में  क्रमशः  26.27  प्रतिशश  और  23.56  प्रतिशत

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात  1988-89,  8-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  परिवार
 कल्याण  कार्यक्रम  के  लिए  हरियाणा  सरकार  द्वारा  किया  गया  कुछ  व्यय  निम्नाभुसार  है  :

 रु०

 बर्ष  हरियाणा  सरकार  द्वारा  किया  गया  व्यय

 1988-89  8  8-89  1363.55
 1989-90  1446.67
 1990-91  1344.21

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  परिणाम  जस्म-दर  और  उस  जच्चा-बच्चा  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के

 अनुसार  आंके  जा  सकते  हैं  जो  शिशु  मृत्यु  दर  के  मामले  में  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम
 का  एक  अभिन्‍्म

 अंग  है  ।  हाल  के  वर्षों  अर्थात  1988,  1989  और  1990  के  लिए  भारत  के  महापंजीयक  की  नमूना
 पंजीकरण  पद्धति  से  उपलब्ध  हरियाणा  के  जन्म  दर  और  नवजात  शिक्षु  मृत्यु-दर  के  आंकड़े  इस  प्रकार

 हैं

 हरियाणा  राज्य  1988  1989  1990

 जन्‍म  दर  33.8  35.2  31.8

 1000

 नवजात  शिशु  मृत्यु  दर  91  82  59

 1000  जीवित
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 मई  जनसंख्या  नोति

 1994.  झी  साईमत  स  रांडी  :  क्‍या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  29  तथा  30  1991  को  हुई  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षंत्रों  के  परिवार
 कल्याण  सचिवों  की  बैठक  में  नई  जनसंख्या  नीति  पर  विचार  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  द्वारा  की  गई  शिफारिशें/दिए  गए  सुझाव  क्या  हैं  और  उन  पर  क्या
 वाही  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारादेबी  :

 राष्ट्रीय  परिवार  कल्याण  कायेक्रम  की  समीक्षा  क्षेत्रीय  स्तर  पर  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन
 में  महसूस  की  जा  रही  समस्याओं  को  समझने  और  इस  कार्यक्रम  को  नए  सिरे  से  बल  देने  और
 शीलता  प्रदान  करने  के  लिए  आवश्यक  नए  प्रयास  करने  के  लिए  29-30  1991  को  नई

 दिल्‍ली  में  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेपरिवार  कल्याण  के  प्रभारी  सचिवों  की  एक  बैठक  हुई  ।

 इस  बैठक  में  हुए  विचार-विमर्शों  के आधार  पर  कार्य-योजना  का  एक  प्रारूप  तैयार  किया

 गया  है  कार्य-योजना  के  प्रारूप  की  मूल  विशेषताभों  में  (1)  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  पक्ष  में  एक

 राष्ट्रीय  सहमति  तैयार  करना  और  समाज  के  सभी  वर्गों
 की  स्वेक्छिक  सहभागिता  श्राप्त  (2)

 परिवार  कल्याण  सेवाओं  की  ग््‌णवत्ता  और  उन्हें  दूर-दूर  तक  उपलब्ध  कराने  के  कार्य  में  सुधार

 (3)  बहुत  ही  कम  कार्य-निष्पादन  वाले  90  जिलों  (1981  की  जनगणना  के  अनुसार  प्रति  हजार
 संख्या  पर  39  और  इससे  अधिक  जन्म  पर  विशेष  ध्यान  (4)  छोटे  परिवार  के  मानदंड  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रोत्साहनों/हत्ोत्साहनों  का एक  नया  पैकेज  तैयार  (5)  बच्चचों  के  जन्म  में

 अन्तर  रखने  के  तरीकों  को  जो  रदार  ढंग  से  बढ़ावा  देकर  युवा-आयु  के  दम्पत्तियों  को कवर  करने  के  कार्य

 को  बढ़ावा  (6)  नए  गर्भ-नि  रोधकों  को  लाना  और  गर्भनिरोधकों  की  गुणवत्ता  में  सुधार

 (7)  शहरी  क्षेत्रों  विशेषतौर  से  गंदी  बस्तियों  में  परिवार  कल्याण  योजनाओं  को  सुदुढ़  (8)

 चिकित्सा/अर्धे-चिकित्सा  कामिकों  के  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  कार्य-कलापों  में  जान  जिसमें

 प्रेरणात्मक  और  परामर्शी  पहलुओं  पर  विशेष  जोर  दिया  गया  (9)  व्यापक  रोग  प्रतिरक्षक  कार्यक्रम

 के  अन्तर्गत  किए  गए  अच्छे  काये  को  जारी  रखना  और  मातृ-शिशु  स्वास्थ्य  परिचर्या  के  लिये  अन्य  उपचारों

 को  सुदृढ़  (10)  जोवन  सम्बन्धी  मुद्दों  और  अन्तर-वैयक्तिक  संचार  की  गुणवत्ता  पर  ध्यान  केन्द्रित

 करने  के  लिए  शिक्षा  और  संचार  सम्बन्धी  प्रयासों  को  फिर  से  विषय  परिचायक  (11)

 इस  कार्यक्रम  में  सामुदायिक  सहभागिता  को  सक्रिय  रूप  से  बढ़ावा  देने  के  लिए  स्वयंसेवी  और

 सरकारी  संगठनों  को  बहुत  बड़े  रूप  में  शामिल  (12)  राज्यों/संघ  राज्यों  क्षेत्रों  में  कार्यास्वयन

 तन्‍त्र  को  सज्जित  (13)  राज्य  और  जिला  स्तरों  इत्यादि  पर  उच्च  स्तरीय  अन्तर-क्ष  त्रीय
 समन्वय  तन्‍त्रों  को  तैयार  करना  शामिल  कार्य  योजना  के  इस  प्रारूप  को  अब  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों

 की  उनकी  स्वयं  की  विशेष  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हें  इसकी  विषय  वस्खु  की  जांच  करने

 के  लिए  आगे  और  मौका  देने  और  सुधार  के  लिए  सुझाव  देने  के  लिये  भेजा  गया  राज्यों/संघ  राज्य

 क्षेत्रों  के  स्वास्थ्य  मन्त्रियों  के  साथ  एक  उच्च  स्तरीय  बंठक  करने  के  पश्चात  अगले  2-3  महीनों  री

 अवधि  में  कार्य-पोजना  को  अन्तिम  रूप  देने  का  प्रस्ताव  आशा  है  कि  इस  ढंग  से  तैयार  की  गई

 योजना  अधिक  वास्तविक  और  परिणामोन्मुखी  होगी  और  इस  देश  में  जनसंख्या  समस्या  पर

 महत्वपूर्ण  प्रभाव  डालने  के  लिये  समर्थ  होगी  ।
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 साहिबगंज  में  अस्पताल

 1995.  भी  साईसन  सरांडी  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  के  साहिबगंज  में  एक  30  बिस्तरों  वाले  रेलवे  अस्पताल  की  स्थापना  के  लिए
 1989-90  के  रेल  बजट  में  प्रावधान  किया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कया  कार्यवाही  की  गई

 अभी  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है  और  बाकी  बचे  कार्य  का  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  रेलवे  अस्पताल  कब  तक  कार्य  करना  शुरू  कर  देगा  तथा  इस  योजना  पर  कितती

 धनराशि  खर्च  होने  का  अनुमान  हैं  ?

 रेल  सस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मल्लिकाज  :

 से  प्रश्न  नहीं

 भागलपुर-रामपुर  हाठ  साग  पर  सृपरफास्ट  रेल  गाड़ियां

 1996.  भरी  साईमन  सरांडी  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेल  मार्ग  पर  भागलपुर  साहिबगंज-पाकुड़-रामपुर  हाट  जैसे  जनजाति  बहुल  क्षेत्रों  से

 गुजरने  वाली  सुपरफास्ट  रेलगाड़ी  चलाने  की  मांग

 यदि  तो  यह  रेलगाड़ी  सम्भवतः  कब  तक  चलाने  की  मांग

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सल्लिकाज

 (a)  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 परिचालनिक  और  संसाधन  की  कठिनाइयों  के  कारण  ।

 देश  में  सफाई  की  समस्या

 क्न्न्न  हिस्दी  |

 1997,  भरी  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिबार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 गया
 सरकार  का  ध्यान  11  1991  के  में  एमंग-डटियस्ट

 इन  वल्डਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  तत्सस्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  और  सरकार  की  इन  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  डो०  के०  तारादेवो  :

 हां  ।

 यह  सच  है  कि  हमारे  शहरों  और  कस्बों  में  स्वच्छता  सम्बन्धी  दशाएਂ  प्रणंतया  ठीक
 और  उनमें  सुधार  की  काफी  गु  जाइश

 नहीं  है
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 स्वच्छता  प्राथमिक  रूप  से  राज्य  का  विषय  है  और  स्वच्छता  सम्बन्धी  योजनाएं  बनाने  और
 उनकी  देख-रेख  करने  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार/संष  राज्य  क्षेत्रों/शहरी  स्थानीय  निकायों  का  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  भी  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रयासों  मे ंसहयोग  करती

 1981-90  से  अन्तर्राष्ट्रीय  पेयजल  आपूर्ति  और  स्वच्छता  दशक  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत
 1990  के  अन्त  तक  शहरी  हलाकों  में  स्वच्छता  की  कवरेज  45.93%  थी  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  हाथ  से  मल-मृत्र  साफ  करने  के  काम  को  यथासंभव
 अधिकतम  सीमा  तक  समाप्त  करने  की  एक  योजना  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  पूरे  कस्बे  के  आधार  पर
 प्रतिवर्ष  500  कस्बों  में  ड्राई  शौचालयों  का  परिवर्तत  करके  कम  लागत  वाली  वाटर  सील  पौर  फ्लश  लैट्रीनों
 का  निर्माण  करके  किया  जाएगा  ।  यह  योजना  राज्य  सरका-ं/संघ  क्षेत्रों  को  हुडकों  से  ऋण  दिलबाकर
 तथा  केन्द्र  से रियायती  सहायता  दिलवाकर  हुडको  के  माध्यम  से  चलाई  जा  रही

 केन्द्रीय  सरकार  ने  तीन  वर्षों  की अवधि  और  50:50  के  अनुपात  में  केन्द्र  और  राज्य/स्थानीय
 निकायों  द्वारा  लागत  बांटने  क ेआधार  पर  ठोस  मल  व्यवस्था  करने  के  लिए  प्रायोगिक  परियोजनाओं  को
 क्रियान्वित  करने  हेतु  राज्य  सरकारों  को  कुछ  प्रस्ताव  भी  परिचालित  किए  हैं  ।

 मरकेडीह  और  स्‌  रक॒न्डा  में  रेलव  फाटक

 1998.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  क्या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हजारीबाग  जिले  में  ग्रांडकोर्ड  लाइन  पर  मरकेडीह  में  परसाबाद  और  चोबे  के  बीच
 ओर  मुरकुन्डा  में  बरकाकाना  और  पतरातू  के  बीच  कोई  रेलवे  फाटक  नहीं

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दुघंटनाएं  रोकने  के  लिए  इन  दोनों  स्थानों  पर  रेलवे  फाटक  बनाने
 का  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  समल्लिकाजु  :  हां  ।

 और  राज्य  सरकार/सिविल  प्राधिकारियों  द्वारा  वांछित  सुविधाओं  के  लिए  ठोस  प्रस्ताव
 प्रायोजित  किरे  नियमानुसार  लागत  वहन  करने  हेतु  विधिवत  रूप  से  सहमत  हो  जाने  के  बाद  ही
 रेलवे  इस  मामले  पर  आगे  कारंबाई  कर  सकती  है  ।

 सरकारी  क्षत्र  के  एककों  द्वारा  प्रदूषण

 1999.  श्री  फूलअम्द  वर्मा  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  एकक  प्रदूषण  नियन्त्रण  उपकरण  न  लगाकर  अनुदेशों  का  पालन

 नहीं  कर  रहे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 सरकार  द्वारा  ऐसे  एककों  के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार

 पर्यावरण  और  बन  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  कमल  :  भौर  वेश
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 मेंसरकारी  क्षेत्र  की  कुछ  इकाइयां  पर्याप्त  प्रदूषण  नियन्त्रण  उपकरणों  की  स्थापना  न  करने  के  करण
 निर्धारित  मानकों  का  पालन  नहीं  कर  रही  हैं  ।  लेकिन  इन  इकाइयों  ने  जरूरी  प्रदूषण  नियन्त्रण  उपकरणों

 ही  व्यवस्था  करने  के  लिए  पहले  ही  कारंवाई  शुरू  कर  दी  इस  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  राज्य  प्रदूषण
 नियन्त्रण  बोर्डों  द्वारा  कार्य  के  प्रगति  की  निगरानी  की  जाती  है  ।

 ऐसी  इकाइयों  के  खिलाफ  १रकार  द्वारा  की  गई  का  रंवाई  निम्त  प्रक/र  है  :--

 .  पर्यावरण  1986  के  अन्तगंत  बहिस्लाव  और  उत्सजन  मानक  निर्धारित

 किए  गए  हैं  ।

 .  उद्योगों  के लिए  रथान  निर्धारित  और  उनके  संचालन  के  लिए  पर्यावरणीय  दिशा-निर्देश  बनाए
 गए

 बहिस्रावों  और  उत्सजेनों  को  निर्धारित  सीमा  के  भीतर  रखने  के  लिए  उद्योगों  से  राज्य  प्रदूषण
 नियन्त्रण  बोर्डों  की  मंजूरी  की  अपेक्षाओं  का  पालन  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 :  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  सरकारी  क्षत्र  की  इकाइयों  सहित  प्रदूषण
 फेलाने  वाले  उद्योगों  के  लिए  बहिस्नाव  और  उत्सर्जन  मानकों  को  पूरा  करने  के  लिए  एक  काये  .
 योजना  तैयार  की  है  ।

 -  प्रदूषण  नियन्त्रण  क ेउपकरण  लगाने  तथा  उद्योगों  को  भीड़-भाड़  वाले  क्षेत्रों  स ेशिफ्ट  करने  के

 लिए  वित्तीय  प्रोत्साहन  दिए  जाते  है  ।

 6.  परिवेशी  वायु  और  परिवेशी  जल  गुणवत्ता  निगरानी  केन्द्रों  के  नेटवर्क  स्थापित  किये
 गए  हैं  ।

 -  साझे  बहिल्ाव  शोधन  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  लघु  औद्योगिक  इकाइयों  के  समूहों  को
 सहायता  देने  हेतु  एक  स्कीम  शुरू  की  गई  है  ।

 इश्दौर  और  भोपाल  के  थील  नई  उड़ानें

 ब्ब्
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 2000.  औ  फूल  चम्द  वर्मा  :  कया  नागर  बिसान  ओर  पयंटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  के  पास  इन्दौर  और  भोपाल  के  बीच  नये  हवाई  मार्ग  शुरू  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सागर  बिसानन  और  पयंटत  संत्री  साधवराव  :  हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 एयर  हेक्सी  चालक

 श्री  फूल  चन्द  वर्मा
 श्री  राम  कृष्ण  कॉताला  :  क्या  नागर  विमानन  और  परयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  योजना  है  जिसमें  एयर  चालन  नियमों  में  छूट  देने  का

 सताव  हो  ताकि  अप्रवासी  भारतीयों  को  इस  उद्यम  की  तरफ  अ!कर्षित  किया  जा  सके

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  विमान  सेवाओं  को  दक्षता  और  आर्थिक  क्षमता  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  किसी

 नई  नीति  पर  बिचार  कर  रही  और

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सागर  जिमानस  और  पर्यंदन  सम्त्रो  माधबराव  :  और  टैक्सी  योजना

 पहले  ही  ऐसी  बनाई  गई  है  जिससे  अप्रवासो  भारतीय  आक्ृष्ट  हों  ।

 और  नयी  ओद्योगिक  नीति  के  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  उद्योगों

 की  सुची  में  से  हवाई  परिवहन  को  हटा  दिय्ग  गया  है  ।

 हाथी  अभयारण्य

 2002.  श्रीम तो  वसुन्धरा  राजे  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ूपा  करेंगे  कि

 इस  समय  हाथियों  के  लिए  कितने  अभयारण्य  हैं  तथा  वे  कहां-कहां  स्थित

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हाथियों  के  लिए  कुछ  नये  अभयारण्य  बनाने  का  और

 यदि  तो  इन्हें  किन-किन  राज्यों  में  स्थापित  किये  जाने  का  विचार  है  और  इन  नये

 अभया  रण्पों  में  कितना  क्षेत्र  शामिल  किया  जायेगा  ?

 वर्याबरण  और  बन  मन्जालय  सें  राज्य  सन्‍्त्रो  कमल  :  विशेष  रूप  से  हाथियों  के

 लिए  कोई  अभयारण्य  नहीं  बताया  गया  है  ।  जिन  अभयारण्पों  में  हाथी  हैं  उनके  नाम  और  स्थानों

 को  दर्शाने  वाला  एक  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 और  भारतीय  वन्यजीव  संस्थान  ने  अपनी  रिपोर्ट  ए  वाइल्डलाइफ  प्रोटेक्टिड

 एरिया  नेटवर्कਂ  शीर्षक  में  ऐसे  क्षेत्रों  में  अनेक  की  स्थापना  करने  की  सिफारिश  की  है  जहां

 हाथी  पाए  जाते  हैं  ।  सिफारिश  किए  गए  अभयारण्यों  के  ताम  और  क्ष  त्र  संलग्न  में  दिए  गए

 जैसाकि  राज्य  सरकारों  को  अभयारण्पों  की  स्थापना  करने  का  अधिकार  इसलिए  उनसे  रिपोर्ट

 के  क्रियान्वयन  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 वनन्‍्यजीव  अभयारण्यों  के  नाम  जहां  हाथी  पाए  जाते  हैं

 ऋ०  सं०  वन्यजीव  अभयारण्यों  के  नाम  जिला  राज्य

 1
 ह

 श्री  बेंकटेश्वर  चित्त्‌  कुडप्पा  भांध्र  प्रदेश

 2.  मेहाओ  दिबांग  घाटी  अरूणाचल  प्रदेश

 3...  पाखुई  पूर्वी  कामेंग  अरुणाचल  प्रदेश

 4  डीਂ  रिंग  सियांग  अरूणा चल  प्रदेश

 197



 198

 बरनाडी

 गरमपानी

 ओरांग

 डालमा

 भ्रद्रा

 बिलगिरि  रंगा  स्वामी

 ब्रह्मगिरि

 कावेरी

 डान्डेली

 शेट्टीहाल्ली

 चिमोनी

 जचिन्तार

 इडुक्की
 नेय्यार

 पराम्बीकुलम

 पीची  वल्लानी

 पेप्परा

 पेरियार

 शेन्डुरूनी

 थाट्टेकाडु

 वायनाड

 नोंखिलेम

 सिज्जु

 डाम्पा

 इतांकी

 अन्डका  डाम्परा

 हडगढ़

 त्रिचूर

 कोट्टायम

 कोट्टायम
 क्विलोन

 इडुक्‍्की

 कालीकट  ओर  वायनाड

 पूर्वी  खासीपहाड़ियां

 पश्चिम  गारो  पहाड़ियां

 आइजोल

 कोहिमा

 पुरी

 क्योंजर  मयूरभंज

 3  1991

 केरल

 केरल

 मेघालय

 मेधालय

 मिजोरम

 नागालैंड

 उड़ीसा

 उड़ीसा
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 32.  खलासुनी  सम्बलपुर  उड़ीसा

 $3.  कोटगढ़  फूलबनी  उड़ीसा

 34.  कुल्दिया  मयूरभंज  उड़ीसा

 35.  महानदी  बेसीपालली  पुरी  उड़ीसा

 36.  सतकोसिया  गार्ज  धेनकनालपु  उड़ीसा

 38.  सिमलीपाल  मयूरभंज  उड़ीसा

 38.  ऊषाकोठी  सम्बलपुर  उड़ीसा

 39.  अनामलाई  गांधी  )  कोयबस्ट्र  तमिलनाडु

 40...  मुडुमलाई  नीलगिरि  तमिलनाडु
 41...  नीलगिरि  ताहर  नीलगिरि  तमिलनाइ

 42.  सोन्‍्नाडी  पौड़ी  गढ़वाल  उत्तर  प्रदेश

 43.  चपरामड़ी  जलपाईगुडी  पश्चिम  बंगाल

 44...  गोखुमारा  जलपाईगुडी  पश्चिम  बंगाल

 45.  जलदापाडा  जलपाईगूडी  पश्चिम  बंगाल

 46.  महानन्दा  वाजिलिंग  पश्चिम  बंगाल

 उन  क्षेत्रों  के  नाम  जहां  हाथी  पाए  जाते  हैं  और  वन्यजीव

 अभयारण्यों  की  स्थापना  के  लिए  सिफारिश  की  गई  है

 ऋ०  सं०  क्षेत्र  का  नाम  जहां  हाथी  राज्य  प्रस्तावित  अभगारण्य

 पाये  जाते  हैं  के  तहत  क्षेत्र  कि०  मी  ०)

 कुराथीमलाई  केरल
 2.  पोस्मुडी  केरल
 3.  गंजावती  कर्ताटक  350.00

 4.  करीमपुझा  केरल  225.00

 5.  अनामृडी  पार्क  केरल  207.00

 6.  तमिलनाडु
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 मेगामलाई  तमिलनाडु

 कावेरी  तमिलनाडु

 बारबेटा  तमिलनाडु

 सुज्जलकूटूटई  तमिलनाडु

 चन्द्रपुर  उड़ीसा

 श्रीरामपुर  उड़ीसा

 महेन्द्रगिरि  उड़ीसा

 अजोध्या  प०  बंगाल

 मलयागिरि  उड़ीसा

 सारन्दा  बिहार

 डाल्का  प०  बंगाल

 तुरू  अरबेल्ला  मेघालय

 नोंखलाओ  मेघालय

 रोंग्रेंगी  मेघालय

 साईपु  गलिक  मेघालय

 बरेल  असम

 बराक  असम

 इल्टरलाइन  फारेस्ट  असस

 घनसिरी  काकी  असम

 सेन्ट्रल  कंचमैंट  त्रिपुरा

 किसा  नागालैंड

 इजको-फुलियाबेजी  नागालैंड

 इजूको  भणिपुर

 तारेत-लोकेहाव  मणिपुर

 पलाक  मिजोरम

 नेंगपुई  मिजोरम

 3  1991

 4

 400.00

 600.00

 200.00

 36.00

 471.00

 109.00

 50.00

 100.00

 800.0¢

 315.00

 7.00

 30.00

 150.00

 200.00

 300.00

 300.00

 190.00

 100.00

 100.00

 50.00

 30.00

 70.00

 100.00

 100.00

 200.00

 100.00

 6147,00
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 सोटर  रेलव  खाइमों  को  बड़ी  लाइन  में  बदलमा

 2003.  श्रीमतो  वसुन्धरा  राजे  :  क्‍या  रेल  मण्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कुछ  मीटर  रेलबे  लाइनों  को  वड़ी  लाइन  में  बदलने  फे  लिए  हाल  ही  में
 कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इसके  लिए  किन  रेल-मार्गों  कौ  पहचान  की
 गई  और

 इस  प्रयोजनार्थ
 कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हिमालय  में  वन्यजोघ  प्रजातियां

 2004.  श्रीमती  वसस्धरा  राजे  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हिमालय  क्षेत्र  में  वन्‍्यजीवों  की  कितनी  प्रजातियां  और

 सरकार  ने  इन  प्रजातियों  के  संरक्षण  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  भन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  कमल  :  ऊचाई  ओर  लम्बाई  में

 भारी  धन्तर  के  हिमालयी  क्षेत्र  में  रहने  वाली  वन्यजीव  प्रजातियों  की  संद्या  बहुत  अधिक  है
 तथा  यहां  रहने  वाली  वन्यजीव  विशेषकर  छोटी  रीढ़ीदार  और  गैर-रीढ़ीदार  प्रजातियों  की

 अम्पूर्ण  सूची  द ेपाना  संभव  नहीं  हिमालयी  क्षेत्र  में  पायी  जाने  वाली  स्तनपायियों  और

 पक्षियों  की  महत्वपूर्ण  प्रजातियों  के  नाम  संलग्न  विवरण  से  दिये  गये  हैं  ।

 इन  प्रजातियों  की  सुरक्षा  के  लिए  दिए  गये  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल

 (1)

 (2)

 (4)

 वन्यजीव  अधिनियम  के  तहत  जीवन  और  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  के  खिए  तथा
 शिक्षा  और  पशु  संख्या  के  प्रबन्ध  के  प्रयोजनों  के  लिए  शिकार  को  छोड़कर

 सभी  वन्यजीव  प्रजातियों  के  शिकार  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है  ।

 वनन्‍्यजीवों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  वन्‍्यजीव  अभयारण्यों  और
 जीवमण्डल  रिजरवों  का  एक  नेटवर्क  स्थापित  किया  गया  हन  उद्यानों  और  अभयारष्यों
 के  विकास  के  लिए  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  कर

 रही  है  ।

 वन्यजीवों  की  दुर्लभ  और  संकटापन्न  प्रजातियों  से  प्राप्त  होने  वाले  उत्पादों  के  अन्तर्राष्ट्रीय
 और  आन्तरिक  व्यापार  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया

 राज्यों  के  चोरी-छिपे  शिकार  के  विरुद्ध  कार्य  करने  वाले  आधारभूत  ढांजे  को  सुदृढ़
 बनाया  गया  है  ।  भारत  सरकार  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  के  चोरी-छिपे
 शिकार  और  अवैध  व्यापार  पर  नियन्त्रणਂ  के  तहत  चोरी-छिपे  शिकार  के  विरुद्ध

 भूत  ढांचे  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  सहायता  प्रदान  करती

 201
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 (5)  सीमान्त  क्षंत्रों  में  वन्‍्यजीयों  के  संरक्षण  के  लिए  सीमा  सुरक्षा  भारत-तिम्बत  सीमां

 पुलिस  और  सेता  का  सहयोग  मांगा  गया

 (6)  भारतीय  बन्यजीब  संस्थान  अधिकारियों  को  बन्यजीव  प्रबन्ध  में  प्रशिक्षण  प्रदान  कर

 रहा

 (7)  वन्यजीव  प्रबन्ध  के  विभिन्‍न  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  अनुसंधान  शुरू  किया  गया

 (8)  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  1000  मौटर  से  अधिक  ऊंचाई  पर

 पहाड़ियों  में  वृक्षों  की कटाई  पर  प्रतिबन्ध  लगाया

 विवरण

 स्‍्तनपायी

 1.  तेंदुना

 2.  हिम  तेंदुआ
 3.  बादली  तेंदुआ

 4.  बन  बिलाव

 $.  पललास  बिल्ली

 6.  सुतहरी  बिल्ली

 Fe  रे
 (4.  Caio  कऋफक ६),  ह  ३५७३३ ३  -  ३  है  66  है

 9.  बिन्टुरोंग

 10.  रेड  पांडा

 11.  हिमालयी  ब्राउन  भालू

 12.  हिमालयी  काला  भालू

 13.  लाल  लोमड़ी

 802
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 22.  गोरल

 यूरियल  या  शापू

 «  गायन

 कॉपोलो  शीप

 .  साकिन

 -  हिमालयी  ताहर

 .  लिब्बती  एब्टीलोप  या  चीरू

 .  कृष्णसार

 .  भारतीय  चिंकारा

 .  जंगली  सुअर

 .  लिव्बती  जंगली  गधा
 .  कॉमम  लंगूर
 -  संगूर

 .  सुनहरा  लंगूर
 .  असमिया लकु  पुच्छ  वानर
 -  लघु  पुण्छ  बानर

 1.  तिब्बती  हिम  मुर्गा

 ्छ

 60०0

 An

 ७

 (९४

 +»

 (०

 बिमालयी  मोसाल

 .  स्‍्केटर  मोनाल

 ,  वैस्टने  ट्रैगोपान

 .  टिमिक्स  ट्रैगोपान

 .  ब्लाडथ  ट्रै  गोपान

 .  इअर्ड  फीजेस्ट

 .  फीजेन्ट  प्राउस

 »  ब्लड  फीजेस्ट

 3203
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 10.  कोलास  फीजेन्ट

 11.  चीअर  फीजेल्ट

 12.  बार  टेल्ड  फीजेन्ट

 13.  मोर  फीजेन्ट

 14.  जंगली  बटेर

 15.  काली  ग्देन  बाला  सारस

 मेरठ  में  शटल  रेलगाड़ी  में  बस  विस्फोट

 2005.  श्री  ताराअन्द  खण्डेलवाल  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  मेरठ  से  नई  विल्‍ली  को  आ  रही  शटल  रेलगाड़ी  में  शक्तिशाली  बम
 विस्फोट  हुआ

 यदि  तो  इस  घटना  से  कितने  यात्री  मारे  गए/धायल

 कक्‍्गा  सरकार  ने  इस  बीच  इस  घटना  की  कोई  जांच  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  सरकार  ने  यात्रियों  को  सुरक्षित  यात्रा

 लब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सल्लिकाजु  :  मोदी  नगर  और  मुरादनगर  के  बीच
 2  डी०  एन०  एम०  पैसेंजर  गाड़ी  में  19-10-1991  को  एक  बम  विस्फोट  हुआ

 दो  यात्रियों  को  गम्भीर  चोट  तथा  दो  यात्रियों  को  मामूली  चोट  आयी  किसी  यात्री  की

 मृत्यु  नहीं  हुई  ।

 और  मेरठ  की  राजकीय  रेलबे  पुलिस  ने  एक  आपराधिक  मामला  दर्ज  किया  है
 जिसकी  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 रेलों  पर  कानून  और  व्यवस्था  को  बनाए  रखना  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी

 प्रभावित  क्षेत्रों  में  जन  उद्घोषणा  टी०  पोस्टरों  तथा  समाचारपत्रों  में  विज्ञापनों  के
 माध्यम  से  यात्री  जनता  को  किसी  सन्देहास्पद  वस्तु  को  न  छुने  शथवा  उठाने  की  चेतावनी  दी  जा  रही  है
 और  वे  इसके  बारे  में  पुलिस/रेल  कमंचारियों  को  सूचित  प्लेटफार्मों  पर  यात्री  गाड़ियों  के  सवारी
 डिब्बों  को  खड़ा  करने  से  पहले  उनकी  पूरी  जांच  की  जाती  लावारिस  पड़ी  वस्तुओं  की

 ॥
 पहचान  करने

 तथा  उनका  पता  लगाने  के  लिए  पुलिस  पार्टियों  द्वारा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  यात्रियों  के  सामान  की  अधानक
 जांच  की  जा  रही

 कस्त्रबा  दिल्‍ली  में  नवजात  शिशुओं  को  मृत्यु

 2006.  श्री  हरि  किशोर  सिह  :

 थओो  ग्रदास  कामत  :

 झ्ली  अजु  न  सिंह  यादव  :  बया  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  11  1991  के  इंडियन  एक्सप्रंसਂ  तथा  क्रमशः  11
 1991  और  12  1991  के  हिन्दूਂ  में  एंटाक्रस  हास्पीटल्स  लेबर

 एच०  ओ०  टु  प्रोब  इन  दु  डेथ  आफ  79  न्यू  बौनं  बेवीजਂ  ओर  मोरटेलिटी  हाइ  इन

 म्यूनिसिपल  हास्पीटल्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  और  इस  सम्वन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा
 उठाये  जाने  का  विचार

 स्वास्थ्य  ओर  परिधार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारादेवी  :

 हां  ।

 7-1-1991  से  31-10-1991  तक  नव-प्रसव  परिचर्या  यूनिट  में  2115  नवजात

 शिशु  भर्ती  किए  गए  इनमें  से  430  की  मृत्यु  हो  गई  ।  मुत्यु  के  कारण  ये  हैं  कि  केवल  ऐसे  नवजात

 शिशुओं  को  नव-प्रसव  गहन  परिचर्या  यूनिट  में  भर्ती  किया  जाता  जिनका  वजस  कम  समय  से

 पहले  पैदा  हुए  जन्मजात/अजित  संक्रमणों  से  पीड़ित  एक्यूटफ्लमिनेंट  पीलिया  और
 अन्य  गम्भीर  वीमारियों  अथवा  मधुमेह  के  रोगी  कमजोर  और  रकक्‍्ताल्पता  वाले  हों  और  प्रीएक्लेप्टिक
 टाक्सामिया  माताओं  वाले  हों  ।  क्योंकि  इस  यूनिट  में  बहुत  अधिक  खतरे  वाले  नवजात  शिशुओं  को  ही
 भर्ती  किया  जाता  इसलिए  मृत्यु  दर  को  अपसामान्य  नहीं  समझा

 राष्ट्रीय  शिक्षक  आयोग  की  स्थापना

 2007.  श्री  मुहोराम  सेकिया  :

 डा०  सुधीर  राय  :

 भी  सस्तोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  मानव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विच्चार  राष्ट्रीय  शिक्षक  आयोग  की  स्थापना  करने  का  है

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सासव  संसाधन  विकास  मंत्री  अज्‌ न  :  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  1983  में  दो  राष्ट्रीय  शिक्षक  आयोगों  का  गठन  किया
 एक  स्कूल  स्तर  के  शिक्षकों  से  सम्बन्धित  था  तथा  दूसरा  उच्चतर  शिक्षा  स्तर  शिक्षा
 पर  शिक्षकों  के  लिए  था  |  इन  आयोगों  की  रिपोर्ट  1985  में  प्राप्त  हुई  इन  आयोगों  की  रिपोर्टों  पर
 सरकार  ने  विधिवत  विचार  शिक्षकों  की  कार्य  स्थिति  से  सम्बन्धित  मामले  पर  राष्ट्रीय  शिक्षा

 1986  की  समीक्षा  तथा  समीक्षा  समिति  की  रिपोर्ट  पर  की  गई  कारंवाई  के  सन्दर्भ  में  भी  विचार
 किया  गया  ।

 केन्रीय  विद्यालयों  में  शिक्षकों  के  रिक्त  स्थास

 2008.  भी  मुहीरास  सेकिया  :

 भरी  विलास  मुत्त  मवार  :  क्या  सानव  संसाधन  ब्रिकास  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे
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 ।  1991  को  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  शिक्षकों  के  कितने  स्थान  रिक्त

 क्‍या  1989-90  में  बनाये  गये  सीधे  भरती  के  पेनल  इस  समय  भी  कार्यान्वित  किये  जा

 यदि  तो  इन  रिक्त  स्थानों  को  न  भरने  के  क्‍या  कारण  और

 इन  सभी  रिक्त  स्थानों  को  कब  तक  भरा  जायेगा  ?

 सानज  संसाधन  विकास  संत्रो  अज्ुन  :  |  1991  को  केन्द्रीय

 विद्यालयों  में  शिक्षकों  की  श्रेणी-वार  रिक्तियां  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  हैं  तथा  बाद  में  सभा  पटल  पर  रख
 दी

 और  शासी  बोईड़  द्वारा  अनुमोदित  स्थानान्तरण  मागंदर्शी  सिद्धांत  में  दियेगए

 अशुक्रमानुसार  सीधी  भर्ती  के  शिक्षकों  की  नामसूची  पर  स्थानान्तरणों  के  पश्चात  विचार  किया
 जाता

 कंसर  के  उपचार  के  लिए  दवा  को  लोज

 2009.  श्री  जनादंग  सिक्ष  :

 शो  राम  लखम  सिह  यादव  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रासायनिक  प्रौद्योगिकी  और  सिप्ला  द्वारा
 भी  कैंसर  के  रोगियों  का  उपचार  करने  के  लिए  कोई  नई  दवा  विकसित  की  गर्ड

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  उनत  दवा  का  परीक्षण  किया  गया  है  तथा  इसे  उपयोग  के  लायक  पाया  गया
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संज्ञालय  में  र/ज्य  सस्ती  डो०  के०  ताराबेबो  :

 और  कँसर  रोधी  औषध  के  लिए  जिसमें  पोडोफिल्लोटोक्सिन  का
 प्रयोग  शामिल  विकसित  की  गई  है  ।  इसे  फेफड़  टेस्टीज  और  लिम्फोमा  आदि  के  कैंसर  के

 उपचार  के  लिए  लाभदायक  पाया  गया  औषध  का  ब्रांड  नाम  एटोसिड  है  ।

 और  सरकार  ने  कसर  विशेषज्ञों  के  परामर्श  से  उक्त  दवाई  की  प्रभावकारिता  तथा
 निरायदता  सम्बन्धी  आंकड़ों  की  जांच  की  है  और  इम  ओऔषध  को  विपणन  के  लिए  अनुमोदित  कर
 दिया
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 कालाजार  रोग

 2010.  श्री  जनादंन  सिर  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कहल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्‍या  पिछले  दो  मह्दीनों  के दोरान  देश  के  अनेक  भागों  में  कालाजार  रोग  का  प्रकोप

 यदि  तो  इससे  सर्वाधिक  प्रभावित  हुए  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा  इसके  फलस्वरूप

 मरने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  और

 हस  रोग  के  उन्मूलन  के  लिए  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्थास्ष्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डा०  के०  तारादेबो  :
 और  कालाआजार  की  स्थानिकमारी  केवल  दो  राज्यों  अर्थात  बिहार  और

 बंगाल  में  फैली  हुई  है  ।  पिछले  दो  महीनों  के  दौरान  राज्य  से  काला-आजार  के  कारण  हुई  258  मौतों
 की  सूचना  मिली  है  ।  लेकिन  पिछले  दो  महीनों  के  दौरान  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  से  काला  आजार  के
 कारण  हुई  किसी  भी  मौत  की  सूचना  नहीं  मिली

 इस  बीमारी  को  फैलने  से  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  विशिष्ट  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  —

 --  रोगियों  का  प्रणाली  बद्ध  तरीके  से  पता  लगाना  और  सभी  रोगियों  का  सोड़ियम
 पैंटामिडाइन  आदि  जैसी  औषधों  से  उपचार  करना  ।

 क्षेत्रों  में  डी०  डी०  टी०  के  दो  अवशिष्ट  कीटनारी  छिड़काव  करके  वैक्टर
 नियन्त्रण  के  जरिए  संचरण  को  रोकना  ।

 आजार  के  रोगवाहकों  अर्थात  स्थल  अथवा  मरुभक्षिकाओं  को  पनपने  से  रोकने  के
 लिए  घरों  के  अन्दर  और  घरों  के  इदे-गिदद  सामान्य  सफाई  में  सुधार  करना  ।

 की  रोकथाम  के  लिए  स्वास्थ्य  शिक्षा  कार्यकलापों  को  तेज  करना  ।

 आजार  के  रोगियों  का  निदान  और  उपचार  करने  में  चिकित्सीय  और  परा-बिकित्सीय
 कारमिकों  को  प्रशिक्षित  करना  ।

 आवियासोी  क्षोत्रों  में  साक्षरता  की  दर

 2011.  भी  पशबंतराब  पाठिल  :  क्‍या  सासव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आदिवासी  ओर  पिछड़  क्षंत्रों  मे ंसाक्षरता  की  दर  क्‍या

 इन  क्षंत्रों  में  साक्षरता  का  प्रसार  करने  के  लिए  सरकार  क्या  प्रयास  कर  रही
 क्‍या  आदिवासी  क्षेत्रों  में  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  की  संख्या  बहुत  कम

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रतिशत  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कोई  योजना
 तैयार  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 सानथ  संसाधन  विकास  सस्त्रो  अजु न  वर्ष  1981  की  जनगणना  के  अनुसार
 समस्त  आयु  वर्ग  के  अनुसूचित  जनजातियों  में  साक्षरता  दर  16.35  प्रतिशत  वर्ष  1991  की

 जनगणना  के  अनुसूचित  जनजातियों  की  साक्षरता  दर  अभी  तक  उपलब्ध  नहीं  हो  पाई

 प्रारम्भिक  शिक्षा  के  सवंसुलभीकरण  सहित  अनौपचारिक  शिक्षा  तथा  राष्ट्रीय  साक्ष  रता  मिशन
 जिसका  उद्दे श्य  वर्ष  1995  तक  15-35  आयुवर्ग  के  8  करोड़  प्रौढ़  निरक्षरों  की  कार्यात्मक  साक्षरता
 प्रदान  करना  देश  में  निरक्षरता  उन्मूलन  के  लिए  व्यापक्र  कार्यक्रमों  का  अभिन्न  भाग  जिसमें
 जातीय  तथा  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़  हुए  क्षेत्रों  पर  विशेष  बल  दिया  गया  है  ।

 अनुसूचित  जनजातियों  के  बच्चों  के  नामांकन  में  सभी  स्तरों  पर  विशेषरूप  से  प्राइमरी
 स्तर  पर  पर्याप्त  बढ़ोत्तरी  हुई  जोकि  वर्ष  1964-65  में  22.8  लाख  से  बढ़कर  वर्ष  1988-89  में
 76.00  लाख  हो  गई  है  जो  अखिल  भारतीय  औसत  वृद्धि  दर  के  2.9  प्रतिशत  की  अपेक्षा  5.1  प्रतिशत
 की  वृद्धि  दर  बैठती  है  ।

 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  शैक्षिक  कार्यक्रमों  को  सुदृढ़  आधार  बनाने  के  लिए
 कई  कदम  उठाए  गए  जनजातीय  क्षेत्रों  में  प्रोढ़  शिक्षा  एवं  अनौपचारिक  शिक्षा  केन्द्रों  को
 खोलने  और  आपरेशन  ब्लेक  बोर्ड  योजना  के  तहत  उन्हें  शामिल  जनजातीय  बाहुलय  क्षत्रों  में
 शैक्षिक  संस्थानों  का  निःशुल्क  पुस्तकें  और  लेखन
 सामग्री  जैसे  प्रोत्साहनों  का  प्रावधान  करना  है  इस  समुदाय  के  लोगों  के लिए  उच्च  अध्ययन  के  शैक्षिक
 संस्थानों  में  सीटों  का  आरक्षण  इन  संस्थानों  में  उपचारी  तथा  विशेष  शिक्षण  सुविधाएं  तथा  प्रतियोगी
 परीक्षाओं  के  लिए  कोचिंग  कक्षाओं  का  प्रावधान  केन्द्रीय  भारतीय  भाषा  राष्ट्रीय
 अनुसंघान  और  प्रशिक्षण  परिषद्‌  तथा  प्रौढ़  के  राज्य  संसाधन  केन्द्रों  आदि  के  माध्यम  से
 जातीय  भाषा  में  प्रवेशिकाएं  आदि  तैयार  मैद्रिकोत्तर  छात्रवृत्ति  प्रदान  करना  तथा
 छात्रावासों  और  आभ्रम  स्कूलों  के  निर्माण  के  लिए  राज्य  सरकार  को  सहायता  देना  शामिल

 प्रश्त  नहीं

 जलपाईगड़ी  में  हाथियों  का शिकार

 2012.  भी  यशवस्तराव  पाठिल  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  पश्चिम  बंगाल  के  जलपाईगुड़ी  के  उडलाबाड़ी  क्षेत्र  में  जंगली  हाथियों  के  शिकार  करने
 की  अनुमति  दी  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  वर्ष  के  दोरान  कितने  हाथी  अथवा  अन्य  जंगली
 जानवर  मारे  और

 इस  क्षेत्र  में  जंगली  जानवरों  के शिकार  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जाने  का
 विचार

 पर्यावरण  और  जन  मस्त्रालय  के  राज्य  सगञजी  कमल  :  देश  भर  में
 हाथियों  के  शिकार  पर  प्रतिबन्ध  वन्यजीव  1972  की  धारा  11,  के
 अन्तर्गत  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए  मुख्य  वन्यजीव  वार्डन  द्वारा  उन  हाथियों  के  शिकार  करने  की
 अनुमति  दी  जा  सकती  है  जिनसे  मानव  जीवन  को  खतरा  हो  ।  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  पश्चिमी  बंगाल  के
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 जलपाइणुड़ी  जिले  में  उदलवाड़ी  क्ष  त्र  क ेआसपास  इस  तरह  के  एक  हाथी  के  शिकार  करने  की  अनुमति
 दी  गई  थी  ।  इस  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कोई  दूसरे  बन्यप्राणी  नहीं  मारे  गए

 वन्यप्राणियों  को  मारे  जाने  से  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 देश  में  वन्यप्राणियों  के  शिकार  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है|

 वस्यप्राणियों  की  दुर्लभ  और  संकटापन्न  प्रजातियों  के  व्यापार  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया

 वश्यजीव  अधिनियम  की  शर्तों  के  अनुसार  दूसरी  प्रजातियों  के  व्यापार  पर  कठोर
 नियंत्रण  इस  प्रकार  की  प्रजातियों  के  वन्यजीव  उत्पादों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  ब्यापार  पर
 प्राणिजांत  और  बनस्पेतिजात  की  संकटापस्न  प्रजातियों  के  अन्तर्सष्ट्रीप  व्यॉपर  सम्बन्धी

 अभिसमय  जिसका  भारत  एक  सेंदेस्य  कै  उप्ेन्धों  के  अन्तगंत  भौ  प्रतिबंध

 है  ।

 भारत  सरकार  ने  वन्यजीव  उत्पादों  के  अस्तर्राष्ट्रीय  ब्यापार  की  निगरानी  और  उस  पर
 प्रतिबर्ध  लगाने  के  लिए  क्षेत्रीय  कर्योलेयोँ  और  उप  क ेश्रीय  कॉर्मॉर्लयीं  की  स्थेपना  की

 है  ।

 राज्य  सरकारों  को  उनके  चोरी-छिपे  शिकाररोधी  ढांचे  को  मजबूत  बनाने  के  लिए
 जीवों  के  घोरी-छिपे  शिकार  और  अवैध  व्यापार  पर  नियंत्रणਂ  की  केख्द्रीय  प्रायोजित
 स्कीम  के  अस्तगंत  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती

 वन्यजीव  1972  में  संशोधन  किया  गया  चोरी-छिपे  शिकार
 करने  और  अंवैध  व्यापार  के  लिए  दण्डों  में  उपयुक्त  वृद्धि  की  गई

 प्राधिकृत  अधिका री  के  आदेशों  के  बिता  वस्यजीब  उत्पादों  के  परिवहुन  को  दण्डनीय
 रांध  बनाया  गया

 भठतोी  जंक्शन  में  कंक्ट्री

 2013.  भी  हरिकेबल  प्रसाद  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  पूर्व  रेखेगे  के  भटनी  जंक्शन  पर  रैलवे  की  खाली  भूमि  पर  फोलतँ  पुओंँ  कै  निर्माण  हेतु
 कैक्ट्री  लगाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सस्वस्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मस्जालय  में  राज्य  मस्ती  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गढ़वाल  क्षेत्र  में  बन  जोध  अभयारष्य

 2014.  थी  भुगत  लता  खंडूरी  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  ईपा  करों

 क्‍या  सरकार  को  गढ़वाल  क्षत्र  में  वन्‍्यजीव  अभयारण्य  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  मिली
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 यदि  तो  किस  तरह  की  शिकायतें  मिली

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  अभयारण्य  के  जंगली  जानवरों  ने  इस  क्षेत्र  में  कितने  व्यक्तियों

 और  पशुओं  को  मार  डाला  और  गम्भीर  रूप  से  घायल  कर

 क्‍या  म॒तकों  के  आश्रितों  और  घायल  व्यक्तियों  को  मुआवजा  दे  दिया  गया

 यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  ऐसी  घटनाओं  को  रोकमे  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वर्षाधरण  और  बन  संज्ञाल य  के  राज्य  मस्त्री  कसल  :  से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 पोढ़ी  और  चमोली  जिलों  के  प्राचीत  मन्दिर

 2015.  श्री  मुबस  चर्द्र  खंड्री  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंषी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 उत्तर  प्रदेश  के  पौड़ी  और  चमोली  जिलों  में  प्राघीन  ऐतिहासिक  इमारतों  तथा
 अस्य  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनका  रख-रखाव  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  किया  जाता

 क्‍या  यह  विभाग  इन  दोनों  जिलों  में  कुछ  और  ऐतिहासिक  महत्व  के  भवनों  तथा
 प्रकानों  का  कार्यभार

 संभालेगा  ;.

 यदि  तो  पोड़ी  जिले  के  नैनीडास्डा  विकास  खण्ड  में  गुजाइगरही  मम्दिर  तथा  अस्य  देव
 स्थानों  को  भी  उनमें  शामिल  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सन्‍्त्री  अल  न  :  जिला  जमोली  में  केन्द्रीय  सुरक्षा  के
 गत  जो  स्मारक/स्थल  उनकी  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  जिला  पौड़ी  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 सुरक्षित  कोई  स्मारक/स्थल  नहीं  है  ।

 इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।

 नहीं  ।

 मन्दिर  और  देव  स्थानों  को  प्राचीन  संस्मारक  तथा  पुरातत्वीय  स्थल  और  अवशेष
 1958  के  अन्तगंत  राष्ट्रीय  महत्व  के  स्मारक  के  रूप  में  सुरक्षा  हेतु  उपयुक्त  नहीं  आंका  गया
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 जिजरण

 उत्तर  प्रदेश

 जिला--चमोली

 क्रम  सं०  स्थान
 ह

 स्मारक/स्थल  का  नाम

 1.  आदबब्री  सोलह  मन्दिरों  के
 2.  चांदपुर  किला  ओर  इसकी  दीवारें  तथा  इसके  अस्यर

 के  घरों  एवं  सीढ़ियों  के  अवशेष  ।

 3.  गोपेश्वर  लोहे  का  छड़दार  जिशूल  तथा  एक  प्राचीन  एवं
 तीन  नवीन  शिलालेख  ।

 4...  पांडकेशौ्वर  दो  मन्दिर  ।

 5.  गोपेश्वर  रुब्रनाथ  मन्दिर  ।

 6.  गांव  मंडल  सर्वेक्षण  प्लाट  नं०  89  में  शिलालेख  ।

 हेरिटेज  होटल

 ु
 2016.  श्री  चेतत  पी०  एस०  चौहान  :  ॥॒

 भरी  रसेश  चम्द  तोमर  :  क्‍या  गागर  बिसानन  ओर  पयंडन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पैलेस  होटलों  से  भिन्‍न  हेरिटेज  होटलों  की  एक  विशिष्ट  श्रेणी  बमाने  का
 निर्णय  लिया

 यदि  तो  इन्हें  इनका  वर्गीकरण  करने  तथा  इनके  रख-रखाबं  की  शर्तों  का  ब्यौरा
 क्या  और

 नये  वर्ग  के  होटलों  के  निर्माण  में  विशेषता  हासिल  करने  के लिए  और  अधिक  भूसम्पत्ति
 मालिकों  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  निर्धारित  प्रोत्साहनों  और  रियायतों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सागर  बिमानल  और  पर्यटन  सस्ज्ो  भाधवराज  :  सरकार  तने
 होटलोंਂ  की  एक  श्रेणी  बनाई  है  जिसमें  1920  से  पूर्व  निरभित  महलों/दुर्गों  /  किसी  भी
 आकार  के  आवास  में  चलने  वाले  होटल  शामिल

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 सरकार  द्वारा  अनुमोदित  होटलों  को  दिए  जाने  वाले  प्रोत्साहन  और  रियायतें  अमुमोदित
 होटलोंਂ  की  श्रेणी  पर  भी  लागू  हांती  हैं  ।
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 बननननमगीनन+--ीन  नमन  न+-+मनमन-न-न-नननन  2  ननरअिनननझक  3  "डड-खक्‍3:फपिघड।  “न्‍>स्‍ऊअधऊतऊत  चना  ©  +>५-७०-+-++-अनकनामान्क५नमकमकककाजक  ५.

 परिभाषा  :  होटलोंਂ  छत्‌  से  पूर्व  निमित  महलों/दुर्गों/किलों/हबेलियों/
 किसी  भी  आकार  के  आवास  में  चलने  वाले  होटलों  को  शामिल  किया  जाएगा  ।

 2.  शासास्य  विशेषताएं  :  बास्तु-कला  विशेषताएं  और  सामान्य  निर्माण  विशेष  ढंग
 का  होना  चाहिए  तथा  आसपास  का  परिवेश  और  सजावट  महलों  के  रूप  के  अनुकुप  होनी

 वहां  पर  कार  पाक  करते  के  लिए  पर्याप्त  जगह  होनी  चाहिए  ।  सभी  सार्वजनिक  कमरों  और

 क्षेत्रों  तथा  अतिथि  कक्षों  का  अच्छी  तरह  किया  गया  हो  और  सुरूखिपूर्ण  के  कालीन

 एप्स  फनिचरर/जुड़नार  आदि  सुसज्जित  होना  चाहिए  जो  परम्परागत  जीवन  शैश्षी  से  मेल
 खाते  हों  ।  कीट  मुक्त  सीलन  व  दुर्गन्‍्ध  मुक्त  ओर  पर्याप्त  बड़े  आकार के  हों

 जिनमें  आधुनिक  सुविधाओं  फ्लश  वाश  गर्म  एवं  शीतल  से  युक्त  साथ  लगे
 बाथरूम  इनमें  सुसज्जित  लॉबी  अथवा  लाउन्ज  होने  चाहिए  जिनमें  उच्च  स्तर  के  अच्छी
 फिटिंग  के  साथ-साथ  पुरुषों  और  महिलाओं  क ेलिए  अलग-अलग  क्लॉक  रूम  होने  चाहिए  ।

 3.  सुविधाएं  :  इनमें  एक  कैश  एवं  सूचना  काउस्टर  होना  चाहिए  जहां  पर  प्रशिक्षित
 और  अनुभवी  कमंचारी  मुद्भा-विनिमय  ओर  छोड़े  हुए  सामान  सम्ब्रन्धी  कमरे  की  सुविधा
 होनी

 है
 ।.  परिसर  में  एक  सुसण्जित  सुब्यवस्थित  और  अच्छी  तरह  अनुरक्षित  भोजन  कक्ष  होता

 चाहिए  ओर  कानूस  अनुमत  एक  सुन्दर  सुसज्जित  बार/परमिट  रूम  होना  रसोई  और  रसोई
 भण्डार  व्यावसायिक  ढंग  से  बनाई  गई  तथा  सुसज्जित  होनी  चाहिए  जिससे  परिचालन  की  कुशलता  को

 सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।  कटलरी  और  शीशे  के  बतंन  उच्च  स्तर  के  और  पर्याप्त  संब्या  में  होने
 चाहिए  जो  जीवम  शैसी  ओर  भोजनार्थ  आने  वाले  अतिथियों  की  संख्या  के  अनुरूप  पेयजल  कीराणु
 रहित  होना  चाहिए  ।  रसोई  रोशनीदार  और  कीट  चाहिए  ।  प्रवाहित  गर्म

 और  शीत॒ल़
 के  की  स्वास्थ्य  कर  व्यवस्था  और  कीटाणु  रहित  डीप  फ्रीजर  और

 रेफ्रिजरेटर  पर  प्रत्येक  भोज  के  लिए  ताजे  भोजन  का  प्रबन्ध  अतिरिक्त  जेनरेटर  की  व्यवस्था
 होनी  से  युक्त  तीन  टियर  वाशिग  प्रणाली  होनी  चाहिए  ।  बगीचों  आहातों  का  रख-रखाव  अच्छी
 तरह  किया  गया  ही  ।

 4.  सेबाएं  :  होटल  का  भोजन  और  पेय  सेवा  अच्छे  स्तर  की  होनी  कमंचारी  चुस्त
 एवं  साफ-सुथरी  वर्दी  में  हो  तथा  वे  कुशल  और  शिष्ट  हो  और  अतिथियों  के
 सम्पर्क  में  आने  वाले  कर्मचारियों  को  अंग्रेजी  समझ  आनी  इन  होटलों  में  गृह-ब्यवस्था

 सम्भव  स्तर  की  होनी  चाहिए  और  उच्च  स्तर  के  तोलियों  आदि  की

 प्रचुर  संख्या  में,आपूर्ति  होनी  प्रत्येक  अतिथि  कक्ष  में  वैक्यूम  जग/फ्लास्क  होने  जिनमें

 कीटाणु-रहित  पाती  भरा  ऋतु के  अतिधि  कक्षों  को  गमे/ठण्डा  रखते  की  व्यव्नस्था  होनी
 ज़ित  स्थानों  पर  टेलीफ़ोत  हों  वहां  पर  कार्यालय  में  कम  से  एक  टेलीफोन  होता

 चाहिए  तथा  भ्रत्येक  अतिथि  कक्ष  में  कॉल  बेल  होनी  आवश्यकता  पड़ने  पर  चिक्रित्सा  उपन्नन्ध
 होनी  चाहिए  ।

 उंपर्शत  बातों  के  यह  महसूस  गया  कि  द्वोटलਂ  की  श्रेणी  के  लिए
 विचॉरॉर्थ  शम्पंतियों  के  वास्तुशिल्प  को  विरूपित  किया  जाता  चाहिए  तथा  कोई  भी  विस्तार/सुधार/
 परिवतेन  परम्परागत  जीवन  शैली  के  अनुरूप  होना  प्रत्येक  सम्पत्ति  के  कर्मचारी/कमरा  अनुपात
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 अतिथि  काहों  संख्या  के  अनुरूप  होना  चाहिए  ।  इस  बात  पर  भी  बल  दिया  गया  कि  ये  होटल
 झाम्रिक  आधार  चलाए  जाते  चाहिएं  और  उनका  परिवेश  और  सेवाएं  यथावत  बनी  रहनी  चाहिएं  ।

 विरासत  होटलों  को  अपने  क्ष  त्र  की  विशिष्ट  एवं  परम्परागत  जीवन  शैली  को  प्रदर्शित  करना

 अआहिए  कर  परिकेश  प्रज़न  बहुत  ऋची  ग्रुपवत्ता  का  +ाहिए  जिनका.स्तर

 मालक  से  कमर  न  ।

 जामरानो  बहु-उद्देशीय  परियोजना

 2017.  भी  चेतन  पी०  एस०  चोहाम  :

 शी  रमेश  चन्त  तोसर  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मन्त्री  यह  बताने.की  कपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  की  पर्यावरणीय  स्वीकृति  के  लिए  जामरानी  बहु-उहं शीय  परियोजना  की

 कार्य  योजना  कब  भेजी  गई

 क्या  सरकार  उसे  कर

 यदि  तो  उप्के  कादण

 परियोजना  शीध्र  स्वीकृति  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्याधरण  और  थम  सम्भ्रालय  के  राज्य  कमल  :  बहुदेश्यीय
 परियोजना  के  लिए  व्यापक  काये  योजताओं  को-अभी-परियोजना  प्राधिकारियों  द्वारा  प्रस्तुत  किया  जाता
 है  ।

 और  व्याप्पक्र  योजनाओं  के  होने  के  ही  मंजूरी  के  लिए  परियोजना  पर
 विचार  संभव है  ।

 म्ममले  को  शीघ्र  तिप़दाने  के  लिए  परियोजना  प्राधिकारियों  के  साथ  अनेक़  ब्रिच्चार-विमर्श

 किए  जा  चुके

 परिआए  सिप्रोज़त

 2018.  भ्रो  गोपीषाण  गढछ्पति  :

 शी  अजु त  सिह  यादल  :

 करी  सुशोल  चना  वर्मा  :

 भरी  रमेश  :

 भी  पाला  के०  एसਂ  मंध्य  :

 शी  महेत्रा  बेठा  :

 भरी  बाऊ  दयाल  जोशो  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  ने  वांछित  प्रगति  नहीं  की

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यवार  प्रतिवर्ष  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए
 और  प्राप्त  किए  और
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 उक्त  अवधि  में  प्रदान  की  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  राज्यवार  एवं
 वार  कितने  प्रतिशत  राशि  का  उपभोग  किया  गया  तथा  आठवीं  पंचबर्षीय  योजना  में  इस  सम्बन्ध  में  राज्य
 बार  कितनी  धनराशि  आबंटित  करने  का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मर्जालय  में  राज्य  मन्त्री  डी०  के०  तारादेबों
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  वर्ष  1990  के  लिए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  जनांकिकी

 लक्ष्यों  की  उपलब्धि  रखी  गई  है  :--

 अशोधित  जन्म  दर  :  29.1  प्रति  1000  जनसंख्या

 अशोधित  मृत्यु  दर  :  10.4  प्रति  1000  जनसंब्या

 कारगर  दम्पती  सुरक्षा  दर  :  42  प्रतिशत

 नवजात  शिशु  मृत्यु  दर  90  प्रति  1000  जीवित  जन्म

 उपयु क्‍त  लक्ष्यों  को  देखते  हुए  वर्ष  1990  की  अनन्तिम  उपलब्धियां  इस  प्रकार  रहीं  :---

 अशोधित  जन्म  दर  :  29.9  प्रति  1000  जनसंख्या

 पंजीयन  पद्धति  के  अनुमानों  पर

 अशोधित  मुत्यु  दर  9.6  प्रति  1000  जनसंख्या

 पंजीयन  पद्धति  के  अनुमानों  पर
 कारगर  दम्पती  सुरक्षा  दर  :  43.3  प्रतिशत  (31-3-1990

 नवजात  शिशु  मृत्यु  दर  ।  80  प्रति  1000  जीवित  जन्म

 पंजीयन  पद्धति  अनुमानों  पर

 उपयु  क्‍त  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  जन्म  दर  को  छोड़कर  मृत्यु  कारगर  दम्पती  सुरक्षा  दर

 और  नवजात  शिश्‌  मृत्यु  दर  के  लिए  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए  गए  हैं  और  इनसे  अधिक  काये  हुआ  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  198  8-89,  1989-90  और  1990-91  के  परिवार  नियोजन

 के  राज्यवार  ओर  तरीकेवार  निर्धारित  लक्ष्य  और  उपलब्धियां  में  दी  गई  हैं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दोरान
 परिवार

 कल्याण  के  कार्यास्वयन  पर  हुए  राज्यवार  व्यय  का  ब्यौरा  में  दिया  गया  आठवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  राज्यों  को  परिवार  कल्याण  कायेक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  आवंटनों  को  अस्तिम  रूप

 नहीं  विया  गया  है  ।
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 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरांन  परिवार  कल्याण  कार्य  क्रम  के  अन्तर्गत
 राज्यबार  व्यय

 :  «#&  «लाख
 —

 1988-89  8-89  1989-90  1990-91 कम  राज्य

 सं०

 1...  आंध्र  प्रदेश  4574.19  4823.91  4987.40
 2...  असम  |  (1389.64  1541.13

 3...  बिद्दार  (3578.57  4247.74
 4...  गुजरात  3491/81  4666.43.  .  4218:75

 5.  5...  1363.55  1446.67  1344.21
 6...  हिमाचल  प्रदेश  750.08  -792.48  1832.52

 7...  जम्मू  और  कश्मीर  -448.61;.  47.23...  603.29
 ”

 8...  कर्नाटक  m=  99499846,  4310.65  .  -  3857.59

 9.  फेरल  3102.62  |  4229.35  ,  3973.03
 10...  मध्य  प्रदेश

 |
 4395.98  9°  4477.51

 11...  महाराष्ट्र  4953.65  5738.40  6507.63

 12,  262.24  303.84..  273.45

 13...  मेघालय  133.66  158.89  *  16053  ,
 14...  नागालैंड  141.45  142.30  87.13

 उड़ीसा
 .

 2663-69  “  '

 पंजाब  5

 राजस्थान  2558.77  “/  बरा/ह5व-

 सिक्किम  75.57  93.30

 तमिलनाडु  2876.25  ....
 20.  त्रिपुरा  267.93  ,..  292.58

 उत्तर  प्रदेश

 22...  पश्चिम  बंगाल  4560.73.

 23.  अरूणाचल्  प्रदेश  33.23.  35.20:

 24...  गोवा
 *

 65.33:  90.96

 25...  मिजोरम  5  94.82-...  55.54.
 जी  9  ्  घर  घ  .  छआआ  औऋआऋ$फछह७8छ उछऋछ ी

 +  अनन्तिम
 ह  ढक  गण
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 लिखित  उसर  $  ।99।

 बलों  का  बाणिज्थिक  दोहन

 2019.  थऔौ  गोपीभाय  गजपति  :  क्या  फर्थाचरण
 और

 बल  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फिः
 ह

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिए  बनों  के  दोहन  पर  रोक  लगाने  का
 प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 हीसे  पर  राज्य  सेरकॉर  की  क्यां  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 पर्वाधरण  और  बन  मंजालब  में  राज्य  मर्जी  कमल  :  से  राष्ट्रीय  बन  नीति
 1988  में  वृक्षों  की  कटाई  पर  पूर्ण  प्रतिबसर्ध  नहीं  लैगाया  गया  भीति  में  यह  कहा  गर

 है  कि  सेरेकार्र  हारा  प्रबन्ध  पॉजना  स्वीकृत  किये  बिता  भी  बन  में  कार्य  कौ  अनुति  नहीँ  दी  जाती
 चाहिए  भरें  बों  से  प्रत्यक्ष  ओजिक  लाभ॑  प्रॉप्ते  करमा  पर्यावरणीय  स्थिरता  और  पारिस्थितिकीय

 सन्तुलन  के  लिए  बनों  के  मेंहत्वे  से  ऊपर  नहीं  होगी

 उड़ीसा  मैं  शाहसिक  पर्यटन

 2020.  थी  गोपीनाथ  गेंजेंपति  :  क्यों  भांगेरें  बिमानन  और  पर्यटन  मरभौ  यह  बताते  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  साहसिक  पर्यटन  पर  बल  दिया  और

 यवि  तो  इस  क््यश्त  और  विशेषरूप  से  उड़ीसा  कया  विशिष्ट  कद्ष्म  उठाए
 गए  हैं  ”

 ह

 सागर  जिजानन  और  पंई८ैन  मंत्री  भार्धराव  :  हां  ।

 केस  सरकार  ने  साहसिक  पर्यटन  सम्बस्धी  निध्मलिखित  स्कीमों  के  लिए  उड़ीसा  सरकार
 को  वित्तीय  शहायता  दी

 रुपये

 1.  लौंग  केस्त्रों  के  लिए  जल-क्रीड़ा  उंपेकरंण  15.44

 2.  भितरकजिकों  कै  लिए  चांदवालौं  में  बम  गह  14.96

 3.  टिकरपाड़ा  में  बन  गृह  14.80

 4.  भितरकणिका  वम्य  जीव  अभयारण्य  के  लिए  मोटर  बोट  4.30

 $.  सिपलीपाल  शब्ट्रीय  उच्चान  के  लिए  मिनी-बलें  और  हाथी  4.04

 महाराध्टु  में  धौड़  स्थारक

 2021.  जी  गोपीनायें  गेजपति  :
 क्यों  लोग  संसाक्षत  विकास  मंत्री  वंहबताने  की  हृपी  करेंगे

 238
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 बल  «मम

 क्या  लैलिततोंगिरि  और  उदयगिरि  जैसे  विश्व  प्रसिद्ध  बौद्ध  स्थारक  पिछले  कई
 बलकों  से  उपेलित  पड़े  और

 यदि  तो  इन  स्मारकों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कवम  उठावे

 मागय  संसाधन  बिंकास  मंत्री  अर  त  :  और
 गिरि  और  ललितागिरि  के  बौद्ध  स्मारकों  को  पुरातत्वीय  मानदण्डों  के  अनुसार  परिरक्षित  और
 रकित  किया  जाता  लक्लिनिरि  और  उदयनिरि  के  बोद्ध  स्थलों  पर  खुदाई  का  कार्य  पहले  हौ  किया
 जा  चुका  है  तथा  वहां  पर  पुराबस्तुएं  और  मिट्टी  के  बतंन  पाए  गए  रत्नागिरिं  के  संग्रहालय
 भवन  को  पूरा  कर  लिया  गया  ललितगिरि  में  खुदाई  के  दौराम  पाई  गई  पुरावस्तुओं  को  भवन  में
 रख  विया  गया  है  |

 आयें दिक  चिकित्सा  पद्धति  को  लोकप्रिय  बनाना

 2022.  भरी  कड़िया  सुडा  :

 थी  औफांत  थेगा  :

 aft  ह्ठी  ०  एम  ०  सईद  ई

 डशा०  सी०  लिलखजेरा  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  आयुर्वेदिक  चिकित्सा  पद्धति  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  हाल  ही  में  दिल्ली  में  कोई
 बैठक  आयोजित  की  गई

 यदि  तो  इसमें  क्या  सिफारिशें  पेश  की  गई  और  इन  पर  क्‍या  कार्यवाही  करने  का
 विचार

 आधुर्वेदिरू  कालेजों/अस्पतालों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी

 पिछले  प्रीम  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  इन  आयुर्वेदिक  कालेजों/अस्पतालों  को  प्रदान  की
 गई  विक्तीय  सहायता-राशि  का  राण्य-बार  ब्यौरा  कया

 (8)  क्‍या  उड़ीसा  और  बिहार  में  और  अधिक  संडुया  में  आयुर्व दिक  कालैज/अस्पताल  क्षोलसे
 का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  ये  किन  स्थानों  पर  और  कब  तक  खोले  जायेंगे  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०फ०  तारादेबो

 और  इस  उद्वेश्य  के  लिए  चर्चाए  होती  रहती  ऐसी  चर्चाओं  के  दोरान  विभिन्‍न

 सुझाव  आए  आयुर्वेदिक  कालेजों  के  मूलभूत  ढांचे  में  सुधार  स्नातकोत्तर  शिक्षा  का  संबधंन

 कम  आपूर्ति  बाली  जड़ी  बूटियों  का  उत्पादन  औषधों  का  गुणवत्ता  मंत्रालय  में

 प्रशासनिक  व्यवस्था  को  मजबूत  बनाना  आदि  ।  शंक्षिक  सस्थाओं  में  सुधार  के  लिए  और  कम  आपूर्ति
 वाली  जड़ी  बूटियों  की  खेती  करने  के  लिए  नई  योजनाएं  शुरू  की  जा  चुकी  ओषधों  के  गुणवत्ता
 नियन्त्रण  और  केन्द्रीय  सरकार  में  आयुर्वेदिक  चिकित्सकों  को  बेहतर  जीविका  प्रश्याशा  प्रदान  करने  पर

 बल  दिया  गया  है|
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 1-4-89  को  आयुर्वेदिक  कालेजों/अस्पतालों  की  संख्या  को  दर्शाने  वाला
 संलग्न

 भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  और  होम्योपैथी  कालेजों  के  विकास  के  लिए  की  योजना

 के  अन्तर्गत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सम्बद्ध  अस्पतालों  सहित  आयुर्वेदिक  कालेजों  को  दी  गई  अनुदान
 सहायता  करा  भी  संलग्न  है  ।

 और  उड़ीसा  ओर  बिहार  में  कोई  आयुर्वेदिक  कालेज  या  अस्पताल  करने  -

 का  कोई  भी  प्रस्ताव  केल्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 1-4-89  को  आयुर्वेदिक  कालेजों/अस्पतालों  की  संख्या  को  दर्शाने  बाला  विवरण
 जन  की

 राज्य/संघराज्य  आयुर्वेदिक  आयुर्वेदिक
 सं०  क्षेत्र  कालेज  ह  ..._.  अस्पताल

 1.  भआाध्र  प्रदेश  4

 2.  अरुणालस  प्रदेश  न

 3.  असम  1  2

 4...  बिहार  9  8.
 5...  गोवा  ा

 »  है  ने

 6.  गुजरात  9  43

 7.  हरियाणा  4  6

 हिमाचल  प्रदेश  1  12

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  न+  जज
 10.  कर्नाटक  9  18

 11...  केरल  4  103

 12.  मध्य  प्रदेश  7  32

 13.  महाराष्ट्र  20  28

 14...  मणिपुर  नए  ने
 15.  मेघालय  श्र  न

 16.  सिजोरम  गाय  न

 17,  नागालैंड  +

 18.  उड़ीसा  6  7

 19.  पंजाब  4  8
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 2  3  4

 20  शाजस्थान  5  86
 21  सिक्किस  न

 22  तमिलनाडु  2  2

 253  जिपुरा
 न  न

 24.  उत्तर  प्रदेश  10  1137
 25.  पश्चिम  बंगाल  3
 26.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमृह  —  --

 27.  ण्डीगढ़  1

 28.  दादरा  और  नगर  हवेली  न  न

 29.  वदमण  और  दीब  —  न

 30.  बिल्ली  1  4

 31.  लक्षद्वीप  नਂ  न

 32.  पांडिचेरी  —  न

 अखिल  भारतीय  98  1509

 --  रे  सूचना  शूस्य
 +-  =  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  आयुर्वेदिक  कालेजों  को  अनुदान  सहायता

 क्र  राज्य/संघ  राज्य  संस्था  का  नाम  1988-89  1989-90.  1990-91
 सं०  क्षेत्र  का  माम

 |  2  3  4  $  6

 1...  उत्तर  प्रदेश  1.  स्वामी  कल्याण  ना  1.60

 गवर्नमेंट  आयुर्वे  ०
 रामपुर

 2.  महाराष्ट्र  1.  आर०  ए०  पोहार  ना
 न  6.00

 आयुर्वेदिक  काले

 एम०  ए०  पोहार
 बरली

 बस्बई
 2.  बसंत  दादा  पाटिल  न  न+  1.60

 आयुर्वेदिक  मेडिकल
 सांगली
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 हरियाणा

 उड़ौसा

 पंजाब

 गुजरात

 कब

 क््

 -  गवनेमेंट  आयुर्वेदिक
 मेडिकल  कालेज

 मेडिकल  कालेज

 जिला-कांगड़ा

 .  श्री  कृष्ण  गवनें  मेंट

 आयुर्वेदिक  कालेज

 कुरुक्ष त्र
 .  गौड़  भाहाण  वैद्य

 पंचेमी  रोहतक

 .  एस०  एश०  एन०

 1.60

 बेंदिक  एण्ड  रिसर्च

 पैकमाल

 आयुर्वेद
 पुरी

 .  गवरने  मेंट  ऋमयुड़ विक
 पटियाला

 .  गबर्नमेंट  कालेज  भाफ

 इंडियन  मेडिसित

 सभमाजौ  राब

 मैसूर
 एग्र०  एम०  मालबीय

 गबर्नमेंट  आयुर्वेद

 उदयपुर

 1.69
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 I  तमिलनाडु  आयुर्वेद  कालेज

 पी०  न  6
 वाया  कोयम्बतर

 2...

 2.  आर्य  वैश्वन  रामा

 बेरियर  एजुकेशन
 फाउन्डेशन  आफ  10.00

 कोयम्बतूर

 पश्चिम  बंगाल  2.  जे०  थी०  राय  स्टेट

 आयुर्वेदिक  कालेज  न  —

 एण्ड
 कलकत्ता

 केरल  केरल  आयुर्वेदिक  आयुर्वेदिक कालेज — न  --

 रिसच

 कोट्टाकल
 12.  दिल्‍ली  संघ  राज्य  1.  ए०  एण्ड  यू०  तिबिया  न  न  8.00

 क्षेत्र  कालेज  एण्ड  एलाइड
 करोलवाग

 —  __

 कुल  8.00  93.96
 रा ay न»  कम»  +3०+नकनमनमनन  या  ः  ज्ज+

 मध्य  प्रदेश  में  नेहरू  युथषक  केसा

 2023.  श्रीमती  सुसित्रा  महाजन  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  इस  समय  कितने  नेहरू  युवक  केस्द्र  कार्य  कर  रहे

 कया  उनके  उचित  कायंकरण  के  बारे  में  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानज  संसाधन  विकास  मस्थालय  कार्य  और  खेलकूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल
 विकास  में  राज्य  मंत्रो  समता  :  मध्य  प्रदेश  में  45  नेहरू  युवा  केन्द्र  हैं  ।

 योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  सैल  ने  नेहरू  युवा  केन्द्र  संगठन  की  योजनाओं  का

 मुल्यांकन  किया  यह  अध्ययन  नमूने  के  तौर  पर  2  केन्द्रों  से  सूचना  प्राप्त  करके  किया  गया
 जिनमें  3  मध्य  प्रदेश  में  हैं  ।
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 योजना  आयोग  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  से  पता  ्रलता  है  कि  संगठन  योजनाओं  ने

 राष्ट्रीय  मूल्यों  और  विकास  कार्यक्रमों  और  कार्य  कलापों  के  बारे  में  ग्रामीण  युवाओं  में
 जागरुकता  उत्पन्न  की  कई  मामलों  में  युवा  क्लब  ग्राम  पंचायतों  सहयोग  से  स्वेच्छिक्  आधार  पर
 सम्पत्ति  सृजित  करने  से  सम्बद्ध  रहे  इसके  युवाओं  ने  व्यावसायिक  कार्यात्मक

 कार्य  शिविरों  और  थुवा  क्लब  विकास  कार्यक्रमों  में  भाग  स्रिया  फिर  रिपोर्ट  में  उल्लेख

 किया  गया  है  कि  विभिन्‍न  संभागीय  विभागों  के  बोच  की  काफी  गु  जाइश

 गॉंधीवादों  अध्ययन  में  उच्च-कशंत  पाढ्यक्रम
 2024.  श्रोमतो  सुमित्रा  महाजन  :  क्या  मानव  संसाधन  जिंकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 गांधीवादी  दर्शन  में  उच्च  अध्ययम  पाठ्यक्रम  चला  रहे  विश्वविद्यालयों  की  संख्या  कितनी

 कितने  जिश्वविद्यालयों  का  ऐसे  पाठ्यक्रम  आरंभ  करने  का  प्रस्ताव  और

 सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मस्‍्त्रो  अजु  त  :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा
 भेजी  गई  सूचना  के  ते  जिनमें  एक  विशेष  विषय  के  रूप  में  गांधीवादी  चिन्तन
 और  दर्शन  शास्त्र  को  पढ़ाया  जाता  है  और  वह  स्तर  जिसमें  गांधीवादी  अध्ययन  में  पाठ्यक्रम  चलाए
 जाते  निम्न  प्रकार

 विश्वविद्यालय  पाठ्यक्रम

 अस्नामलै  गांधीवादी  अध्ययन  में  एम०  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा  ।

 भागलपुर  गांधीवादी  चिन्तन  में  एम०  ए०  ।

 गांधीवादी  चिन्तन  सथा  भारतीय  दश्शनशास्त्र  और
 तुलनात्मक  धर्म  में  एम०  फिल  ।

 गुजरात  विद्यापीठ

 गांधी  जी  विश्वविद्यालय  गांधीवादी  अध्ययन  में  एम०  पी८  एच०  डी०  ।
 कोट्टायम

 गांधी  ग्राम  ग्रामीण  संस्थान  शास्ति  अध्ययन  में  एम०  फिल  ।

 कर्नाटक  गांधीवादी  अध्ययम  में  डिप्लोमा  ।
 काशी  विद्यापीठ  गांधीवादी  अथंशास्त्र  में  डिप्लोमा  तथा  एम०
 मदुरे  कामराज  शान्ति  अध्ययन  में  स्‍्तातकोत्तर  डिप्लोमा  और  एम०

 फिल  ।

 मैसूर  गांधीवयादी  अध्ययन  डिप्लोमा  ।

 नागपुर  गांधीवादी  चिन्तन  में  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा  ।

 पंशाब  गांधीवादी  अध्ययन  में  एम०  एम०  पी०
 एच०  ढी०  और  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा  ।

 इसके  अर्थशास्त्र  तथा  राजनीति  शास्त्र  में  पाठ्यक्रमों  के  भक्ग  के  रूपः  में
 अनेक  विश्वविद्यालयों  में  गांधीवादी  दर्शनशास्त्र  को  भी  पढ़ाया  जाता  है  ।
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 और  वि०  अ०  आ०  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  आयोग  गांधीकादी  अध्ययन
 में  बए  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  सम्बन्धी  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रहा  आयोग  गांधीबादी

 अध्ययन  ओर  मूल्यों  के  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  क ेलिए  और  गांधी  भवनों  से  सुदृढ़  करने  के  लिए  विश्वविद्यालयों
 को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  आयोग  गांधीवादी  अध्ययन  में  शोध  करने  के  लिए  अनुसंधान
 एसोशिएटशिह  भी  प्रदान  करता  है  ।

 राष्ट्रीय  शिक्षा  1986

 2025.  भीमती  सुमित्रा  सहाजन  :  क्या  मानव  और  संसाधन  विकाप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  में  कई  कालेजों  को  स्वाय्तता  देने  की
 बात  कही  गई

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  हस  बारे  में  अब  तक  क्या  सफलता  प्राप्त  हुई
 और

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  आगे  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सन्‍त्रोी  न  :  से  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986
 में  स्वायत्त  कालेजों  क ेविकास  की  परिकल्पना  की  गई  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयाग  द्वारा  भेजी

 गई  सूचना  के  इस  समय  102  कालेज  स्वायत्त  कालेजों  के  रूप  में  काये  कर  रहे  हैं  जैसे  कि
 नीचे  दिए  गए

 राज्य  का  माम  स्थायत  कालेजों  की  संख्या

 आंध्र  प्रदेश  16

 गुजरात  2

 मध्य  प्रदेश  28

 डड़ीसा  5

 राजस्थान  5

 तमिलनाडु  44

 उत्तर  प्रदेश  4

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  स्वायत्त  कालेजों  की  योजना  के  कार्यान्वयन  की  समीक्षा  करने  के

 लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  सियुक्त  की  थी  समिति  ने  आयोग  को  अपनी  रिपोर्ट  1991  में  प्रस्तुत  की

 आयोग  ने  6  1991  को  हुई  अपनी  बैठक  में  रिपोर्ट  स्वीकृत  कर  ली  और  आठवीं  योजना  के

 दौरान  स्वायत्त  कालेजों  की  योजना  जारी  रखने  की  सहमति  दे  दी  ।

 रेल  पश्योणनायें

 2026.  ओरी  काशीराम  राणा  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छोटी  लाइनों  बड़ी  लाइन  में  मई  लाइनों  और  पुलों  आदि  के  निर्माण  के  उन
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 मामलों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनका  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  सर्वेक्षण  हो  चुका  है  लेकिन  निर्माण  कार्य
 अभी  तक  शुरू  नहीं  हुआ

 यदि  तो  उन  क्षेत्रों  के  नाम  कया  हैं  जहां  सर्वेक्षण  कराया  गया  था  और  काय  निलंबित
 रखने  के  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इन  सर्वेक्षणों  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  ?

 रेल  मंजालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाजु  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है
 और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 गुजरात  में  मां  और  बच्चा  स्थास्थ्य  कार्यक्रम

 2027.  भरी  काशोराम  राणा  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  गुजरात  के  सुरत  और  बड़ौदा  जिलों  में  मां  तथा  बच्चा  स्वास्थ्य
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रतिवर्ष  क्या  लक्ष्य  रखा  और

 इस  अवधि  के  दौरान  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपलब्धियां  रही  तथा  इस  पर  कितनी  धनराशि
 खर्च  की

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मरजालय  में  राज्य  मस्ती  डो०  के०  ताराबेबो  :
 और  गुजरात  सरकार  की  रिपोर्ट  के  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उपलब्धियों

 और  किए  गए  खर्च  सम्बन्धी  विवरण  संलग्न

 विजरण

 जिला  :  सूरत

 ऋम  सं०  तरीका  लक्ष्य  उपलब्धि  प्रतिशत
 कि  ee

 1  2  3  4  5

 1988-89

 आई०एफ०ए०  माता  48855  66729  136.6
 2.  आई०एफ०ए०  बच्चे  92400  61554  66.6
 3.  विटामिन  92400  105022  113.6

 1989-90

 1.  आई०एफ०ए०  माता  488535  74579  152.6

 2,  आई०एफ०ए०  बच्ले  92400  79407  85.9

 3.  विटामिन  92400  58992  63.8
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 1989-90
 ््ररररररखः

 1.  आई०एफ०ए०  माता  39800  70145  176.2

 2.  आई०एफ०ए०  बच्चे  96900  83007  85.6

 3.  विटामिन  46390  47807  103.2
 __  eee

 जला  दवा  ँ
 cee ene  _

 ऋम

 सं०

 तरोका  लक्य  उपलब्धि  प्रतिशत
 जाया

 छक
 eee  _

 1.  आई०एफ०  ए०  माता  53972  52516  97.3

 2.  आई०एफ०ए०  बच्चे  100000  66772  66.7

 3.  विटामिन  100000  95170  95.1

 1989-90

 1.  आई०एफ०ए०  माता  53972  60048  111.3

 2.  आई०एफ०ए०  बकचे  100000  84507  84.5

 3.  विटासिस  100000  103971  103.9

 1990-91

 1.  आई०एफ०ए०  माता  43800  8416  133.4
 2.  आई०एफ०ए०  बच्चे  106400  97736  91.8

 3.  विटामिन  50804  77433  152.4
 न््नज््ीयणःखजजनजन  नौ  अनन-+  5  ee  ~~.  >>.  =:  ही  मिनी

 इस  कार्यक्रम  के  तहत  किया  गया  ख  इस  प्रकार

 वर्ष  जिला  :  बड़ौदा  जिला  :  सुरत

 1988-89  8-8  9  338,850/-  641,990/-

 1989-90  591,200/-  702,000/-

 1990-91  269,000/-  297,000/-

 गुजरात  ओर  उड़ीसा  में  जंगल  माफिया

 2028.  भरी  काशीराम  राणा  :

 ओर  ओकास्त  लेता  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  आदिवासी  क्षेत्र  में  माफियाਂ  सक्तिय
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 गुजरात  और  उड़ीसा  में  उनके  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  और  इस  बारे  में  कितने

 व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  राज्य  सरकारों  ने  बताया

 है  कि  गुजरात  और  उड़ीसा  राज्यों  में  आदिवासियों  के  कब्जे  वाले  वन  क्षेत्र  में  कोई  माफियाਂ
 सक्रिय  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इ  डियन  एयरलाइस्स  में  हामि

 2029.  श्री  जाजे  फर्मान्डीज  :

 झो  राजबीर  सिह  :

 झीमतो  बसुन्धरा  राजे  :

 भी  सदन  लाल  खराता  :

 हरी  वशवंतराथ  पाठिल  :

 डा०  ए०  के०  पटेल  :

 हो  अटल  चिहारो  बाजपयी  :  क्‍या  नॉगेर  विमानन  और  पर्थष्टन  मंत्री  यंह  बस्ताने  की  कृपा

 |3पनन्‍म-ननननन-क-न+नननीननम  दौरान

 करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  एयरलाइंस  ने  वर्ष  के  दौरान  हुई  हानि  की  तुखना  में  चालू
 वित्तीय  वर्ष  में  होने  वाली  भारी  हानि  का  अनुमान  लगाया

 यदि  तो  वर्ष  1991  के  दौरान  महीना-वार  और  लाइन-वार  कितना  घाटा  हुआ  तथा
 इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  किरायों  में  1991  में  की  गई  20  प्रतिशत  वृद्धि  इस  हानि  को  पूरा  करने

 के  लिए  की  गई  और

 क्‍या  सरकार  के  पास  हानि  को  पूशा  करने  हेंतु  किशंयों  में  कुद्धि  के  अतिरिक्त  भी  कोई
 चीजना  है  ?

 सागर  जिसामस  और  पर्यटल  सस्तो  साध्थराव  :  हां  ।

 (ea)  अप्रैल  से  1991  की  अवधि  में  इंडियन  एयरलाइन्स  को  120.67  करोड़  रुपए
 का  अनन्तिम  धाटा  हुआ  ।  मार्ग-वार  लाभ/(हानि  का  मासिक  आधार  पर  लेखा  संकलित  नहीं  किया  जाता

 तथापि  समग्र  अनन्तिम  घाटे  के
 मास-वार  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए

 जय
 शक्षास  रुपयों

 1991  12.83

 1991  7.86

 9.34 238
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 1991  23.45
 1991  32.26

 1991  34.93
 नहन  te ...

 घाटे  के  मुख्य  कारण  नीचे  दिए  अनुसार

 (0)  भारतीय  रुपए  की  तुलना  में  विदेशी  मुद्राओं  के  मूल्य  में  लगातार  वृद्धि
 विमानन  टर्बाइन  ईधन  की  कीमत  में  और

 विमान  बेड़े  से  सम्बद्ध  बीमा-ड्याज  और  वित्तीयन  प्रभार  आद्वि  जैसे
 निश्चित  खर्चों  को  खपाना  ।

 (7)  नहीं  ।

 इण्डियन  एयरलाइन्स  ने  अपने  घाटे  को  कम  करने  हेतु  लागत  घटाने  सम्बत्धी  उपाय  किए
 हि  4 *

 हर
 कालेजों  में  रेगिग

 2030.  श्री  जा  फर्नान्‍न्डीज  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 सरकार  का  विचार  कालेजों  में  चिन्ताजनक  स्थिति  में  पहुंच  चुकी  रैगिग  पर  प्रतिबन्ध  लगामे  का  है  ?

 पझासव  संसाधन  विकास  मन्त्रो  अजु  त  :  सरकार  ने  सभी  विश्वविद्यालयों  के
 भारतीय  औद्योगिकी  संस्थानों  के  क्षेत्रीय  इन्जीमियरी  कालेजों  के  प्रधानाचार्यों  तथा +

 सभी  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  के सचिवों  का  ध्यान  रेंगिग  की  कुछ  हाल  ही  की  घटनाओं  की  ओर

 जा  रही

 दिलाया  है  तथा  इनसे  इस  प्रकार  के  आवांछित  कार्यकलाप  को  समाप्स  करने  के  लिये  शौप्न  कदम  उठाने
 तथा  नए  छात्रों  क ेलिए  ऐसा  वातावरण  उपलब्ध  कराने  को  कहा  जो  उनको  आरामदेह  व  अच्छा
 लगें  |  दिल्‍ली-विश्वविज्ञाबय  ने  5-10-91  को  एक  तथा  भ्रध्यादेश  किया  है  जिसमें  विश्वविद्यालय
 के  सभी  कालेजों  व  विभागों  के  परिसर  तथा  सावंजनिक  परिवहन  में  रेंगिग  को  कड़ाई  से  रोक  लगाई  गई

 आशा  है  कि  इसी  प्रकार  के  कदम  उन  अन्य  विश्वविद्यालयों  द्वारा  भी  उठाए  जाएंगे  जहांरैगिंग  की

 जल्म  नियन्त्रण  टीका
 2031.  थी  जाओ  फर्मान्डोम  :

 डा०  जी  ०एल०  कनौजिया  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नेशनल  इन्स्टिच्यूट  आफ  इम्यूनोलॉजी  द्वारा  विकसित  जस्म  नियन्त्रण  टीके  के  दूसरे

 \
 चरण  का  चिकित्सीय  परीक्षण  हो  चुका  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  निष्कर्ष  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भन्‍त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  डी०  के०  ताराबेबी  :

 ४  राष्ट्रीय  रोग  प्रतिरक्षण  संस्थान  द्वारा  क्किसित  फिए  गए  हा,मत  कोरियोनिक

 ट्रोगिन  पर  आधारित  जन्म  नियन्त्रण  वैक्सीन  इस  समय  चिकित्सीय  जांच  प्रक्रिया  से  गुजर  रहा
 इन  जांच  प्रक्रियाओं  के  छह  महीने  में  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  जिसके  बाद  वैक्सीन  की

 }.  ७  का  मूल्यांकन  हो  सकेगा  ।
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 परमाणु  ऊर्जा  संयत्रों  से  प्रदूषण

 2032.  श्री  जाऊं  फर्नान्‍न्डोज  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  स ेफैलने  बाले  प्रदूषण  के  बारे  में  परमाणु  ऊर्जा

 आयोग  की  राय  मांगी

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  रावतभाटा

 परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  से  विकिरण  के  सम्बन्ध  में  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  तथा  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र

 से  विचार  मांगे  गए

 और  जन-स्वास्थ्य  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ने  की  जो  सूचना  दी  गई  है  उसकी  राजस्थान

 राज्य  द्वारा  नियुक्त  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  जांच  कराई  गई  है  किन्तु  बताई  गई  बीमारियों  और  रावत

 झाटा  नाभिकौय  ऊर्जा  संयंत्र  से निकले  विकिरण  के  मध्य  कोई  सह-सम्बन्ध  नहीं  पाया  गया  है  ।

 भाटा  परमाणु  ऊर्जा  केन्द्र  से  5  कि०मी०  तक  के  सभी  रास्तों  पर  विकिरण  का  जो  प्रभाव  पड़ा  है  वह

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकिरण  चिकित्सा  विज्ञान  सुरक्षा  आयोग  द्वारा  निर्धारित  2%  की  वाधिक  प्रभाव-सीमा

 से  भी  कम  है  ।

 शिशुओं  का  प्रतिरक्षण

 2033.  श्री  अबण  कमार  पटेल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 प्रतिरक्षण  सम्बन्धी  विस्तृत  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  एक  वर्ष  तक  की  आयु  के  शिशुओं  के

 रक्षण  के  लिए  वर्ष  1991  से  1995  तक  वर्षवार  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 वर्ष  1990  के  दौरान  निर्धारित  लक्ष्यों  क ेमुकाबले  राज्यवार  क्या  उपलब्धियां  प्राप्त  की

 गयीं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारादेबी  :

 वर्ष  1990  से  व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शत-प्रतिशत  नवजात  शिशुओं  को

 डिप्थीरिया-कुकुर  खांसी-टेटनस  और  ओरल  पोलियो  वैक्सीन  की

 तौन  खुराकें  तथा  बी०  सी०जी०  और  खसरा  वैक्‍्सीन  की  एक-एक  खुराक  प्रदान  करने  का  लक्ष्य

 राज्य/संघ  राज्य  क्षे  त्र-वार  लक्ष्य  और  वर्ष  1990-91  विक्तीय  वर्ष  के  वाधिक  लक्ष्यों  की

 प्रतिशतता  के  रूप  में  सुचित  कवरेज  स्तर  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
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 ली  से  :  बस  आस  दस  नस  लिन  सनी  ननननीनीन  नी  ननीनीण  न  नदण  द  तीन  अअओओ-+++  जचिः?ःयथाओम+++++ँ+ +:  57

 विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  शिशु  लक्ष्य  वर्ष  1990-91  के  लक्ष्यों  की  प्रतिशतता  के

 1990-91  रूप  में  सूचित कवरेज  स्तर

 डी०पी०टी०  ओरल  बी०सी०जी०  खसरा
 का

 पोकशियों
 वेक्सीन

 2  3  4  5  6

 आंध्र  प्रदेश  1346284  121  121  126  108

 असम  748368  85  85  96  77

 बिहार  2731236  93  91  81  81

 गुजरात  1010154  104  105  106  101

 हरियाणा  432833  104  104  117  89

 कर्नाटक  1201700  87  96  102  83

 केरल  581837  101  104  112  82

 मध्य  प्रदेश  1835422  96  97  107  95

 महाराष्ट्र  1675474  112  117  116  101

 उड़ीसा  794126  94  94  104  .88

 पंजाब  429786  120  121  119  110

 राजस्थान  1482533  92  92  91  86

 तमिलनाडु  1197300  105  106  107  101

 जत्तर  प्रदेश  4410002  101  98  फ्र्त  91

 पश्चिम  बंगाल  1617305  85  101  69

 हिमाचल  प्रदेश  132559  85  85.  97  97

 जम्मु  व  कश्मीर  203283  63  62  76  46

 मणिपुर  41870  77  78  88  64

 मेषालय  35000  97  99  106  46
 १  तागालेंड*  23777  31  29.  44  49

 सिक्किम  12169  81  69  86  58

 त्रिपुरा  58288  74  75  134  62
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 ee  ee  +  I  ३२३३  ७  1 2  वओकतफ--+++_++//ज्क्श््ग्््ाज्न्नल्ग्चक्््जा
 2  3  4  5  6

 अंडमान  एवं  निकोबार

 द्वीप  समूह  6941  99  103  102  84

 अरुणाचल  प्रदेश  23155  65  65  64  40

 अण्डीगढ़  15585  5  80  86  113  64

 दादरा  और  नगर

 4030...  114  188  127  95

 दिल्ली  230400  88  88  118  80

 गोवा  18888  104  106  109  87

 दमन  और  दीव  1596  165  172  154  140

 लक्षद्वीप  1403  116  122  110  117

 मिजोरम  11140  77  77  100  65

 पांडिचेरी  14138  143  209  201  130

 अखिल  भारत  22338573  573  98  99  97  89

 टिप्पणी  :  आंकड़े  अनन्तिम

 +जनवरी  तक  के  आंकड़े

 अस्तर्राष्ट्रीय  पयंदन  बिवस  समारोह

 2034.  श्री  अबग  कुमार  पढेल  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे
 ec

 27  1991  को  अन्तर्राष्ट्रीय  पयंटन  दिवस  के  रूप  में  मनाने  के  लिए  की  गई

 कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  पर  कितना  खर्च  हुआ  ?

 लागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रो  माधवराव  :  विश्व  पर्यंटल  संगठन  का

 संदेश  भारत  सरकार  के  सभी  पर्यटक  राज्य  सरकारों  और  पयंटन  से  सम्बन्धित  एजेंसियों  को

 प्ेजा  गया  था  ।  27  1991  को  विश्व  पर्यटन  दिवस  के  आयोजन  के  रूप  में  जो  कई  कार्यक्रम

 किए  उनमें  सांस्कृतिक  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटकों  के लिए  विभिन्‍न  स्थानों  पर  प्रवेश  की

 प्रेस  साहित्य  का  रियायती  यात्राएं  शामिल

 विश्व  पर्यटन  दिवस  के  लिए  कोई  विशेष  घन  निर्धारित  नहीं  किया  गया  था  ।
 पर्येटन  विभाग के  क्षेत्रीय  फार्यालयों  ने  इस  अवसर  पर  कार्यक्रम  आयोजित  किए  जिन  पर  हुए  व्यय  की

 पूर्ति  पर्येटन  संवर्धन,से  सम्बन्धित  समग्र  बजट  में  से  की  गई  थी  ।
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 एपरबस

 2035.  करी  भवण  कमार  पटेल  :  क्या  मागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  पटना  मार्ग  पर  शुरू  की  गई  एयरबस  को  2  1991  को  तकनीकी

 खराबी  के  कारण  उतारा  गया  और

 यदि  तो  हसके  क्या  कारण  थे  ?

 सागर  जिसानन  और  पयंठन  मंत्री  माधवराव  :
 हां  ।

 2  1991  को  उड़ान  संख्या  आई०सी  ०-8  09  का  परिचालन  करते  समय  एयरबस
 विमान  बी०टी०-ई०पी०टी०  को  पटना  में  ग्राऊड  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  इसका  इजिन

 चालू  न  हो  सका  ।

 वायुबूत  का  इ  डियन  एयरलाइस्स  में  बिलय

 2036.  भरी  अबण  कुमार  पटेल  :

 भरी  मुमताज  अन्सारी  :  क्या  नागर  बिसानत  और  पर्येडन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  लगातार  घाटे  के  कारण  वायुद्रृत  को  बन्द  करने  और/अथवा  इसका  इंडियन  एयरलाइंस
 में  विलय  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  निणेय  लिया  गया  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  सस्तो  साधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बजिजयबाड़ा-विशाल्ापसनम  लाइन  का  विद्युतीकरण

 2037.  क्री  रामकृष्ण  कॉताला  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  आंध्र  प्रदेश  में  विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम  सेक्शन  की  रेल  लाइन  का

 विद्यू  तीकरण  करने  की  कोई  योजनाएं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  देश  में  और  आंध्र  प्रदेश  में  कितनी  लम्बी  रेल  लाइनों  का

 करण  किया  गया  है  ?

 रेल  भग्जालय  में  राज्य  मन्त्रो  :  ओर  विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम

 श्रण्ड  के  विद्व  तीकरण  के  लिए  लागत  एबं  व्यवहार्यता  अध्ययन  का  आदेश  दिया  गया  अध्ययन

 के  परिणामों  और  संसाधनों  की  उपलब्धता  तथा  अन्य  उच्च  घनत्व  वाले  यातायात  मार्गों  के  विद्य  तीकरण

 के  लिए  प्राथमिकताओं  के  आधार  पर  अन्तिम  निर्णय  लिया  जाएगा  ।

 1986  से  1991  तक  विद्य  तीकृत  मार्य  किलोमीटर  निम्न  प्रकार  है  :--

 (i)  भारतीय  रेलों  में  3182

 (1)  आंध्र  प्रदेश  में  4  8
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 जम्मू  और  कश्मीर  से  अब्य  स्थसनों  में  छले  गए  अध्यापकों  को  बेतन

 2035.  ओऔ  गुरकाज  ऋायत  :  क्‍या  सानव  संसरधत  विकास  मन्‍्त्री  ग्रह  बहाने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  कश्मोर  के  अनेक  स्कूलों  ते  जम्मू  चले  गगे  अपने  अध्यापकों  को  वेतन
 भोर  अन्य  देयों  का  भुगतान  करने  से  इन्कार  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कसर  कदम  उठाये  हैं  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  सस्णो  अजु न  :  से  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  से

 आूजना  एकज  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 शाजा  मंडो  स्टेशन  पर  गाड़ियों  का  ठहराव

 2039.  श्री  भगवान  शंकर  राजत  :  क्या  रैल  मंत्री  यह  कतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजा  मंडी  स्टेशन  पर  कुछ  यात्री  गाड़ियों  के  छहराव  हेतु  यात्रियों  और  कुछ  अन्य
 संचठनों  से  भांग  की  गई

 यदि  तो  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  सस्जालय  में  राज्य  सम्त्रो  मल्लिकाजु  :  हां  ।

 और  इसकी  जांच  की  गई  है  ओर  अधिकांश  मांगें  पूरी  कर  दी  गई

 आगरा  कंठ  के  लिए  आरक्षण  कोटा

 2040.  भरी  सगवरत  शंक्तर  साजल  :  क्‍या  रेल  मन्‍्जी  मह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मथुरा  जंक्शन  से  बम्बई  की  ओर  जाने  वाली  पैसेंजर  ट्रेनों  में
 आगरा  कैंट  के  लिए  आरक्षण  कोटा  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  उन  रेलगाड़ियों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  उनमें  रखे  गए  कोटा  का  ब्यौरा  क्‍या
 ञ  र

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मस्जालय  में  राज्य  मन्त्रो  सल्लिकाजु  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भागरा  के  रास्ते  बम्बई  जाने  वाली  गाड़ियों  में  आगरा  कट  स्टेशन  पर  आरक्षण  कोटे  की

 अयवस्या  की  गई  आरक्षित  स्थान  की  सीमित  उपलब्धता  ओर  विल्ली-मथुरा-बम्बई  सेंट्रल  मार्ग  पर

 प्रारम्भिक  तथा  अन्य  स्टेशनों  पर  इसका  पूरा-पूरा  उपयोग  होने  के  कारण  मथुरा  से  बम्बई  की  ओर  जाने

 वाली  गाड़ियों  में  आगरा  कैट  पर  कोई  आउट  स्टेशन  कोटा  आबंटित  करना  फिलहाल  व्याबक्तारिक  नहीं
 इच्छुक  यात्री  आगरा  कैंट  स्टेशन  पर  उपलब्ध  औटोटेक्सट  सुविधा  के  जरिये  नई  दिल्ली  को  संदेश  भेज

 कर  मथुरा  से  आरक्षण  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।
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 आलम

 चेलक  एक्सप्र स  में  शोगी  जोड़ना

 2041.  भ्री  भगवान  शंकर  रावत  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  आगरा  के  यात्रियों  को  सुविधा  के  लिए  बांदीकुई  रेलवे  स्टेशन  पर  आगरा

 फोर्ट-जोध  र  पैसेंजर  ट्रेन  की  एक  बोगी  चेतक  एक्सप्रेस  में  जोड़ने  का  विचार

 यदि  तो इसको  कब  तक  कार्यान्वित  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रैल  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  मल्लिकाजु  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परिचालननिक  कठिनाइयों  के  कारण  ।

 अवध  एक्सप्रं  स  में  बातानुकूलित  यान

 2042.  श्री  भगवान  शंकर  राथत  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रारकार  का  विचार  अवध  एक्सप्रेस  में  एक  वातानुकूलित  यान  जोडने  का
 यदि  तो कब  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  सस्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  समल्लिकाशु  और  कोटा  और  लखनऊ  के  बीच

 5063/5064  अवध  एक्सप्रेस  गाड़ी  में  14-11-1991  से  एक  वातानुकूल  शयनयान  की

 व्यवस्था  कर  दी  गई

 प्रश्म  नहीं  उठता  ।

 कर्माठक  सें  हवाई  अड्डों  का  विकास

 2043.  श्रीमती  बासथा  राजेश्वरो  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कर्नाटक  में  हवाई  अड्डों  के  विकास  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उस  पर  कया  कायंवाही  की

 क्‍या  उक्त  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  उसमें  विलम्ब  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ?

 नायर  विभानल  और  पयंटस  सस्त्री  साधवराथ  :  हां  ।

 से  प्रस्ताव  वेलगाम  और  हुबली  हवाई  अड्डों  के  बारे  में

 बंगलौर  में  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  का  हवाई  अड्डा  स्थापित  करने  के  लिए  स्थल  का  पता  लगाने  हेतु

 सरकार  ने  एक  समिति  गठित  की

 राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  के  पास  उपलब्ध  संसाधनों  और  मौजूदा  यातायात  घनत्व  को

 देखते  हुए  हुबली  और  बेलगाम  हवाई  अड्डों  का  उन्नयन  करने  की  कोई  तात्कालिक  योजना  नहीं  है  ।
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 2044.  श्री  शिव  शरण  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  में  किन-किन  स्थानों  पर  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  की  दृष्िट  से

 हवाई  अडड़े  बनाने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सागर  विसानस  और  पयेटन  मंत्रो  साधबराव  :  और  निधियों  की  कमी

 के  कारण  पर्यटन  प्रोत्साहन  के  लिए  राष्ट्रीय  व्रिमानपत्तन  प्राधिकरण  की  उत्तर  प्रदेश  में  किसी  भी  नये

 हवाई  अड्डे  के  निर्माण  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 बोइग  747  के  लिए  इ  जन

 2046.  श्री  शिथ  शरण  धर्मा  :

 श्री  सनत  कुसार  संडल  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यंठन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  एअर  इंडिया  के  विमान  बोइंग  747  के  लिए  इंजनों  का  चयन  कर  लिया

 यदि  तो  चुने  गए  इंजन  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  चयन  का  औचित्य  क्‍या  और

 उन  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनके  साथ  इस  सम्बन्ध  में  समझौते  पर  हस्ताक्षर  हुए  तथा
 उसकी  शर्तें  क्‍या  हैं  ?

 सागर  जिसानस  और  पयंटन  संत्री  साधकराव  :  से  (7)  एअर  इंडिया  ने
 प्रौद्योगिकी  श्रेष्ठता  और  बेहतर  वाणिज्यिक  पेशकश  के  आधार  पर  अपने  बोहग  747-400  यात्री  विमानों
 के  लिए  प्रेट  और  व्हिटनी  इंजिनों  का  चयन  किया  है  ।  उन्होंने  इन  इंजिनों  की  सप्लाई  के  लिए  अमेरिका
 के  मंससं  यूनाइटेड  टेक्नोलोजिस  इन्टरनेशनल  के  साथ  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  जिसमें  इस  ठेके
 की  कीमत  के  15%  तक  प्रति  व्यापार  की  बाध्यता

 उड़ीसा  में  नम्दत  कानन  सें  सफेद  बाध  सफारो  पार्क

 ]
 2047.  श्री  सो०  पी०  मुदाल  गिरियष्पा  :  क्‍या  पर्यावरण  और  थन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  .

 कया  उड़ीशा  में  नन्‍्दन  कानन  राष्ट्रीय  पार्क  में  विश्व  के  पहले  सफेद  बाघ  सफारी  पार्क  का
 हाल  में  उद्घाटन  किया  गया

 यदि  तो  वहां  पर  कितने  सफेद  बाघ  और

 वहां  पर  पर्यटकों  को  क्या-क्या  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  ?
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 पर्वावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  उड़ीसा  सरकार  ने  हाल  ही
 में  उड़ीसा  में  नम्दन  कानन  राष्ट्रीय  उच्चान  में  एक  श्वेत  बाघ  सफारी  उद्यान  स्थापित  किया  है  ।

 सफारी  उद्यान  में  चार  श्वेत  बाघ

 आगन्तुकों  को  सफारी  में  ले  जाने  के  लिए  एक  पर्यटक  बस  की  व्यवस्था  की  गई

 सिलावटी  म्‌  गफलो  के  तेल  को  बिक्रो

 2048.  शी  चेतन  पो०  एस०  चोहान  :

 शीमतो  भावना  चिखलिया  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  मई  से  1991  के  दौरान  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  पर  अरण्डी  का
 बिनौले  का  तेल  मिलाकर  मू  गफली  के  तेल  रूप  बेचने  के  कितने  मामलों  की  सूचना  प्राप्त  हुई

 कया  आरण्डी  के  तेल  का  उपभोग  स्वास्थ्य  के  लिए  धातक  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए/उठाए  जाने  का  बिचार

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  डो०  के०  ताराबेबी  :

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षत्रों  से  प्राप्त  सुचना  के आधार  पर  मई  से  1991  तक  अरण्डी  के  तेल
 की  मिलावट  वाले  मू  गफली  के  तेल  की  बिक्री  के  92  मामलों  की  सूचना  प्राप्त  हुई  ।

 और  अरण्डी  का  तेल  जठरांत्रश्लेष्मा  शोधक  होता  अतः  खाद्य  तेल  में  अरण्डी  के
 तेल  की  मिलावट  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1955  के  प्रावधानों  के  अधीन  निषिठ्ध  यदि  खाद्य
 तेलਂ  में  अरण्डी  के  तेल  की  मिलावट  के  किसी  मामले  की  प्रति  प्राप्त  होती  है  तो  खान्च  अपमिश्रण  निवारण
 1954  के  प्रावधानों  के  अधीन  कानूनी  कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 नी  सनी सभापति  >>

 भ०प०

 िनुधाद  ]

 झो  लाल  कृष्ण  आड़बाणो  :  सभापति  पिछले  सप्ताह  दो  अवसरों  पर
 अनेक  सदस्यों  ने  विशेषकर  विपक्षी  दल  के  सदस्यों  ने  दिल्‍ली  महानगर  परिषद  तथा  दिल्ली  नगर  निगम
 के  चुनाव  कराने  की  महत्वपूर्ण  आवश्यकता  पर  ध्यान  दिलाया  5  दिसम्बर  को  मैंने  इस  ओर  ध्यान
 दिलाया  था  कि  हन  दोतों  निकायों  की  भंग  की  जो  अवधि  बढ़ाई  गई  वह  समाप्स  हो  जाएगी  ।  अतः
 सरकार  फे  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  हस  तारीख  के  आने  से  पहले  वह  दिल्ली  के  नागरिकों  को  बहू
 विश्वास  दिला  दें  कि  वे  अब  अपने  प्रतिनिधियों  के  बिना  नहीं  होंगे  तथा  उनकी  उनकी  शिकायतें

 नौक  रशाही  द्वारा  नहीं  अपितु  उनके  चुने  दुए  प्रतिनिधियों  द्वारा  देखी  व  सुनी  जाएंगी  ।  मुझे  दुःख  है  कि

 ऐसा  कुछ  नहीं  हुआ  ।  दो  अवसरों  पर  मैंने  यह  प्रश्त  उठाया  था  तथा  बार-बार  इस  बात  पर  बल  दिया  था
 कि  कुछ  आश्वासन  दिया  जाए  किन्तु  ऐसा  कुछ  नहीं  किया  गया  ।
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 अतः  मैं  दिल्‍ली  के  लोगों  की  शिकायतें  दूर  करने  के  लिये  मात्र  दो  दिल्‍ली  महानगर
 परिषद  तथा  दिल्‍ली  तगर  निगम  के  चुनाव  न  करा  सकने  पर  सरकार  की  इस  विशेष  मुद्दे  पर  निंदा  करः

 के  लिए  आपकी  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 मेरे  विचार  से  यह  स्थगन  प्रस्ताव  हर  प्रकार  से  नियमों  की  परिधि  में  आता  यह  केन्द्रीय

 सरक्कार  से  सम्बन्धित  होना  यह  सम्बन्धित  है  |  इसे  सामान्य  रूप  से  नहीं  लिया  जाता  चाहिए  ।

 इसे  सामान्य  रूप  से  नहीं  लिया  जाता  है  ।  इसमें  एक  असफलता  के  सम्बन्ध  में  बड़े  स्पष्ट  शब्दों  में  कहा
 गया  है  तथा  सरकार  की  बहुत  बड़ी  असफलता  यह  है  कि  बिना  किसी  कारण  के  चुनाव  कराने  में  असफल

 रहता  ।

 चुनाव  न  कराने  का  कोई  ओचित्य  नहीं  प्रारम्भ  में  यह  कहा  गया  था  कि  दिल्ली  के  लिए  कुछ
 नये  प्रकार  का  ढांचा  होना  चाहिए  ।  अतः  हम  6  महीने  के  लिए  चुनाव  स्थगित  कर  रहे  हैं  ।  नियम  के
 मामले  में  यह  स्थगन  तीन  और  चार  वर्ष  से  अधिक  अवधि  का  हो  गया  इसके  परिणामस्वरूप  दिल्ली
 के  अनेक  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  यह  समय  उन  समस्याओं  के  विस्तार  में  जाने  का

 नहीं  है  ।

 इस  मामले  में  मैं  केवल  इस  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  कि  नियम  57  रुथगन  प्रस्ताव  से
 सम्बन्धित  नियम  57  और  58  की  सभी  अपेक्षाएं  पूरी  कर  ली  गई  कौल  और  शकधर  की
 परिभाषा  के  मामला  अवश्य  ही  निश्चित  होना  यह  अवश्य  ही  किसी  एक  निदिष्ट
 मामले  से  सम्बन्धित  होना  इसे  सामान्य  रूप  में  नहीं  कहा  जाना  इसमें  बहुत  अधिक
 मामले  नहीं  होने  चाहिए  तथा  यह  वास्तविक  तथ्यों  पर  आधारित  होना  इसमें  बताया  गया  है
 कि  जब  तथ्यों  में  विवाद  चल  रहा  हो  तो  स्थगन  प्रस्ताव  में  असत्य  बात  नहीं  होती  ।  मुझे  विश्वास  है  कि
 सरकार  भी  तथ्य  पर  विवाद  नहीं  वास्तव  में  सच्चाई  यह  है  कि  सरकार  इन  चुनाकों  को  कराने  में
 असफल  रही

 मैं  अपने  स्थगन  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करते  के  लिए  आपकी  अनुमति  चाहता  हूं  क्योंकि  इससे
 सदन  को  इस  मामले  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  मिलेगा  तथा  साथ  ही  यदि  सरकार  यह  चुनाव  नहीं
 कराती  तो  सदन  को  सरकार  की  निदा  करने  का  भी  अवसर

 अतः  मैं  यह  निन्‍दा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  के लिए  आपकौ  अनुमति  चाहता

 झभो  सदन  लाल  खराना  :  अध्यक्ष  मेरा  इसमें  निवेदन  यह  जो  आडवाणी
 जी  ने  कहा  है  कि  दिल्ली  मैट्रोपोलिटन  कोउ  दिल्‍ली  एकमिनिस्ट्रेशन  एक्ट  के  अन्दर  यह  प्रावधान
 है  कि  हर  5  वर्ष  के  वाद  मैट्रोपोलिटन  काउ  सिल  के  चुनाव  दिल्ली  म्युनिसिपल  एक्ट  भी  इसी
 पार्लियामेंट  के  अन्दर  बना  जिसमें  कहा  गया  कि  हर  4  साल  के  अन्दर  दिल्‍ली  म्युनिसिपल  कारपोरेशन  के

 चुनाव  इस  पालियामेंट  ने  ही  इन  एक्ट्स  को  पास  मेरा  निवेदन  है  कि  पिछले  चुनाव  5
 !983  को  हुए

 चार  साल  के  लिए  कार्पोरेशन  के  और  पांच  साल  के  लिए  मेैट्रोपोलीटन  काउ  सिल  के  लिए  ये

 चुनाव  बार-बार  टाले  गए  ।  यह  कोई  स्टेट  का  सबजेक्ट  नहीं  यह  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  सीधा  केन्द्र  के
 अधीन  होम  मिनिस्ट्री  के  अन्दर  आता  है  ओर  होम  मिनिस्ट्री  दिल्ली  में  चुनाव  कराने  में  टोटल  फेल्योर
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 रही  कोई  रौजन  नहीं  दे  रही  केवल  दो  लाइनों  में  अनेक  बार  कहा  :  महीर

 के  लिए  या  चार  महीने  लिये  टाल  दिए  गए  ।
 है  जाता  हैं  कि  चुनाव  छः  महीने

 अभी  मैंने  एक  सवाल  पूछा  था  और  उसमें  केवल  इतना  कहा  गया  कि  5-1  2-91  को  कार्पोरेशन
 का  टर्म  खत्म  हो  रहा  है  और  11-12-91  को  मैट्रोपोलीटन  काऊ  सिल  का  एक्सटेंशन  टर्म  खत्म  हो  रहा

 मैंने  जो  ऐडजोनमैंट  मोशन  दिया  मेरा  निवेदन  है  कि  उसमें  मैंने  बहुत  सीधे  रूप  में  कहा  है  कि
 होम  मिनिस्ट्री  अपने  कतंव्यों

 का
 पालन  करने  में  फेल  हुई  उसने  दिल्ली  के  राइट्स  को  छीन  लिया

 चार  साल  के  लिए  कार्पोरेशन  के  और  पांच  साल  के  लिये  मैट्रोपोलीटन  काऊ  सिल  के  चुनाव  हुये
 1987-88  में  चुनाव  होने  चाहिये  अब  दिसम्बर  91  आ  गया  है  ।  लगभग  नौ  साल  पूरे  होने  को
 अब  तक  दूसरा  चुनाव  भी  होना  चाहिए  था  ।  चूंकि  सरकार  फेल  हुई  जैसा  आडवाणी  जी  ने
 हमने  निश्चित  कहा  है  कि  इसके  लिये  होम  मिनिस्ट्री  जिम्मेदार  इसलिये  मैंने  जो  ऐडजोनमैंट  मोशन
 दिया  है  उसको  मानते  हुए  उस  पर  बहस  कराई  यह  मेरा  निवेदन

 जिनुवाद  ]

 भरी  सोमनाभ  चदजो  :  सभापति  यह  बहुत  ही  महत्व  का  मामला  हमने
 इहका  दूसरे  दिन  समर्थन  किया

 स्थिति  यह  है  कि  सरकार  कहती  है  कि  वह  स्थानीय  निकायों  के  खुनाव  कराने  की  इच्छुक  है  ।

 वह  संविधान  संशोधन  विधेयक  भी  लेकर  आई  है  ।  इससे  पहले  भी  इसके  सम्बन्ध  में  काफी  शोर-शराबा

 हुआ  जब  वे  हार  उन्होंने  चुनावों  को  एक  मुद्दा  बना  लिया

 दिल्‍ली  के  सम्बन्ध  में  भिन्‍न  मानक  क्‍यों  लागू  किया  जा  रहा  इसके  सम्बन्ध  में  कोई
 करण  नहीं  दिया  जा  रहा  यदि  आप  इतने  अधिक  इच्छुक  हैं  कि  स्थानीय  निकायों  के  चु  नाव  होने

 चाहिये  जिसके  लिए  संविधान  में  संशोधन  करना  आवश्यक  है  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या
 करण  है  ।  चुनाव  कराये  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  मैं  नहीं  जानता  कि  इसके

 पीछे  कया  प्रयोजन  क्या  आप  अभी  तक  स्वयं  के  बारे  में  भी  आश्वस्त  नहीं  हैं  ?  क्या  यह  इस  देश  में
 आपके  विचार  के  राजनीतिक  बेरोमीटर  पर  निर्भर  करता  मैं  नहीं  लोगों  को  अपने  विचार
 व्यक्त  करने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  तथा  उन्हें  यह  निर्णय  करने  का  अधिकार  दिया  जाना

 चाहिये  कि  वे  अपने  लिए  किस  तरह  का  स्थानीय  निकाय  अथवा  प्रशासन  चाहते  वे  प्रचार  किसी
 अन्य  चीज  का  करते  हैं  तथा  कर  कुछ  औरते  इसलिये  हम  इन  निकायों  में  जल्दी  चुनाव  करवाने  की
 मांग  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  तथा  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  तत्काल  ही  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  की  थोषणा
 करनी

 शी  तरित  बरण  तोपवार  माननीय  गृह  मस्त्री  जी  इस  सत्र  में  इसकी  अवश्य  घोषणा
 कर  दी  जानी  चाहिये  ।

 थभरौ  जसवस्त  सिह  :  मेरी  पार्टी  के  नेता  तथा  दिल्ली  से  निर्बाचित  हुए  अन्य
 सदस्य  इस  स्थगन  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  राजी  हो  गये  जैसाकि  मेरी  पार्टी  के  नेता  द्वारा
 उल्लेख  किया  गया  हम  सरकार  द्वारा  कोई  भी  उत्तर  प्राप्त  करने  में  अथवा  सदन  में  दिल्ली  में  चुनावों
 के  सम्बन्ध  में  कोई  सार्थक  चर्चा  करने  में  असफल  रहे  हैं  ।

 यह  बताना  मेरा  कार्य  नहीं  है  कि  नियम  में  स्थगन  प्रस्ताव  को  उठाने  की  अनुमति  है  ।  स्थगन
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  कौनसा  नियम  देता  दिल्‍ली  के  चुनावों  के  मामले  में  सरकार  द्वारा
 क्या  किया  जाना  है  अथवा  क्‍या  छोड़ा  जाना  उत्तका  प्रत्यक्ष  व  अप्रत्यक्ष  सम्बर्ध  सरकार  के  आचरण
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 अथवा  उसकी  गलती  से  यह  एक  सीधा-साधा  मामला  है  सरकार  को  स्पष्ट  रूप  से  संसद  को  और
 जनता  को  यह  बताना  चाहिये  कि  चुनाव  क्‍यों  नहीं  हो  रहे  यह  अवश्य  ही  निश्चित  मामला  है  ।  यह
 अवश्य  ही  वास्तविक  तथ्यों  पर  आधारित  होगा  ।  दिल्ली  में  चुनाव  न  कराए  जाने  के  पीछे  तथ्यों  को
 नकारा  नहीं  जा  सकता  यह  अवश्य  ही  महत्वपूर्ण  मामत्रा  है  तथा  हाल  ही  में  घटा

 अध्यक्ष  महोदय  :  ही  में  घटाਂ  की  बात  स्पष्ट

 भी  जसबन्त  लिह  :  जी  यह  हाल  ही  में  घटा  है  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  यदि  ये  चुनाव  तीन  वर्ष  पहले  हो  गए  होते  तो  यह  गलती  नहीं
 होंती  ।  गलती  अब  सामने  है  जब  5  दिसम्बर  आने  वाला  परसों  वे  एक  अन्य  अधिसूचना  जारी  कर

 उसकी  गलती  अब  उत्पन्न  होती  है  ।
 -

 भी  जसवन्त  सिंह  :  मैं  पूरे  विवेक  के  साभ  यह  कहता  हूं  कि  यह  अविलस्ब  महत्व  का  मामला
 यह  हाल  में  घटा  यह  लोक  महत्व  का  मामला  मैं  अनावश्यक  रूप  से  कौल  शकधर  की  पुस्तक  की
 पृष्ठ  संढ्या  452  अथवा  453  पढ़कर  आपको  उकताना  नहीं  चाहूंगा  कि  उसमें  क्या  मेरा
 निवेदन  है  कि  पृष्ठ  452  और  453  के  सभी  उपबन्ध  तथा  उनका  विस्तृत  विश्लेषण  कि  किस  समय
 गन  प्रस्ताव  पर  विचार  जा  सकता  सभी  बातें  इस  विशेष  मामले  पर  विचार  करने  से  सम्बन्धित

 मैं  अन्त  में  यह  कहना  भाहूंगा  कि  अविलम्ब  लोक  महत्व  का  मामला  है  क्योंकि  चुनाव  प्रजातन्त्र
 के  दिल  की  धड़कन  मैं  पुनः  यह  बात  दोहराता  हूं  कि  चुनाव  प्रजातन्त्र  के  लिए  दिल  की  धड़कन  के
 समान  आप  इसके  साथ  खिलवाड़  नहीं  कर  सकते  अन्यथा  इसका  अन्त  बहुत  गलत  होगा  ।  आप
 प्रजातन्‍्त्र  क ेदिल  की  धड़कनों  के  साथ  नहीं  लेल  सकते  ।  क्योंकि  यह  पृर्णतः  दलगत  का
 मामला  है  |  आप  दिल्ली  में  चुनाव  करवाने  में  वि्वम्ब  कर  रहे  हैं  ।  अतः  मेरी  पार्टी  के  नेता  निदा  प्रस्ताव
 के  साथ  स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बाध्य  हुए  हैं  तथा  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्टीकरण
 मांगते  हम  आपसे  अनुरोध  करते  हैं  कि  इसे  स्वीकार  करें  ।

 भी  बो०  एल०  शर्मा  प्र ंस  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  सामने  दिल्‍ली  की  भयानक
 स्थिति  की  तरफ  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  । आज  यहां  पर  जो  इलेक्शन  नहीं  हो  रहे  उसके  कारण  से
 मैंने  एडजनेमेंट  मोशनਂ  '

 ]

 भी  विग्विजय  सिंह  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  कर  रहा  हूं  ।  मेरा  व्यवस्था  का
 प्रश्न  यह  है  कि  आप  केवल  स्थगन  प्रस्ताव  पर  तक  करने  की  अनुमति  दे  रहे  हैं  भाषण  के  लिए  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  व्यवस्था  का  प्रश्न  स्वीकार  कर  लिया  किन्तु  अब  मुझे  सुनने
 दीजिए कि  वे  क्‍या  कर  रहे

 हु

 श्री  बी०  एम०  शर्मा  प्रम  :  चुनाव  न  होने  के  कारण  से  दिल्ली  के  अन्दर  अफ्सरशाही  का  राज
 कोई  चुना  हुआ  प्रतिनिधि  नहीं  एक  सा  छोटा  काम  करवाने  के  लिये  व्यक्ति  को  रिश्वत

 देनी  होती  यहां  तक  कि  पुलिप  थाने  के  अन्दर  गरीब  आंदमियों  की  कोई  सुनवाई  नहीं  होती  है  और
 उनकी  रिपोर्ट  दर्ज  नहीं  की  जाती  जगह-जगह  गन्दगी  के  ढ़  र  लगे  आज  सारी  ब्यूरोक सी  दिल्ली
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 की  80  लाख  जनता  के  गले  के  ऊपर  अगर  यही  स्थिति  रही  तो  दिल्‍ली  के  अन्दर  इस  प्रकार  की
 स्थिति  का  निर्माण  हो  जायेगा  जिसकी  दूर  कर  पाना  कठिन  हो  राशन  की  ।  बुकानों  में  4-4
 महीनों  से  राशन  की  चीजों  की  एक  बू'द  नहीं  दिवाली  और  दशहरे  की  चीमी  शोगों  को  नहीं  मिली

 अतः  यह  जो  प्रस्ताव  रखा  गया  इसको  स्वीकार  किया  जाये  और  दिल्ली  में  चुनाव  तुरन्त  कराये

 भरी  विग्विजय  सिंह  :  आपने  मेरे  व्यवस्था  के  प्रश्त  को  स्वीकार  कर  लिया  किन्तु  आप  उन्हें
 रोक  नहीं  रहे  ।  वे  भाषण  दे  रहे

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है  कि  आपको  मुझे  निदेश  नहीं  देना

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  आप  क्वश्चन  आवर  के  बांद  करते  वही  हो  रहां  है  ।

 भरी  ताराचन्द  खण्डेलवाल  :  अध्यक्ष  दिल्ली  में  जितनी  भी  समस्याएं
 उसका  मूल  कारण  दिल्ली  में  डमेक्रेटिक  सैट-अप  नहीं  होना  यहां  पर  चुनाव  क्‍यों  नहीं  कराये  जा

 रहे  मैं  आरोप  लगाना  चाहता  हूं  कि  राजनीतिक  दृष्टि  से  हिन्दुस्तान  के  नक्शे  से  दिल्ली  को  आप

 हटाना  चाहते  अतः  मेरी  आपसे  प्रार्थना  है  कि  आडवाणी  जी  ने  जो  एढजनंमेंट  मोशन  रखा  उश्षको
 स्वीकार  किया  जांना  चाहिए  और  उसको  यहां  चर्चा  होनी  चाहिये  ।

 झरो  रास  नाईक  :  अध्यक्ष  मैंने  जो  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  उसको  क्यों

 स्वीकृत  करेना  इसके  बारे  में  मैं  तक  देना  चाहता  अध्यक्ष  अलग-अलग  ढंग  से  इस  सभा
 में

 भमिनुबाद  |
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देखूं  गा  कि  इसकी  अनुमति  कंसे  दी  जाती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  हाल  ही  में  हुई  घटना  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आडवाणी  जी  ने  उसका  एक्सप्लेनेशन  किया  उसमें  आप  कुछ  ऐड  करता

 चाहते  हैं  तो

 की  रास  अलग-अलग  ढंग  से  बात  लाने  की  इसमें  कोशिश  की  गई  यह  सरकार  इस

 सदन  में  इस  पर  चर्चा  करने  के  लिए  लैयार  नहीं  वह  इसमें  चुपचाप  बैठी  हुई  इसलिए
 सरकार  का

 डिसक्रिट  साइलैंस  समाप्त  करना  है  तो  एक  ही  आधार  है  एडजनंमेंट  मोशन  ।  इसमें  तीन  इशूज  हैं  ।

 इसमें  सबसे  बड़ा  महत्व  स्पैसिफिक  इशू  का  होना  चाहिए'''(व्यथधान)'“इसलिए  यह  अरजैंट  होना

 चाहिये  ।

 इसकी  अर्जेंसी  आई  कल  चार  तारीख  को  यह  समाप्त  होने  वाला  है  |
 नोटिफिकेशन

 आ

 इसलिए  इसकी  अजेंसी  दूसरे  पब्लिक  इम्पॉर्जस  अध्यक्ष  जनतन्त्र  में  चुनाव  का  सबसे
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 ७  बड़ा महत्व है और सारी दुनिया में सबसे बड़ा जनतन्त्र इस देश में है। उस बड़े जनतन्त्र में

 बड़ा  महत्व  है  और  सारी  दुनिया  में  सबसे  बड़ा  जनतन्त्र  इस  देश  में  उस  बड़े  जनतन्त्र  में  जहां  से  हम
 सरकार  चला  रहे  वहां  दिया  तले  अन्धेरा  हो  गया  है  और  इस  दिया  तले  अन्धेरे  को  समाप्त  करने  का

 एक  ही  रास्ता  है  कि  इस  एडजॉनमेंट  मोशन  को  एडमिट  करना  ।

 भऔ  कालका  दास  :  अध्यक्ष  आडवाणी  जी  ने  जो  एडजॉनेमेंट  मोशन  के
 लिए  रीसेंट  अकरेंस  की  बात  कही  उसका  समर्थन  करते  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  '  **

 सबाल  यह  है  कि  दिल्ली  की  जनता  को  आज  जितनी  बड़ी  परेशानी  है
 '''

 एक  माननोय  सदस्य  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 अध्यक्ष  सहोबय  :  हम  कानून  के  मुताबिक  कुछ  भी  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 भी  कालका  दास  :  रीसेंट  अकरेंस  का  सवाल  है  ।  ''  '  '
 एडजॉरनेसेट  मोशन  के  लिए

 फैक्ट्स  देने  हैं  न  होने  की  वजह  से  दिल्‍ली  के  नागरिक  परेशान  चुनाव  हो
 जाएं  तो  दिल्ली  के  नागरिकों  की  परेशानी  को  दूर  करने  में  यह  सहायक  होगा  ।  इसलिए  दिल्ली  के
 निकायों  के  चुनाव  कराना  बहुत  आवश्यक  है  और  आज  उसकी  तिथि  एनाउन्स  की

 थी  जीकास्त  जेना  :  सभापति  हम  मांग  कर  रहे  हैं  कि  दिल्ली  में  महामगर
 परिषद  तथा  नगर  निगम  के  चुनाव  तत्काल  होने  चाहिए  ।  किन्तु  दूसरे  दिन  जब  यह  प्रश्न  उठाया  गया
 था  तो  सरकार  ने  इसका  सकारात्मक  उत्तर  दिया  था  तथा  कहा  था  कि  वह  विभिन्‍न  दलों  के  राजनीतिक
 भेताओं  के  साथ  इस  मामले  पर  चर्चा  अब  हमें  ऐसा  लग  रहा  है  कि  सरकार  पुनः  दिल्ली  में

 चुनाथों  की  तारीख  बढ़ाने  जा  रही  हमें  वास्तव  में  आश्चयं  है  कि  कांग्रेस  पार्टी  दिल्ली  में  चुनाव
 कराने  से  क्‍यों  डर  रही

 भरी  दिग्विजय  सिह  :  हम  इससे  डर  नहीं  रहे  ।

 शो  भीकान्त  लेता  :  यदि  आप  डर  नहीं  रहे  हैं  तो  चुनाव  क्‍यों  नहीं  कराते  ?  इसका  कोई  स्पष्ट
 कारण  होना  चाहिए  ।  चूंकि  सरकार  की  इच्छा  चुनाव  की  तारीख  बढ़ाने  की  अतः  सरकार  की
 निन्‍्दया  करने  के  लिए  पर्याप्त  कारण  हैं  ।  हम  मांग  करते  हैं  कि सरकार  को  स्पष्ट  रूप  से  सामने  आकर
 बताना  चाहिए  कि  कया  वह  तत्काल  दिल्‍ली  में  चुनाव  करवा  रही  है  अथवा  नहीं  और  यदि  वह  चुनाव
 की  तारीख  बढ़ा  रही  है  तो  जनता  दल  की  ओर  से  हम  मांग  करते  हैं  कि  चुनाव  तत्काल  कराए
 जाने  चाहिए  ।

 ओऔ  लोकनाथ  चौधरी  :  इन  दोनों  निगमों  के  चुनाव  होने  चाहिये  ।  इन
 दोनों  निगमों  के  लिये  अन्तिम  समय  सीमा  5  दिसम्बर  5  तारीख  तक  कोई  निर्वाचित  परिषद  नहीं
 होगी  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।  अन्यथा  मुझे  सभी  सदस्यों  को  अनुमति  देनी  पड़ेगी  ।
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 शी  लोकभाथ  चौधरी  :  यदि  वे  लोग  चुनाव  कराना  चाहते  तब  तो  चुनाव  सम्बन्धी  अधिसचना अधिसूचना
 पहले  ही  आ  जानी  चाहिये  थी  क्‍योंकि  5  तारीख  को  कोई  निर्वाचित  परिषद  नहीं  होगी  ।

 भी  सूर्य  नारायण  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  एक  मिनट  बोलना  चाहता  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  आपकी  पार्टी  की  तरफ  से  उन्होंने  बोला

 )

 ]

 भी  लोकनाथ  लोधरी  :  लेकिन  सरकार  ने  पहले  ही  निर्णय  कर  लिया  है  कि  वह  कोई  चुनाव
 नहीं  करवा  इसीलिए  इस  मामले  पर  विचार  विमर्श  करने  की  आवश्यकता  यही  मेरा  प्रश्न
 और  यह  स्थगनादेश  गृहीत  किया  जाना  चाहिए  ।

 संसदोय  कार्य  सन्‍त्री  गुलाम  नबो  :  दिल्ली  के  चुनावों  के  राम्बन्ध  में  विपक्ष  के  नेता
 द्वारा  व्यक्त  की  गई  चिन्ता  को  मैं  समझ  सकता  जहां  तक  कांग्रेस  दल  और  सरकार  का  सम्बन्ध

 हम  लोग  चुनाव  कराने  के  प्रति  अनिच्छुक  नहीं  एक  दिन  हमने  बेठक  की  थी  और  यह  निर्णय  किया
 गया  था  कि  माननीय  गृह  सन्त्री  अन्य  पक्षों  के  नेताओं  के  साथ  बंठक  कर  विचार-विमर्श  मैं  यह
 बात  गृह  मन्‍्त्री  जी  के  ध्यान  में  लाया  और  गृह  मन्त्री  जी  एकदम  इच्छुक  है  और  अन्य  पक्ष  के  नेताओं  से
 बैठक  करके  उन्हें  बहुत  खुशी  होगी  ।  मैं  यह  सुनिश्चित  करूंगा  कि  माननीय  मन्‍्त्री  जी  यह  बैठक  आज  ही
 करें  ।  इसलिए  मैं  विपक्ष  के  माननीय  नेता  से  अनुरोध  करू

 गा
 कि  वे  निन्‍दा  प्रस्ताव  पर  जोर  न  दें  और  गृह

 मंत्री  जी  जो  विचार  विमर्श  करने  जा  रहे  उसे  स्थगित  न

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  पर  सभा  में  पहले  विचार-विमर्श  हुआ  था  और  विभिन्‍न  दलों  के
 नेताओं  ने  अपने-अपने  मत  व्यक्त  किए  सरकार  ने  अनुकूल  प्रतिक्रिया  दिखाई  और  वह  दिल्‍ली  के
 सदस्यों  और  अन्य  सदस्यों  से  बैठक  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई  ।  संसदीय  काय॑  मंत्री  ने  हमें  बताया  है
 कि  विचार-विमर्श  आज  ही  होने  जा  रहा  है  ।.  जहां  तक  तथ्यों  का  सम्बन्ध  स्थिति  यह  हैं  और  यह्‌
 विधिक  स्थिति  नहीं  है  |  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  यह  विचार  विमर्श  सकारात्मक  रूप  से
 आज  ही  करे  ।  अन्यथा  मैं  हस  मामले  को  कल  कायें  मंत्रणा  समिति  की  बैठक  में  उठाऊगा  और  निर्णय
 करेंगे  कि  क्या  किया  जाए  ।  लेकिन  मैं  स्थगनादेश  की  अनुमति  नहीं  दू  गा  क्योंकि  यह  मानव  इस  समय
 पैदा  नहीं  हुआ  है  ।

 भी  संफुद्दीन  चोधरी  :  मैं  आपके  माध्यम  से  29-11-199 |  के  दि  हिन्दुस्तान
 हाइम्स  में  प्रकाशित  एक  बहुत  ही  जटिल  समाचार  की  तरफ  इस  सभा  और  सरकार  का  ध्यान  दिलाना

 चाहता  हूं  ।

 इसमें  कहा  गया  है  कि  जंगजुओं  के  40  प्रतिशत  से  अधिक  छिपने  के  स्थान  सरकारी  आबासों  में

 है  ।  इसमें  कहा  गया  है  कि  इस  फ्लैटों  को  मूल  आवंटियों  ने  आगे  किराये  पर  दे  रखा  है  तथा  पुलिस
 शहरी  विकास  मंत्रालय  से  शिकायतें  दर्ज  करने  की  सोच  रही  इसमें  कहा  गया  है  कि  रोमानिया  के

 राजदूत  श्री  रादू  के  अपहरणकर्ताओं  ने  अपनी  योजना  दो  सरकारी  आवासों  में  ही  बनाई  थी  |  सादिक
 नगर  के  जिस  आवास  में  श्री  रादू  को  रखा  गया  था  वह  लेखा  परीक्षा  सेवा  में  कार्यरत  एक  सरकारी
 कर्मचारी  को  आवंटित  किया  गया  है  ।
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 इसमें  यह  भी  कहा  गया  है  कि  कनाटप्लेस  में  पुलिस  ग॑  लीबारी  में  मारे  गए  श्री  देवपाल  सिंह  ते
 लोधी  कालोनी  स्थित  जिस  मकान  का  उपयोग  किया  वह  मकान  भारत  सरकार  के  एक  उप-सचिव
 को  आवंटित  था  ।

 एक  ओर  रहस्योद्घाटनपूर्ण  समाचार  है  ।  इसमें  बताया  गया  है  कि  कुलदीप  सिंह  सिधू  नामक  ,
 जिसका  श्री  रादू  के  अपहरण  में  हाथ  11  अक्तूबर  से  18  अक्तूबर  तक  पंजाब  भवन  के

 कमरा  नं०  110  में  ठहरा  था  और  यह  अपहरण  9  अक्तूबर  की  हुआ

 यदि  इस  तरह  की  बातें  राजधानी  में  हो  रही  जहां  पर  कि  उग्रवादी  अपनी

 योजनाएं  पूरी  करने  के  लिए  सरकारी  आवासों  का  प्रयोग  तो  हम  इस  देश  में  आतंकवाद  से  लडने  में
 कंसे  कामयाव  हो  सकते  हैं  ?  यह  पता  लगाने  के  लिए  कि  सरकार  में  उच्चस्तर  पर  वे  कोन  लोग  हैं  जो
 उम्रवादियों  से  सांठ-गांठ  करके  उन्हें  आजादी  से  शरण-स्थल  प्रदान  करके  देश  में  बेरोकटोक  घूमने  की

 अनुमति  दे  रहे  इस  मामले  में  पूरी  जांच  पड़ताल  करनी  सभा  के  नेता  यहीं  पर  मैं  उनका

 समूचा  ध्यान  इस  मामले  की  तरफ  खींचना  चाहता  हूं  और  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  विषय  के  “

 सम्बन्ध  में  सभा  में  एक  विस्तुत  वक्तव्य  दें  चूंकि  यह  मामला  देश  की  सुरंक्षा  और  अश्ण्श्ता  से  सम्बन्ध
 रखता

 श्री  दिग्विजय  सिंह  :  माननीय  अध्यक्ष  आज  से  सात  साल  पहले  2  और  3

 दिसम्बर  की  रात  को  भोपाल  की  यूनियन  कार्बाइड  फैक्टरी  से  जहरीली  गैस  का  रिसाव  हुआ  जिसके
 कारण  दो  हजार  से  अधिक  लोगों  की  मृत्यु  हुई  और  कई  हजार  लोग  घायल  हुए  ।

 बजे

 |

 भहोदयं  पीठासीन

 हालांकि  मुआवजा  मिलने  का  निर्णय  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दे  दिया  गया  लेकिन  ज

 मुआवजा  दिया  जाता  उसका  निर्णय  जिला-स्तर  पर  भोपाल  में  होना  जिसमें  काफी  बिलम्ब  हो
 रहा  इस  वजह  से  जिन  लोगों  को  मुआवजा  मिलना  उन  लोगों  को  अभी  तक  मुआवजा  नहीं  मिल
 पाया  है

 उपाध्यक्ष  दूसरी  बात  यह  है  कि  अभी  तक  देश  में  7  वर्ष  में  आज  तक  हमारे  मैंडीकल

 एक्सपट्स  यह  पता  नहीं  लगा  पाए  है  कि  वह  गैस  क्या  थी  और  उसका  एक्चुअल  ज्लाईन  आफ  ट्रीटमेंट
 ह

 क्या  होना  इमके  अभाव  में  वहां  जो  घायल  लोग  आज  तक  उसकी  दुद्देशां  हो  रही  लाईन
 आफ  ट्रीटमेंट  स्पेसिफाई  नहीं  जिसकी  बजह  से  लोग  परेशान  हैं  ।

 भाज  इस  अवसर  पर  मैं  इस  सदन  में  उन  सभी  मृतात्माओं  के  प्रति  अपनी  वेदना  व्यक्त  करता  .  |

 हूं  और  शासन  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इण्डियन  काउन्सिल  आफ  मेडीकल  रिसर्च  से  आग्रह  करें

 और  यह  पता  लगाएं  कि  एक्चुअल  मेडीकल  लाईन  आफ  ट्रीटमेंट  क्या  होना  चाहिए  ओर  विधि  मंत्री  जी

 से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  लोगों  को  कंपेंटेशन  दिखाने  के  लिए  तत्परता  से  निर्णय  आज  यह
 अत्याधिक  महत्व  का  विषय  है  ।  धन्यवाद  ।  हर

 |
 श्री  तरित  बरण  तोपदार  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  उनके  समथ्थन  में

 हु
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 इस  बात  पर  जोर  देना  चाहूंगा  कि  गैस  प्रदूषण  अभी  भी  जारी  लोग  मर  रहे  हैं  और  लोगों  को
 वास्तविक  क्षतिपूर्ति  देय  यह  अभी  पीड़ित  लोगों  को  नहीं  दी  गई  यही  कारण  है  कि  इस  तरह  के
 प्रस्ताव  बार-बार  इस  सभा  में  आते  रहे  है  हम  इस  प्रस्ताव  का  पुरजोर  समर्थन  करते  हैं  और  आशा  करते

 ३  हैं  कि सरकार  इस  मामले  में  शीघ्रतापूर्वक  कार्यवाही  करेगी  ।

 झीमती  मालिनो  भट्ठाज्ञाय  :  मैं  इस  सभा  का  ध्यान  उस  अन्तर्राष्ट्रीय  दबाव  की
 ओर  खींचना  चाहता  हूं  जिसकी  चपेट  में  भारतीय  पेटेन्ट  अधिनियम  इस  समय  अतारांकित  प्रश्न ”
 सं०  300  के  उत्तर  में  सरकार  ने  यह  बताया  था  कि  पेटेन्ट  मामले  के  सम्बन्ध  में  श्रीमती  कार्ला  हिल्‍्स  के
 दौरे  के  समय  कोई  नया  प्रश्न  नहीं  उठाया  गया  और  दोनों  पक्ष  मामले  को  फिलहाल  स्थगित  रखते  के

 लिए  सहमत

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  इतना  महत्वपूर्ण  मामला  उठाया  जा  रहा  है  और  कोई  भी  मंत्री  ध्यान

 »  नहीं  दे  रहा  है  ।  क्या  संसदीय  काय॑  मंत्री  जी  सुनेंगे  ?

 ओमती  सालिनी  भट्ठायायय  :  अब  भारत-अमरीका  संयुक्त  व्यापार  परिषद  ने  20
 नवम्बर  को  अपना  विद्यचार-विमर्श  पूरा  कर  लिया  है  और  इसने  सिफारिश  की  कि  भारत  को  पेरिस
 सम्मेलन  पर  हस्ताक्षर  कर  देने  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  जब  श्रीमती  कार्ला  हिल्‍्स  के  साथ
 पेटेन्ट  अधिनियम  सम्बन्धी  कोई  नया  प्रश्त  सामने  ही  नहीं  आया  तब  इस  सिफारिश  पर  कंसे  सहमति
 हुई  ।  यदि  भारत  पेरिस  सम्मेलन  पर  हस्ताक्षर  करता  है  तो  भारतीय  पेटेन्ट  अधिनियम  को  1970  से

 पूर्व  अवधि  की  तरफ  लौटना  होगा  और  यह  पेटेन्ट  केवल  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  ही  नहीं  बल्कि

 यह  संसाधन  पर  भी  लागू  अब  स्थिति  यह  है  कि  पांच  से  सात  वर्ष  के  पश्चात  उदाहरण  के  लिए
 स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  प्रयुक्त  करके  दवाई  को  देश  में  ही  बनाया  जा  सकता

 यदि  पेटेन्ट  अधिनियम  में  संशोधन  किया  जाता  तो  यह  अधिकार  खत्म  हो  इसके
 साथ  ही,.यदि  भारतीय  विनिर्माता  के  विरुद्ध  पेटेन्ट  अधिनियम  को  उल्लंघन  के  लिए  कोई  आरोप  लगाया

 जाता  तो  प्रमाण  का  दायित्व  उस  व्यक्ति  का  होगा  जिसके  विरुद्ध  आरोप  लगाया  जाता  इसके
 पेटेन्ट  तथाकथित  अस्तर्राष्ट्रीय  मानकों  से  मेल  खाते  हुए  हैं  |  वास्तव  ऐसा  कोई

 »  राष्ट्रीय  मानक  भी  नहीं  इसे  20  वर्ष  बाद  उठाया  जा  रहा  यह  दवाओं  के  स्ववेशी
 *विनिर्माताओं  के  लिए  मौत  होगा  ।  यही  तब  बहुत  सी  जीवनरक्षक  दवाओं  का  आयात  करना  पड़ेगा

 »  और  परिणामस्वरूप  वे  महंगी  होने  से  आम  लोगों  की  पहुंच  से  बाहर  हो  एक
 लोकप्रिय  मूत्रवर्धक  दवा  लैसिक्स  अब  से  22  गुणा  महंगी  होगी  ।  कसर  के  लिए  चेमोथेरेपी  प्रति  वर्ष
 5  लाख  रु०  मूल्य  की  बैठेगी  ।

 -«
 इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  संयुक्त  कार्य  परिषद  की  सिफारिश  से  अत्यधिक  चिन्ता  हो  रही  है  ।

 हमें  इस  बात  से  विश्वस्त  होना  चाहिए  कि  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  त्रोतों  स ेडाले  गये  दबाव  के  सामने
 नहीं  झुकेगी  ।  हम  इसका  स्पष्ट  संकेत  चाहते  हैं  कि  भारतीय  पेटेन्ट  अधिनियम  के  सम्बन्ध  में  सरकार
 क्ष्या  करना  चाहती  है  ।

 भी  संफुहीन  चौधरी  :  मैं  इसमें  कुछ  और  जोड़ना  चाहता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  वह  मामले  से  सम्बन्धित  है  ?

 जब
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 ओऔषध  निर्माण  विज्ञान  के  अतिरिक्त  कुछ  अन्य  महत्वपूर्ण  मामले  अन्‍्तग्रस्त  अमेरिका  हमारे  देश  पर

 कुछ  ऐसी  बातें  स्वीकार  किये  जाने  के  लिये  दबाव  डाल  रहा  है  जो  हमारी  कृषि  के  लिये  हानिकारक
 वे  मांग  कर  रहे  हैं  कि  हम  पौध  प्रजनन  अधिकार  को  स्वीकार  करें  ।  इसका  अर्थ  है  कि  उन्नत  किस्म  के
 बीजों  आधार  पर  हमारे  देश  में  जिस  तरह  की  हरित  क्रान्ति  हुई  है  वह  पूर्णरूप  से  संकट  में  पड़  जाएगी
 और  हमारा  कृषि  विकास  ठप्प  पड़  जायेगा  ।

 वे  जीवित  सामग्री  पर  पेटेन्ट  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  हमने  अब  तक  उसे  कभी  स्वीकार  नहीं  किया
 वे  चाहते  हैं  कि  हम  अपनी  कृषि  को  जिस  तरह  की  सुरक्षा  देते  हैं  या आथिक  सहायता  देते  हैं  भथवा

 जिस  तरह  विशिष्ट  वस्तुओं  की  किस्म  पर  सुरक्षा  और  वह  सब  देते  हैं  वह  बन्द  कर  दें  ।  वे  हमारे  देश  से

 यह  मांग  कर  रहे  हैं  ताकि  वे हमारी  कृषि  को कमजोर  कर  सकें  और  हमारे  देश  में  अपने  खाद्यान्‍्नों  के
 भण्डार  पाट  सकें  ।  यह  एक  अत्यधिक  गम्भीर  मामला  है  और  यदि  कृषि  का  विनाश  होता  है  तो  हमारा
 भौचद्योषिक  विकास  भी  संकट  में  पड़  जायेगा  ।  इस  स्थिति  में  इस  सभा  को  अपने  विचार  व्यक्त  करने
 चाहिए  ।  उरूग्वे  वार्ता  के  दौरान  किसी  भी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करने  से  सरकार  को  इस  सभा
 की  ठोस  रूप  से  यह  बताना  चाहिए  कि  वे  क्‍या  करने  जा  रहे  और  उस  पर  हस्ताक्षर  करने  के

 पश्थात्‌  इसे  यह  बताना  चाहिये  कि  उसने  किस  पर  हस्ताक्षर  किये  वह  इस  सभा  के  समक्ष  लाया
 जाना  चाहिए  और  उसकी  अभिपृष्टि  करवाई  जानी  चाहिए  ।  मैं  नहीं  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  में

 हस्ताक्षर  किसी  भी  चीज  के  बारे  में  हो  सकते  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  उन्हें  इस  सभा  और  इस  देश
 के  लोगों  को  यह  बताना  चाहिए  कि  वे  किस  पर  हस्ताक्षर  करने  जा  रहे  हैं  और  हस्ताक्षर  करने  के

 जिस  पर  भी  उन्होंने  हस्ताक्षर  किये  इस  सभा  में  लाया  जाना  चाहिए  और  इसकी

 पृष्टि  की  जानी  चाहिये  ।  यह  एक  अत्यन्त  गम्भीर  मामला

 श्री  तरित  वरण  तोपवार  :  उन्हें  इस  मामले  पर  किसी  भी  पत्र  पर  इस  सभा  में  उल्लेख  किये
 बिना  हस्ताक्षर  नहीं  करने  चाहिये  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  यह  एक  गम्भीर  चिन्ता  का  और  राष्ट्रीय  चिन्ता  का  विषय
 इस  मामले  पर  बाहर  बहस  की  जा  रही  है  और  अब  तक  कोई  सरकारी  उद्धोषणा  नहीं  हुई  है  कि  इस
 सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्‍या  दृष्टिकोण  है  ।

 क्री  सोमनाथ  चढर्जो  :  सब  कुछ  इस  सभा  की  पीठ  के  पीछे  किया  जाता  हैं  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  इस  दिनों  हम  अन्‍्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  आदि  से  बातचीत  करके
 अपनी  आध्थिक  समस्याओं  का  समाधान  करने  का  प्रयास  कर  रहे  प्रायः  इस  तरह  के  मामले  भी
 उनके  साथ  जोड़  दिये  जाते  यह  ठीक  भी  हो  सकता  अथवा  यह  गलत  भी  हो  मकता  मैं  इस
 सम्बन्ध  में  सरकार  की  विचारधारा  नहीं  जानता  ।  इसलिए  इन  आशंकाओं  की  केवल  इस  सभा  में
 सरकार  की  विचारधारा  के  साथ  विचार  करके  ही  दूर  किया  जा  सकता  जहां  तक  मैं  समझता  हूं  यह
 यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसे  किसी  भी  तरीके  से  हमारी  आर्थिक  समस्याओं  से  नहीं  जोड़ा  जाना
 इस  पर  अलग  से  ही  निर्गय  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  वहां  कुछ  ऐसी  विचारधारा  के  लोग  हों  जिनकी
 हमें  इस  विशेष  दस्तावेज  पर  हस्ताक्षर  करने  के  लिए  बाध्य  करने  में  रुचि  तो  उनसे  दूर  ही  रहना
 चाहिए  ।  इसलिये  मेरी  मांग  यह  है  कि  सरकार  को  उनमें  भाग  लेने  के  लिये  जाने  से  पहले  इस  सभा  को
 यह  बताना  चाहिए  कि  इस  सम्बन्ध  में  इसकी  विचारधारा  क्‍या
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 थ्लो  लोकनाथ  चोधरी  :  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  द्वारा  उठाये  गये  मामलों  का  कया
 हुआ  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  सरकार  को  कुछ  कहना  विपक्ष  इस  प्रश्न
 पर  पहले  ही  एकमत  है  ।  जो  कुछ  भी  सरकार  करती  उसे  वह  इस  सभा  में  लाना  इस  सभा
 को  यह  जानना  चाहिए  कि  इस  मामले  पर  सरकार  क्या  सोच  रही

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  सदन  के  नेता  आज  इतने  उदासीन  वयों

 क्री  लोकनाथ  चोधरी  :  सरकार  की  चुप्पी  से  केवल  यही  प्रदर्शित  होता  हैं  कि  वह  इस  मामले
 पर  पहले  से  ही  सहमत  है

 श्री  हाराधन  राय  :  मैं  सरकार  का  ध्यान  कुछ  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों
 को  इस  तक  पर  कि  वे  रुग्ण  उन्हें  बन्द  करने  अथवा  उनका  निजीकरण  करने  सम्बन्धी  निर्णय  की
 ओर  दिलाना  चाहता  कई  वर्षों  राष्ट्रीकरण  के  इनमें  से  बहुत  से  सरकारी  क्षेत्र  के  एकक

 विविधीकरण  तथा  विस्तार  के  लिए  निजी  क्षत्र  से  लिए  गए  थे  लेकिन  कुछ  भी  नहीं
 किया  घया  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सेत  रेले  अब  भारत  का  साइकिल  निगम---एम०  ए०  एम०
 बी०  ओ०  जी०  बनें  स्टेंडेंड  क ेअधीन  7  रिफक्ट्ररी  एकक  तथा  उर्वरक  एकक  बन्द  होते  वाले  हैं  ।

 का  भविष्य  अनिश्चित  आधुनिकौकरण  का  कार्यक्रम  सरकार  की  ओर  से  आना  यहां
 तक  कि  कोल  इण्डिया  का  भविष्य  भी  फीका  जबकि  निजी  क्षेत्र  कोयला-उत्पादक  भूमि  की  मांग  कर

 रहे  ऊर्जा  उत्पादन  का  निजीकरण  कोयला  खानों  के  निजीकरण  को  बढ़ावा  दे  रहा  ई०  सी०  एल०
 ने  पहले  ही  रानीगंज  में  32  खानों  के  बन्द  होने  की  अधिसूचना  दी

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  निजीकरण  तथा  एककों  को  बन्द  करता  समाप्त  करे
 तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  के  कार्यंकरण  में  विविधीकरण  तथा  विस्तार  आदि  के
 द्वारा  सुधार  लाए  ।  यही  सही  समय  है  जब  सरकार  को  निजीकरण  करना  व  एककों  को  बन्द  करना  रोक
 देना  चाहिए  बन्द  एककों  के  कामगार  सरकार  की  इस  कारंबाई  का  विरोध  करेंगे  तथा  स्थिति
 खराब  हो  जाएगी  ।  सरकार  के  29  नवम्बर  की  एक  दिन  की  हड़ताल  के  स्थिति  की  गम्भीरता
 को  समझना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  अन्ना  जोशी  का  नाम  लिया  उन्हें  बोलने  दीजिए  ।

 भी  अरतां  जोशी  :  महाराष्ट्र  राज्य  इस  वर्ष  बहुत  अधिक  सूखे  की  स्थिति  का  सामना
 कर  रहा  सरकार  ने  चावल  मिल  मलिक़ों  पर  लागू  करते  के  लिए  चावल  का  कोटा  निर्धारित  किया

 उनके  लिए  निर्धारित  कोट  को  पूरा  करना  दिन-पर-दिन  कठिन  हो  रहा  सरकारी  प्राधिकारी  तथा
 राजस्व  अधिकारी  चावल  मिल  मालिकों  को  शुल्क  देने  पर  दबाव  डाल  रहे  सूखे  से  फसल  तथा  धान
 की  खेती  जोकि  विदर्भ  में  कोंकण  तथा  भंडारा  के  3  अथवा  4  जिलों  तक  सीमित  बहुत  कम  हो  गई

 इसके  अतिरिक्त  रारकार  द्वारा  इस  प्रकार  बढ़ाकर  लगाया  गया  शुल्क  बाजार  मूल्यों  का  आाधा

 चावल  मिल  मालिकों  पर  शुल्क  लगाना  बहुत  ही  अनुचित  और  असंगत  यह  शुल्क  या  तो

 उत्पादकों  से  अथवा  बाजार  में  अन्तिम  विक्रेता  से लिया  जाना  चाहिए  ।  चावल  मिल  मलिक  केवल  चावल
 को  परिष्कृत  करते  हैं  ।  सेवा  प्रभारों  क ेअतिरिक्त  अन्य  किसी  पर  उनका  अधिकार  नहीं  है  ।

 सरकार  को  तत्काल  इसमें  हस्तक्ष  प  करना  चाहिए  तथा  स्थिति  का  आकलन  करने  तथा  राजस्व
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 प्राधिकारियों  द्वारा  चावल  मिल-मालिकों  को  तंग  करना  रोकने  के  लिए  विशेषज्ञों  का  एक  दल  भेजना

 आहिए  ।

 की  रमेश  चेम्तिसला  :  उपाध्यक्ष  कोचीन  और  कालीकट  क्षेत्रीय  पासपोर्ट

 कार्यालयों  में  पासपोर्ट  के  लिये  हजारों  आवेदन-पत्र  लम्बित  पड़े  पासपोर्ट  कमं  चारी  अनावश्यक  विलम्ब

 कर  रहे  वे  लोगों  को  तंग  कर  रहे  इन  दोनों  पासपोर्ट  कार्यालयों  द्वारा  जिन  प्रमुख  समस्याओं  का

 सामना  करना  पड़  रहा  है  उनमें  से  एक  स्टाफ  की  कमी

 हम  अपने  देश  में  लोगों  को  रोजगार  नहीं  दे  सकते  इन  नौजवानों  को  दूसरे  देशों  में  जाने  दो

 और  बहां  नोकरी  ढ़  ढने  दो  ।  हमें  उन्हें  अनुमति  देनी  पड़े  गी  ।  वहां  अनावश्यक  विलस्ब  और

 शाही  का  बोलबाला

 इन  अधिकारियों  द्वारा  पासपोर्ट  आवेदनों  को  परेशान  किया  जा  रहा  हम  कई  बार  यह  मामला

 झरकार  तथा  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  लाए  लेकिन  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  यह  बहुत्र  ही
 तात्कालिक  मामला  है  ।  अब  जू  कि  कुवंत  में  स्थिति  सामान्य  लोग  वहां  वापस  जा  रहे  वे  अपने

 पासपोर्टों  का नवीकरण  कराना  चाहते  हैं  और  वे  नया  पासपोर्ट  भी  प्राप्त  करना  चाहते  पासपोर्ट
 कार्यालयों  में  अनावश्यक  विलम्ब  फे  कारण  इन  युवा  तथा  रोजगार  की  तलाश  करने  वाले  लोगों  को  काफी
 कच्ट  हो  रहा  है  |  हाल  ही  मंत्री  महोदय  ने  भी  आश्वासन  दिया  है  कि  त्रिवेन्द्रम  में  एक  नया  क्षत्रीय
 पासपोर्ट  कार्यालय  खोला  जाएगा  ।  पांच  माह  पहले  ही  गुजर  चुके  हैं  लेकिन  अभी  तक  कोई  भी  कार्यवाही
 नहीं  की  गई  मेरा  सरकार  से  यह  विनम्र  निवेदन  हैं  कि  वह  पासपोर्ट  शौघ्रता  से  जारी  करने  के  लिए

 तुरन्त  कार्यवाही  करे  ?  उसे  वर्तमान  में  को  चीत  और  कालीकट  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  चल  रहे  कार्यों
 की  जांच  भी  करानी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बृशिण  पटेल  कृपया  आप  बोलें  ।

 भी  बशिण  पटेल  :  उपाध्यक्ष  सन्‌  1990-91  में  बिहार  राज्य  चीनी  नियम
 सीवान  ह्वारा  तैयार  की  गयी  दस  हजार  बोरे  चीनी  दिल्‍ली  चीनी  बिक्री  विभाग  को  गयी

 लेकिन  एक  इ स्पेक्टर  ने  नाराज  होकर  तमाम  दस  हजार  बोरी  चीनी  को  खाने  के  लिए  अयोग्य  करार  कर
 दिया  है  जिसकी  वजह  से  एफ०  सी०  आई०  ने  चीनी  का  कोटा  यहां  से  उठाना  बंद  कर  दिया  है|  लगता  है
 कि  दिल्ली  चीनी  बिक्री  विभाग  के  इन्स्पेक्टर  का  उचित  स्वागत  नहीं  करने  की  वजह  से  उन्होंने  यहू
 विरोधी  कदम  उठाया  है  और  वह  दस  हजार  बोरियां  वहीं  पड़ी  हुई  मजदूरों  भूखों  मर  रहे  हैं  ।  अतः
 हैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  दिल्ली  चीनी  बिक्री  विभाग  से  किसी  वरिष्ठ  पदाधिकारी  को  सीवान  भेज
 कर  पुनः  चीनी  की  जांच  करायी  जाये  ताकि  सच्चाई  सामने  आ  सके  ।

 कि

 श्री  रास  सागर  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  और

 विशेष  तौर  से  नेता  सदन  का  ध्यान  एक  राजनैतिक  बन्दी  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 श्री  विशम्भर  सिंह  एक  विधायक  हैं  जो  फतेहपुर  जेल  में  बन्द  हैं  ओर  वे  इस  समय  कैंसर
 रोग  से  पीडित  हैं  और  उनकी  हालत  बहुत  खराब  हो  गयी  है  ।  वहां  के  जिलाधिकारी  और  जेलर ने  उन्हें
 रिहा  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  लिखा  है  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  बदले  की  भावना
 से  उनको  रिहा  नहीं  कर  रही  है--चाहे  वह  विशम्भर  सिंह  या  खेकड़ा  से  जीते  गये  मदन  भैया  हों  या
 डी०  पी०  यादव  उन  विधायकों  को  राजनैतिक  बदले  की  भावना  से  रिहा  नहीं  कर  रही  है  ।
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 उपाध्यक्ष  नेहर  जी  के  समय  से  इस  तरह  के  कुछ  राजनेतिक  बन्दी  थे  जिनमें  श्री  जयप्रकाश
 गांधी  जी  को  अपने  समय  में  जेल  से  बीमारी  की  हालत  में  रिहा  किया  गया  लेकिन  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  ने
 अ  ग्रेजों

 को  भी  पछाड़  दिया  है  कि  जो  विधायक  कैंपर  रोग  से  पीड़ित  पड़ा  उनको  रिहा
 नहीं  कर  रही  मैं  भारत  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  जब  प्रजातांत्रिक  ढंग  से  यह  फँसला  हो  गया
 तो  श्री  मदन  डी०  पी०  यादव  और  विशम्भर  सिंह  जो  सजपा  के  विधायक  उनको  क्यों  नहीं  छोड़
 रही  मैं  सदन  के  नेता  से  यह  मांग  करता  हूं  कि  भारत  सरकार  को  इसमें  हस्तक्षप  करना  चाहिये  और
 उनको  रिहा  कराने  का  फैसला  करना  चाहिये  ।  यहीं  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 ]

 हो  जसबंत  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  सोचता  हूं  कि  जो  कुछ  मैं  कहने  जा  रहा  हूं
 उसमें  विधायिका  को  परेशान  करने  की  क्षमता  है  और  मेरी  सदन  के  दोनों  सदन  के  नेता  और
 विरोधी  दल  के  से  यह  अपील  है  कि  वे  संयुक्त  रूप  से  स्वयं  को  इस  विशेष  समस्या  के  साथ  जोड़ें
 जिसकी  ओर  मैं  उनका  ध्यान  आकर्षित  करता  चाहता  हूं  ।  उच्चतम  न्यायालय  में  एक  याचिका  दायर
 की  गई  है  जिसमें  संसद  सदस्यों  तथा  विधान  सभा  सदस्यों  को  पेंशन  की  मंजूरी  की  बेधता  को  चुनौती  दी

 गई  याचिका  में  यह  कहा  गथा  है  कि  अनुच्छेद  106  के  अन्तर्गत  संसद  सदस्यों  को  यथा  देय  वेतन  और
 भत्त---यदि  मुझे  गलत  नहीं  समझा  जाता  है  तो--में  पेंशन  शामिल  नहीं  है  ।  अतः  अतीत  में  भूतपूर्व  संसद
 सदस्यों  सथा  विधायकों  को  जो  भी  पेंगन  दी  गई  है  अथवा  भाज  दी  जा  रही  वह  संविधान  के  नियमों
 का  उल्लंधन  है  ।  यदि  उच्चतम  न्यायालय  इस  याचिका  को  वैध  ठहराता  है  तो  सभी  विधायकों  को  काफी
 परेशानी  का  सामना  करना  पड़गा  क्योंकि  मैं  नहीं  जानता--एक  बहुत  प्रख्यात  बेरिस्टर  यहां  उपस्थित

 हैं--कि  हम  संविधान  में  संशोधन  पूव॑प्रभाव  के  साथ  कर  सकते  हैं  या  नहीं  ।

 यह  मेरी  सदन  के  नेता  तथा  विरोधी  दल  नेता  दोनों  से  अपील  है  कि  वे  स्वयं  को  इस
 विशेष  मामले  से  जोड़ें  जिससे  कि  विधायकों  को  परेशानियों  से  बचाया  जा  सके  ।

 झो  सोममाथ  चढर्जो  :  जहां  तक  इस  देश  में  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि  का
 सम्बन्ध  स्थिति  ज्यादा  से  ज्यादा  खतरनाक  होती  जा  रही  है  ।  कीमतों  की  उत्तरोत्तर  बृद्धि  जारी
 आवश्यक  वस्तुएं  आम  लोगों  तथा  गरीब  लोगों  की  पहुंच  से  बाहर  होती  जा  रही  हैं  ।

 जब  बजट  की  धोषणा  कीं  गई  यद्यपि  वित्त  मन्त्री  द्वारा  सभी  प्रकार  की  नेक  इच्छाएं
 व्यक्त  की  गई  फिर  भी  अभी  तक  कुछ  नहीं  हुआ  है  ।  कीमतों  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  जारी  है  जिससे  आम
 लोगों  पर  दबाव  बढ़ता  जा  रहा  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  तुरन्त  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए
 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हम  इस  देश  में  कीमतों  की  उत्तरोत्तर  वृद्धि  को
 रोकने  तथा  मुद्रास्फीति  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  जाने  वाले  किसी  प्रयास  को  नहीं  देखते

 हमें  बताया  जाता  है  कि  तीन  वर्षों  के  बाद  नई  आर्थिक  नई  औद्योगिक  और  नई  ब्यापार  नीति  के

 परिणामों  को  महसूस  किया  जाएगा  ।  लेकिन  इन  तीन  वर्षों  के  दौरान  लोगों  का  क्‍या  इस  बारे  में

 हमें  कुछ  भी  नहीं  बताया  गया  है  ।  लोग  रोजगार  खो  रहे  हैं  नई  नौकरियों  का  कोई  सृजन  नहीं  किया  जा

 रहा  है  ।  में  होने  की  दलील  देकर  कारखानों  तथा  व्यापारिक  प्रतिष्ठानों  को  बन्द  कर  दिया
 गया  यह  बहुत  गम्भीर  स्थिति  है  जोकि  पहले  से  ही  मु  ह  बाए  बड़ी  है  और  अब  यह  लोगों  के  लिए  और
 कठिन  होती  जा  रही  है  ।

 इन  सब  बातों  के  इस  देश  के  राष्ट्रीय  दैनिक  समाचा  र-पत्रों  में  ऐसी  ख़बरें  छप

 रही  हैं--जिनका  सरकार  द्वारा  खंडन  भी  नहीं  किया  जा  रहा  है--कि  विश्व  बेंक  ने  भारतीय  कृषि  में
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 आमूल  परिवतंन  की  सिफारिश  की  है  ।  बैंक  ने  खाद्य  के  बफर-स्टाक  में  कमी  भारतीय  बाद  नि
 की  भूमिका  कम  करने---जिसका  मतलब  होगा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  का  प्रभावित  समर
 मूल्य  तथा  फसल  खरीदारी  नीति  का  अन्तर्राष्ट्रीय  मुल्य  से  जुड़ा  एक  नया  फसल  मूल्य  फामृता
 तैयार  चावल  एवं  चीनी  की  खरीदारी  हेतु  लेवी  योजना  को  समाप्त  करने  तथा  विदेशी  आयातों  का
 उदारीक रण  करने  के  सुझाव  दिए  हैं  ।  इन  सब  कदमों  को  हमारी  कीमतों  में  वृद्धि  होना  अनिवायं

 सरकार  को  दिए  गए  एक  विस्तृत  ज्ञापन  में  बहु-पक्षीय  एजेंसी  विश्व  बैंक  ने
 सिचाई  विद्य॒त  की  कीमतों  में  वृद्धि  की  मांग  की  है  ओर  खेती  के  कार्यों  पर  दी  जा  रही  सब

 सिडी  को  कम  करने  के  लिए  धती  देशों  में  तथा  धनी  कृषि  प्रधान  देशों  में  यह  व्यापक  स्तर  पर  लागू
 सुधार  करने  की  भी  मांग  की

 धंतवीय  कार्य  मंत्रालय में  राज्य  मन्‍त्री  तथा  न्याय  और  कम्पनी  क्रार्य  के  मंत्रालय  में
 राज्य  मरत्री  रंगराजन  :  आमतौर  पर  समाचारफत्रों  में  छपी  रिपोर्टों  का

 हवाला  यहां  नहीं  देते  हैं  ।

 भी  सोसनाय  धटर्जिी  :  इस  महत्वपूर्ण  मुह  पर  सरकार  की  कोई  श्रतिक्रिया  नहीं  है  ।/

 यह  कहा  जाता  है  कि  /992  के  केन्द्रीय  बजट  में  सब  सिडी  में  कटौती  करने  की  व्यवस्था

 होनी  चाहिए  ?

 श्री  रंगराजन  क्सारभंगलम  :  आम-तोर  पर  यहां  समाचार  पत्रों  की  |रेपोर्टों  का  संदर्भ
 नहीं  दिया  जाता  है  ।

 शी  सोसनाथ  इसे  आप  मेरा  अपना  अवलोकन  मानिए  4  स्थिति  बहुत
 नाजुक  होती  जा  रही  क्या  हमारा  देश  एक  स्वतन्त्र  देश  के  रूप  में  कायं  कर  रहा  है  अथवा  नहीं  ?  मैं
 नहीं  जानता  ।  हमारी  नीतियों  का  निर्धारण  कौन  करने  जा  रहा  है  ?  हमारी  बजट  आथिक

 हर  चीज  के  लिए  यहां  आदेश  किए  जा  रहे

 अरे  भाई  सुनो  !  क्या  आप  देश  के  लिए  थोड़ी  देर  भी  नहीं  सोच  सकते  हैं  ?  कब  गद्दी  में  कब

 नहीं  है  कोई  नहीं  जानता  ।

 मैं  जानता  हूं  कि वह  भी  चिन्तित  महसूस  कर  रहे  लेकिन  वहां  स्पष्ट  रूप  से  उन्हें
 अपनी  उपस्थिति  का  एहसास  कराना  इस  तरह  से  नहीं  ।  जब  यहां  गम्भीर  स्थितियों  से
 सम्बन्धित  मामले  उठाये  जा  रहे  हैं  तो  उनकी  ओर  समुचित  ध्यान  दिया  जाना  मुझे  पक्का
 विश्वास  है  कि  न  तो  इस  देश  में  कोई  व्यक्ति  और  न  ही  इस  सदन  में  कोई  व्यक्ति  इस  बात  से  इन्कार  कर
 सकता  है  कि  कीमतों  की  हालत  नाजुक  नहीं  है  तथा  यह  और  अधिक  से  अधिक  नाजुक  होती  जा  रही

 मेरे  ऊपर  चीखने  तथा  मुझे  बेठाने  की  जो  कि  आप  कर  नहीं  आप  कृपया
 सुनने  तथा  इस  दिशा  में  कोई  कदम  उठाने

 का
 प्रयास
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 मैं  सरकार  से  शीघ्र  ही  यहां  पर  कम  से  कम  एक  वक्तव्य  देने  का  आग्रह  करता  हूं  कि  इस
 सम्बन्ध  में  क्या  होने  जा  रहा  है  तथा  वे  इस  अत्यन्त  ही  महत्वपूर्ण  मुद्दे  पर  क्या  कायंवाही  कर  रहे  हैं  ।

 शी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  मैं  सरकार  का  ध्यान  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  में  डाक  सेवाओं  के

 वस्तुतः  पंगु  हो  जाने  की ओर  आकर्षित  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  जिसका  कारण  सी  और  डी  ग्रुप  के
 डाक  कर्मियों  द्वारा  !  5  तवम्बर  से  हड़ताल  पर  चले  जाना  ये  हालात  उनकी  शिकायतें  बहुत
 जायज  हैं  ।  उनकी  शिकायत  है  कि  उत्तर-पूर्व  राज्यों  जैसे  अरुणाचल

 त्रिपुरा  और  मणिपुर  में  केन्द्र  सरकार  के  सभी  कर्मचारियों  को  वहां  की  भौगोलिक  स्थिति  तथा

 परिवहन  सुविधा  आदि  के  कारण  विशेष  ड्यूटी  भत्ता  दिया  जाता  है  और  यहां  तक  कि  डाक  कमंत्रारियों

 में  से  भी  ग्रुप  ओर  के  अधिकारियों  को  यह  भत्ता  दिया  जाता  है  लेकिन  ओर  प्रुप  के
 डाक  कर्मचारियों  को  इस  भत्ते  का  भुगतान  नहीं  किया  जाता  वे  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  में

 गए  जिसने  निर्देश  दिये  कि  उन्हें  इस  भत्त  का  भुगतान  किया  जाना

 बाद  सरकार  रार्वोच्च  न्यायालय  में  गई  और  स्थगन  आदेश  मांगा  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  ने

 स्थगन  आदेश  देने  से  इन्कार  कर  दिया  ओर  कानूनी  लड़ाई  चलती  आ  रही  उन्हें  हड़ताल  करने  की

 इस  अति  में  धकेला  गया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  वे  लोग  दुःखी  हो  रहे  वहां  डाक  सेवाएं  ठप्प  पड़ो
 हैं  और  लोग  भी  परेशान  हो  रहे

 इसलिए  मैं  सरकार  से  विशेषकर  संचार  मंत्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  उन्हें  यह
 समझना  चाहिए  कि  न्यायालय  के  निर्णय  के  कारण  दूरसंचार  मन्त्रालय  के  कर्मचारियों  को  भुगतान  करने
 के  लिए  मजबूर  किया  गया  इन  लोगों  को  वंचित  बयों  रखा  जाये  और  उन्हें  हड़ताल  करने  के  लिए
 बाध्य  क्यों  किया  जाये  ?

 इस  विषय  पर  तुरन्त  बात  की  जानी  उनकी  वैध  मांगों  को  भी  अन्य  कर्मचारियों 5401
 की  मांगों  के  समान  ही  समझा  जाना  उन्हें  भी  विशेष  कार्य  भत्ता  दिया  जाना  चाहिये  ।

 प्रो  प्रेस  छूसल  :  मैं  इसमें  ऐड  करना  चाहता  हूं  कि  गवनंमैंट  ने  19

 1991  को  जो  स्पेशल  लीव  पिटीशन  फाईल  की  उसे  वापिस  ले  लिया  उसे  अब

 सिएशन  करनी  चाहिये  ।

 ]

 श्री  चिस  बसु  :  श्री  सोमनाथ  धटर्जी  ने  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामला  उठाया

 मामला  कीमतों  में  वृद्धि  से  सम्बन्धित  बजट  चर्चा  के  दौरान  यह  कहा  गया  था  कि  कीमतों  में

 वृद्धि  अस्थायी  और  इसका  स्वरूप  मौसमी  मेरे  बिचार  से  बजट  के  कई  महीने  के  पश्चात  भी  कीमतों

 में  निरन्तर  वृद्धि  हो  रही

 प्रधान  मन्त्री  यहां  कहते  रहे  हैं  कि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  और  व्यापक  बनाने  के

 लिए  विशेष  प्रवन्ध  किये  जा  रहे  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  और  अधिक  व्यापक  बनाने  की
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 बजाय  राज्य  सरकारों  को  मिट्टी  क ेतेल  और  अन्य  आवश्यक  जिनकी  आपूति
 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  की  जाती  की  अपेक्षित  मात्रा  की  आपूर्ति  नहीं  की  जा  रही
 राज्य  सरकारों  की  सूची  मैं  पश्चिम  बंगाल  और  लगभग  उन  सभी  राज्य  सरकारों  को

 सम्मिलित  करता  हूं  जो  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  किसी  न  किसी  रूप  में  चलाती  अतः  कीमतों

 में  वड्धि  रुक  नहीं  पाई  कीमतों  में  यह  भारत  सरकार  की  दोषपूर्ण  आथिक  नीति  के  कारण  हुई
 यह  इसलिए  है  क्‍योंकि  भारत  सरकार ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बेंक  के  आदेश  पर

 एकाधिकारी  संगठनों  और  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  हमारा  देश  लूटने  की  अनुमति  देने  की  नीति  को

 स्वीकार  किया

 मैं  चाहता  हूँ  कि  सरकार  एक  वक्तव्य  दे  और  आपको  भी  देश  में  कीमतों  की  स्थिति  जो

 सीमा  से  बाहर  चली  गई  पर  चर्चा  करने  की  अनुमति  देनी

 क्रो  सोरेश्वर  साथे  :  उपाध्यक्ष  मैं  सदन  के  माध्यम  से  संचार  मनी

 महोदय  का  ध्यान  औरंगाबाद  की  टेलीफोन  व्यवस्था  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  औरंगाबाद
 के  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  विस्तार  के  लिए  गत  वर्ष  आई०  टी०  आई०  रायबरेली  से  जो  उफ्करण  मंगाये
 गये  हैं  वे  बंगलौर  आई०  टी०  आई०  में  बने  उपकरणों  की  तुलना  में  बहुत  खराब  हैं  जिसके  कारण  विस्तार
 करने  के  याद  भी  औरंगाबाद  की  टेलीफोन  सेवा  में  सुधार  नहीं  हो  पायेगा  ।  ओरंगाबाद  में  5000  लाइनों
 की  क्षमता  वाली  योजना  को  अभी  नीति  विषयक  निर्णय  लेने  वाले  निदेशालय  से  स्वीकृति  भी  नहीं  प्रदान
 की  गई

 इसी  तरह  इसी  जिले  के  चिकलढाणा  नगर  में  600  लाइनों  वाला  एवसचेंज  लगाया  जा  रहा  है
 जिसमें  जालना  से  हटाए  गए  उपकरणों  को  लगाया  जा  रहा  हैं  जो  अच्छा  नहीं  मेरी  मांग  है  कि
 चिकलढाणा  की  स्थिति  को  देखते  हुए  वहां  पर  1400  लाइनों  की  क्षमता  वाला  आधुनिक
 एक्सचेंज  लगाया

 इसी  तरह  मेरी  मांग  है  कि औरंगाबाद  और  बीड़  के  बीच  लगाए  जा  रहे  120  चनल  के
 डिजीटल  माइक्रोवेव  सिस्टम  से  30  चैनल  वालुज  और  जायकवाड़ी  को  भी  दिए  जायें  क्योंकि  वालुज  और

 जायकवाड़ी  का  एम०  आई०  डी०  सी०  ओदश्योगिक  क्षंत्र  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।

 श्री  ई०  अहमद  :  उपाध्यक्ष  कया  में  सरकार  का  ध्यान  आपके  और  इस  सभा  के
 माध्यम  से  शान्ताक्रुज  हवाई  अड्डे  पर  हमारे  यात्रियों  क ेसाथ  हो  रही  नई  घटना  की  ओर  दिला  सकता

 वहां  सुरक्षाकर्मी  बहुत  से  यात्रियों  से उनकी  बहुमूल्य  वस्तुएं  लूट  रहे  हैं  और  जो  यात्री  खाड़ी  देशों  से

 आ  रहे  हैं  व ेशिकायत  कर  रहे  हैं  कि  एक्सरे  द्वारा  उनके  सामान  की  जांच  करते  समय  सुरक्षाकमियों  द्वारा
 उनकी  बहुमूल्य  बस्तुए  लूट  ली  जाती  हैं  ।  शान्ताक्रुज  पर  सामान  की  जांच  की  जाती

 30  नवम्बर  को  एक  घटना  घटी  जिसके  मैं  और  अन्य  माननीय  सदस्य  श्री  के०  मुरलीधरन  साक्षी
 हम  मुम्बई  से  कालीकट  की  उड़ान  में  एक  व्यक्ति  वहां  आया--वह  सऊदी  अरब  से  आ  रहा

 था--और  शिकायत  की  कि  जव  उसके  सामान  की  जांच  की  जा  रही  थी  तो  सुरक्षाकर्भियों  न ेउसका  कुछ
 धन  चुरा  उस  हवाई  जहाज  का  कमांडर  कैप्टन  मनचन्दा  नीचे  आया  ओर  उसे  सुरक्षाकमियों  के
 पास  ले  गया  और  उसे  100  सऊदी  रियाल  वापिस  दी  गई  जो  सुरक्षाकर्मियों  न ेउनसे  छीन  ली  वहां
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 ऐसा  हो  रहा  है  और  उसमें  वृद्धि  हो  रही  मैं  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  कि  वह  नेकनियत
 यात्रियों  को  तंग  किये  जाने  को  तत्काल  रोके  और  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 शो  मोहन  तह  :  उपाध्यक्ष  मैं  एक  महत्वपूर्ण  सवाल  सदन  के  सामने  लाना
 चाहता  हूं  ।  मैंने  इसके  बारे  में  सूचना  भी  दे  रखी  है  कि  सारी  जरूरी  चीजों  के  दाम  लगातार  बढ़  रहे  हैं  ।
 बजट  सत्र  के  दौरान  वित्त  मन्‍्त्री  जी  ने  पूरे  देश  को  आश्वासन  दिया  था  कि  अक्तूबर  महीने  के  बाद  जरूरी
 चीजों  के  दाम  घटेंगे

 या
 घटने  शुरू  हो  लेकिन  अभी  तक  जो  आंकड़े  मौजूद  उनके  अनुसार  इसी

 अक्तूबर  से  नवम्बर  के  बीच  में  7  परसेंट  इन्फ्लेशन  बढ़ा  “4  परसेंट  सारी  जरूरी  चीजों  के  दाम  बढ़े
 पिछले  छः  महीने  में  जीवन  के  लिए  आवश्यक  दवाओं  के  दाम  ढाई  गरुने  से  तीन  गुने  बढ़े  जो  बच्चों

 के  पढ़ने  की  किताब  और  कापियां  हैं  उनके  भी  मूल्य  में  करीब  करीब  डेढ़  गुनी  वृद्धि  पिछले  महीने  में
 हुई  है  ।

 उपाध्यक्ष  सरकार  अक्षम  जरूरी  चीजों  के  दाम  लगातार  बढ़  रहे  हैं  ।  बावजूद  इतके
 कि  खरीफ  की  फसल  बाजार  में  आ  चुकी  फिर  भी  रसद  के  दाम  लगातार  बढ़ते  जा  रहे  सरकार
 का  जो  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  वहू  एकदम  कल॑प्स  हो  गया  जीवनोपयोगी  सामग्री  को
 सरकार  जनता  को  उपलब्ध  कराने  में  पूरी  तरह  से  विफल  रही  है  |  इसलिए  मैं  चाहता  हूँ  कि  जीवनोपयोगी
 चीजों  को  जनता  को  उपलब्ध  कराने  एवं  बढ़ती  हुई  महंगाई  पर  सदन  में  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 क्री  तरिस  बरण  तोपदार  :  उपाध्यक्ष  इतने  महत्वपूर्ण  विषय  पर  यहां  बोला
 जा  रहा  है  और  उधर  हाउस  पूरा  खाली  हो  गया  लोगों  को  एक  सौ  दिन  में  चीजों  के  भाव
 घटाने  का  वायदा  किया  गया  इस  पर  सदन  में  चर्चा  होनी  चाहिए  और  इतने  महत्वपूर्ण  मामले  पर

 यहां  बात  हो  रही  है  ओर  ट्रैजरी  बैंचेज  के  लोग  हैं  ही  नहीं  ।  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  उन्हें  बुलाया

 लिमुधाद  ]

 उपाध्यक्ष  भमहोदव  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  शून्यकाल  के  दौरान  ज्योंही  माननीय  सदस्य
 मामला  सरकार  उसे  नोट  करेगी  लेकिन  आप  सरकार  से  यह  आशा  नहीं  कर  सकते  कि  वह
 इसका  तत्काल  उत्तर  दे  ।

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपसे  मेरा  यह  अनुरोध  यह  है  कि  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  तरफ  के  अधिकांश

 लोग  पहले  दूसरी  तरफ  भी  थे  और  वह  हमें  भूलना  नहीं  और  जो  लोग  आज  इस  तरफ  हैं  वे  बाद
 में  उस  तरफ  भी  जा  सकते  जिस  प्रणाली  और  परम्परा  का  हम  पालन  कर  रहे  हैं  उनका  आने
 बाले  समय  में  भी  पालन  किया  जाना  चाहिए  ।

 क्री  तरित  बरण  तोपबार  :  उस  सभय  तक  वे  इस  प्रणाली  को  नष्ट  कर  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शून्यकाल  में  अधिकांश  लोग  जिल्होंने  अपने  हाथ  ऊपर  उठाये
 बोलने  के  इच्छुक  हमारे  पास  समय  भी  बढ़त  कम  है  ।  बहुत  से  लोग  निराश  हो  रहे  हैं  ।  जहां  तक
 सम्भव  हो  सका है  मैंने  प्रत्येक  को  अवसर  देने  का  प्रयास  किया  जिन  लोगों  की  बात  आज  नहीं  सुनी
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 जा  सकी  उन्हें  कल  अवसर  दिया  जायेगा  और  अन्य  मित्र  जो  आज  बोल  चुके  हैं  वे  उनके  कल  उन  मित्रों
 को  अबसर  प्रदान  यह  व्यवस्था  बहुत  आवश्यक  मुझे  दुःख  है  कि  हमारे  कुछ  माननीय  सदस्यों
 को  बोलने  का  अवसर  प्राप्त  नहीं  हुआ  मैं  उनके  नाम  पुकारना  चाहता  लेकिन  उनकी  आवाज

 बहुत  कमजोर  है  जबकि  कुछ  अन्य  लोग  अच्छी  आवाज  के  धनी  हैं  और  उनकी  आवाज  खूब  सुनी  जाती

 मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  सहयोग  अब  श्री  मनोरंजन  भक्त  अन्तिम

 वक्‍ता  होंगे  ।

 क्री  मनोरंजन  भक्त  और  निकोबार  द्वीप  :  अपने  मामले  की  बात
 करते  हुए  मैं  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  का  समर्थन  करना  चाहूंगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उत्त  जित  होने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  श्री  जगवन्त  सिंह  बोल  चुके
 श्री  आडवाणी  बोल  चुके  थे  और  श्री  अन्ना  जोशी  बोल  चुके  आपको  भी  अपना  भाग  मिल  चुका

 श्री  हस्तान  मोल्लाह  :  प्रतिदिन  इसी  व्यक्ति  को  अवसर  दिया  जाता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  केवल  इस  उद्देश्य  के  लिए  है  कि  मैं  यह  अनुरोध  करता  हूँ  कि  कल  उन
 लोगों  के  स्थान  पर  जिन्हें  आज  बोलने  दा  अवसर  प्राप्त  हुआ  उन  लोगों  को  बोलने  का  अवसर  दिया
 जायेगा  जिन्हें  यह  अवसर  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  किसी  को  भी  अवसर  से  वंचित  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  ।

 ॥  की  सत्य  गोपाल  मिथ्र  :  यद्यपि  हम  सूचनाएं  दे  रहे  लेकित  हमें  अवसर  प्राप्त

 नहीं  हो  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  मनोरंजन  भक्त  अन्तिम  वक्‍ता

 की  सनोरंजन  भक्त  :  मामले  पर  आने  से  पहले  मैंने  हसका  नोटिस  दे  दिया  मैं  श्री  सोमनाथ

 चटर्जी  का  समर्थन  करता  कि  देश  में  कीमतों  की  स्थिति  बहुत  खराब  और  यह  कि  आवश्यक

 वस्तुओं  की  कीमतें  दिन  प्रतिदिन  बढ़  रही  लेकिन  इस  बीच  मैं  उन्हें  यह  बताना  कि  वे  जानते

 हैं  कि  ग्यारह  महीने  चली  पिछली  सरकार  ने  इस  देश  की  अर्थव्यवस्था  को  पूर्णतया  बिगाड़  दिया  था  जिससे
 वर्तमान  स्थिति  उत्पन्न  हुई  |

 जब  कीमतों  की  स्थिति  इतनी  खराब  है  तो  सरकार  को  यह  बताना  वाहिये  कि  देश  में  कीमतों
 में  बृद्धि  पर  नियन्त्रण  करने  के  लिए  वह  कौन  से  कदम  उठा  रही  है  क्‍योंकि  जहां  तक  आवध्यक  वस्तुओं
 का  सम्बन्ध  यह  देश  के  हित  में  है  ।

 मैंने  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  बेरोजगारी  की  समस्या  के  बारे  में  मूल  नोटिस  दी

 अण्ड  मान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  एक  संघ  शासित  क्षेत्र  है  जो  बंगाल  की  खाड़ी  के  मध्य  में  स्थित
 है  ।  वहां  शिक्षित  बेरोजगार  रोजगार  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  कर  रहे  हैं  जबकि  वहां  2000  पद  रिक्त
 पड़े  हैं  और  प्रशासन  इन  पदों  को  नहीं  भर  रहा  वहां  रोजगार  के  बहुत  से  साधन  हैं  और  रोजगार  को
 बढ़ाया  जा  सकता  लेकिन  प्रशासन  उस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  रहा  विमको  फैक्ट्री

 को

 भी  बन्द  कर  दिया  गया  मैं  समझता  हूं  कि  प्रबन्धकों  ने  कम्पनी  को  बेच  दिया  मैं  यह  जानना
 चाहूंगा  कि  क्या  कर्मियों

 क ेआनुतोषिक  और  भविष्य  उनके  क्षेत्र  और  सुरक्षा  की  रक्षा  की  गई  है
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 काम्मममक्रम  ह्‌ृ७७७७७४७४७४४ए""नशणशशशशणणणणणश/शणशणणशा््ननमआआआआआआआआआआआआआआआआआआआनानाााााााााााााअास  सबब  लक  क  लक  कई
 अथवा  और  ऐसा  किए  ब्रिटिश  कम्पनी  को  धन  को  अपने  देश  में  वापस  ले  जाने  की  अनुमति
 दी  जायेगी  ?

 मैं  भारत  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  निदेश  जारी  करने  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  ताकि  अंडमान
 और  निकोबार  द्वीप  समूह  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  रिक्त  स्थानों  की  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में
 उपलब्ध  युवकों  में  से  ही  भरा  जा  सके  |

 विमको के  प्रबन्धकों  को  यह  बता  दिया  जाना  चाहिए  कि  यदि  कर्मचारियों  के
 तोषिक  और  भविष्य  निधि  के  धन  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  और  उसे  सुनियोजित  नहीं  किया  गया  तो
 कम्पनी  को  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  अनुमति  प्रदान  नहीं  की  जायेगी  ।

 की  सोमनाथ  चटर्जो  :  इसे  पुतः  खोला  जाना  चाहिए'''(व्यवधान )
 भरी  रंगराजन  कुमारमंगलस  :  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  यह  कहे  जाने  पर  कि  स्तापक्ष

 के  सदस्य  उपस्थित  नहीं  आपके  द्वारा  प्रतिक्रिया  स्वरूप  टिप्पण  किए  जाने  के  लिए  आपका  कतार  हूं  ।
 लेकिन  वास्तविक  सच्चाई  यह  है  कि  हम  सभी  उपस्थित  दुर्भाग्य  चाचा  लोग  दूसरी  ओर  बैठे
 अपने  भतीजों  को  नहीं  पहचानते

 मूल्य  विश्व  बैंक  द्वारा  शर्ते  लगाये  जाने  के  प्रयासों  के  सम्बन्ध  जेसा  कि  माननीय  सदस्य
 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  के  कथन  और  उनके  साथ-साथ  पेरिस  सम्मेलन  के  सम्बन्ध  में  जिसका  उल्लेख  श्रीमती
 मालिती  भट्टाचायें  द्वारा  किया  गया  इस  वारे  में  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  हमारा  आथिक  स्थिति  पर
 16  तारीख  को  चर्चा  कराये  जाने  का  विचार

 शी  सोमनाथ  चटर्जो  :  17  तारीख  को  |

 क्षी  रंगराजन  कमारमंगलम  :  तिथि  का  निर्धारण  काये  मंत्रणा  समिति  में  किया  जायेगा  ।

 आधिक  स्थिति  पर  चर्चा  मुझे  विश्वास  है  कि  ये  सभी  मामले  उठाये  जायेंगे  और  मुझे  विश्यास

 है  कि  सरकार  माननीय  सदस्यों  को  उनके  विचार  के  अनुसार  सन्तुष्ट  करने  में  सफल  मैं  सदस्यों

 को  केवल  यह  आश्वासन  देना  चाहूंगा  कि  यह  सरकार  आथिक  अथवा  राजनैतिक  किसी  भी  प्रकार  की

 प्रभुसक्ता  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  का  समझौता  नहीं  करेगी  ।'''

 श्री  सोमनाथ  चटजो  :  समझौता  करने  के  लिए  कुछ  भी  शेष  नहीं  बचा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे

 1.07  भ०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 अतारांकित  प्रश्त  संख्या  5352  दिनांक  3  1991  के  उत्तर
 को  ठीक  करने  सम्बस्धी  वक्तव्य

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मल्लिका  :  बख्तियारपुर  जंक्शन  पर  एक्सप्रेस  गाड़ियों
 *  के  हाल्ट  के  बारे  में  श्री  विजय  कुमार  यादव  द्वारा  पूछे  गये  अतारांकित  प्रश्न  सख्या  5352  के  3

 1991  को  दिये  गये  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  ।

 |
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  801/91)
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 समितियों  के  लिए  निर्वाचन  3  1991

 लाला  रामः  स्वरूप  क्ष॑प  रोग  गई  दिल्‍ली  के  कार्यकरण  का

 बाधिक  प्रतिबेवन  और  समीक्षा

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  डोी०  के०  तारादेवी  :

 मैं  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :

 (1)  लाला  राम  स्वरूप  क्षय  रोग  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1988  के  वाधिक
 प्रतिबेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 लाला  राम  स्वरूप  क्षय  रोग  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण  दाने

 बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिंधा्यय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  802/91]

 1.08  म०  प०

 समितियों  के  चनाव

 अलीगढ़  मस्लिस  विश्वविद्यालय  को  कोट

 सानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  कार्य  ओर  खेलकद  विभाग  तथा  सहिला  और  कल
 विकास  में  राज्य  मनन्‍्त्री  ममता  अपने  श्री  अजु  सिह  की  ओर  मैं
 प्रस्ताव  करती  हूं

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  परिनियमों  के  परिनियम  ।4  के  खण्ड  (1)  के
 उपखण्ड  (55४)  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश
 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  परिनियमों  के  अन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीन  अलीगढ़  मुस्लिम
 विश्वविद्यालय  की  कोर्ट  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  छह  सदस्य  निर्वाचित
 करें  ।  इस  प्रकार  निर्वाचित  सदस्य  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  कमंचारी  नहीं  होंगे  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है  :

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  परिनियमों  के  परिनियम  14  के  खण्ड  (1)  के
 उपखण्ड  (7५४)  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐी  रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  परिनियमों  के  अन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीन  अलीगढ़  मुस्लिम
 विश्वविद्यालय  की  कोर्ट  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  छह  सदस्य  निर्वाचित
 करें  ।  इस  प्रकार  निर्वाक्ति  सदस्य  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  कर्मचारी  नहीं

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 1.09  ग०  प०

 भारतीय  खान  धनबाद  को  सहापरिषद

 सानव  संसाधत  विकास  मन्त्रालय  कार्य  ओर  खेलकूद  विभाग  तथा  सहिला  और  बालू
 विकांस  में  राज्य  सन्‍त्रो  समता  :  अपने  श्री  अजुंन  सिंह  की  ओर
 मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :
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 +ज++ज--त32त#३ततअंंतत्तत>तस्‍तंतॉंनॉन]_|

 भारतीय  खान  स्कूल  धनबाद  के  नियमों  तथा  विनियमों  क ेसियम  15(3)  के  साथ
 पंठित  नियम  4  (1)  से  (४)  तक  में  अन्त्विष्ट  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य
 ऐसी  रीसि  से  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  नियमों  तथा  विनियमों  के  अन्य  उपबस्धों  के
 अध्यधीन  भारतीय  खात  धनबाद  की  महापरिषद  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के
 लिए  अपने  में  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदथ  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारतीय  खान  स्कूल  धनबाद  के  नियमों  तथा  विनियमों  के  नियम  15(3)  के  साथ
 पठित  नियम  4  (ii)  से  (४)  तक  में  अन्त्विष्ट  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी
 रीति  से  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  नियमों  तथा  विनियमों  के  अन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीन

 भारतीय  खान  धनबाद  की  महापरिषद  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में

 दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 जलन लललललली

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 1.10  भ०  प०

 केख्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड

 सानव  संसाधन:जिकास  सन्त्रालम  कार्य  और  खेलकूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल

 विकास  में  राज्य  सन्‍त्री  मस्तता  :  अपने  श्री  अजुन  सिंह  की  ओर

 मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :

 मानव  संसाधन  त्रिकास  मन्त्रालय  के  प्रस्ताव  संख्या  एफ०  1-2/90-
 पी०  एन०  19  1990  के  संकल्प  के  अनुबन्ध  की  मद  संख्या  5(1)  के  साथ

 पठित  संकल्प  के  पैरा  5  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश

 उक्त  संकल्प  के  अन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीन  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोड़  के  सदस्यों  के  रूप

 में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  चार  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 उपाध्यक्ष  भहोवय  :  प्रश्न  यह  है  :

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  के  प्रस्ताव  संख्या  एफ०  1-2/90-
 पी०  एन०  19  1990  के  संकल्प  के  अनुबन्ध  की  मद  संख्या  5  (i)  के  साथ

 पठित  संकल्प  के  पैरा  5  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निवेश

 उक्त  संकल्प  के  अन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीन  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बो्ड  के  सदस्यों  के  कप

 में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  चार  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 1.11  भ०  १०

 पशु  कल्याण  बोर्ड

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  व्यायथ  और  कम्पनी  कार्य  सस्तालय  में  राज्य

 सस्ती  रंगराजन  :  अपने  श्री  कमल  नाथ  की  ओर  मैं  प्रस्ताव  करता
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 नियम  377  के  अंधौन  मामले  $  1991

 पशुओं  के  प्रति  ऋ्रता  का  निवारण  1960  की  धारा  5(1)(i)  के
 सरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य
 उपबन्धों  के  अध्यधीन  बोर्ड  की  शेष  अवधि  अर्थात्‌  2  1992  तक  के  लिए  पशु  कल्याण
 बोर्ड  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  चार  सदस्य  निर्वाचित  करे  ।”'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 पशुओं  के  प्रति  करता  का  निवारण  1960  की  धारा  5(1)(i)  के
 सरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य
 उपबन्धों  के  अध्यधीन  बोर्ड  की  शेष  अवधि  अर्थात्‌  2  1992  तक  के  लिए  पशु  कल्याण
 बोर्ड  के  सदस्यों  के  रूप  में  कायं  करने  के  लिए  अपने  में  से  चार  सदस्य  निर्वाचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 1.12  म०  १०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  बोपहर  के  भोजन  के  लिए  चोदह  बजकर  दस  सिमट
 तक  स्थगिल  हुई  ।

 2.15  Ho  प०

 लोक  सभा  सध्यान्ह  भोजन  के  पश्चात्‌  14.15  बजे  पुनः  समयेत  हुई  ।

 सहोदय  पीठासीन

 ]
 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  हम  अब  नियम  377  के  अधीन  मामलों  पर  जर्चा

 नियम  377  के  अधोन  मासले

 बीड़ी  और  तस्थाक्‌  निर्माताओं  को  तस्वाक्‌  बोड  के  क्षेत्राधिकार  में  लाने  के  प्रस्ताव
 को  निरस्त  करने  को  आवश्यकता

 भी  मोहन  लाल  झिकरास  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  इस  महत्वपूर्ण
 विषय  की  ओर  सदन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 देश  के  उद्योगों  में  बीड़ी  उद्योग  एवं  तम्बाकू  उत्पादन  करने  वाले  उत्पादक  विशेष  महत्व
 रखते  हैं  ।  मेरी  जानकारी  में  आया  है  कि  बीड़ी  तम्बाकू  उत्पादकों  को  तम्बाक्‌  बोर्ड  के  अन्तर्गत  लाये  जाने
 का  प्रस्ताव  शासन  के  पास  विचाराधीन

 उक्त  प्रस्ताव  न  तो  शासन के  पक्ष  न  उत्पादकों  के  पक्ष  में  और  न  ही  बीड़ी  निर्माताओं  के  पक्ष
 में  इससे  भ्रष्टाचार  को  ही  बढ़ावा  मिलेगा  ।

 कं
 मेरा

 शासन
 से  आग्रह  है  कि  उक्त  प्रस्ताव  में  छोटे  तम्बाकू  उत्पादकों  और  छोटे  बीड़ी  निर्माताओं

 के  हितों  को  ध्यान  में  रखकर  लोक  हित  में  इसे  निरस्त  किया  जाये  क्योंकि  उक्त  लोगों  के  हित  को  न
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 देखा  गया  तो  इसका  सीधा  असर  गरीब  तबके  के  मजदूरों  पर  पड़ेगा  जिससे  वे  बेरोजगारी  के  शिवर
 होंगे  तथा  राजस्व  पर  भी  असर  पड़ेगा  ।

 ]

 स्नातकोत्तर  चिकित्सा  शिक्षा  ओर  अनुसंधान  अण्डोगढ़  के
 जो  कि  इस  समय  हड़ताल  पर  के  साथ  बातथोत  करने  के  लिए  एक  विशेष
 समिति  का  गठन  करने  को  आवश्यकता

 भी  पवन  कूमार  बंसल  :  चण्डीगढ़  के  पोस्ट  ग्रेजुएट  इंस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल
 एजुकेशन  एण्ड  रिसचे  में  कार्यरत  प्रौद्योगिकीविज्ञों  को  हड़ताल  किए  हुए  और  धरने  पर  बैठे  एक  महीने
 से  ऊपर  हो  गया  है  ।  जिसके  मरीजों  को  कष्ट  उठाने  पड़  रहे  हैं  ।  मुझे  उनके  और
 कारियों  के  बीच  सम्पर्क  का  अभाव  दिखाई  देता  लोकतन्‍्त्र  यह  अत्यावश्यक  है  कि  आपसी
 वार्ता  और  बातचीत  में  बिखराव  न  उनकी  शिकायत  यह  है  कि  नियुक्ति  के  समय  उच्च  योग्यता  की
 अपेक्षा  के  उनके  वेतन  आदि  भेदभावपूर्ण  आपसी  रमझबूझ  और  बातचीत  द्वारा  समझौता
 करना  और  एक  दूसरे  के  विचारों  फरा  सम्मान  क  ना  आवश्यक  अतः  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा
 कि  वह  हड़ताल  पर  चल  रहे  कर्मचारियों  से बातचीत  करने  के  लिए  और  इस  मसले  को  सुलझाने  के  लिए
 एक  विशेष  समिति  गठित

 राजस्थान  में  टोडाराय  सिंह  से  नाथद्वारा  तक  को  प्रस्तावित  रेलवे  सम्पर्क  लाइन
 को  शोध्र  मंज्री  बेने  को  आवश्यकता

 भरी  शिव  चरण  साथुर  :  यद्यपि  राजस्थान  खनिज  संसाधनों  से  पृर्णतः
 सम्पन्न  तथापि  अपनी  प्राकृतिक  सम्पदा  का  उपयोग  करने  हेतु  इसके  पास  आवश्यक  बुनियादी  सुविधाएं
 नहीं  दुर्भाग्य  दिल्‍ली-बम्बई  रेलवे  लाइन  को  छोड़कर  जो  राजस्थान  के  कुछ  जिलों  से  होकर  गुजरती

 राज्य  के  अधिकांश  जिलों  में  छोटी  लाइनें  विगत  समय  कई  लाइनों  को  छोटी

 लाइन  से  बड़ी  लाइनों  में  बदले  जाने  और  नई  रेलवे  लाइनें  बिछाने  के  सम्बन्ध  में  व्यवहायय  सर्वेक्षण  किया

 गया  टोडा  रायसिंह  से  नताथद्वारा  तक  का  प्रस्तावित  रेलवे  लिक  ऐसे  ही  एक  सर्वेक्षण  का  परिणाम  है  ।

 यह  रेल  सम्पर्क  अजमेर  और  टोंक  के  उन  महत्वपूर्ण  जिलों  को  जोड़ेगा  जहां
 कृषि  उत्पादन  प्रचुर  मात्रा  में  हैं  और  जो  औद्योगिक  दृष्टि  से  विकरित  हैं  ।  यह  लाइन  प्रसिद्ध

 अगुचा  जस्ता  और  चांदी  की  खानों  से  भी  जुड़ंगी  जिसके  आधार  पर  हाल  ही  में  चित्तौड़गढ़  में  एक

 सुपर  जस्ता  प्रद्रावक  संयंत्र  की  स्थापना  की  गई  विगत  समय  में  विभिन्‍न
 व्यापार

 हआ
 औद्योगिक

 संसद  विधायकों  और  विभिन्‍न  वर्गों  के  लोगों  द्वारा  इस  महत्वपूर्ण  रेल  लिक  की  मंजूरी

 हेतु  रेल  मंत्रालय  को  कई  आवेदन  पत्र  भेजे  गये  हैं  ।

 इसलिए  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  वह  इस  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  विचार  करे  और  इसे  शीघ्र

 मंज्री  दें  ।

 डाक  विभाग  के  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  को  सेवाएं  मियमित  करने  को

 आवश्यकता

 ।
 प्रो०  प्रेम  धूमल  :  उपाध्यक्ष  डांक  एवम्‌  तार  विभाग

 के  अतिरिक्त  विभागीय

 कर्मचारियों  की  समस्याओं  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  ।  यही  विभाग
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 ऐसा  है  जिममें  भरतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारी  कार्यरत  हैं  और  उन्हें  फूरा  वेतम  तथा  अन्य  सुविधाएं  नहीं
 मिलती  कई  वर्षों  से  य ेकमंचारी  भविष्य  डाक्टरी  किराया  बोनस  भांति
 की  मांग  कर  रहे  संसद  में  भी  अनेकों  बार  यह  मामला  उठाया  जाता  रहा  ये  कर्मचारी  पहाड़ी
 और  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंकाम  करते  हैं  और  वास्तव  में  इन्हीं  के  सहारे  डाक  एवम्‌  तार  विभाग  का  काम  इन
 दुर्गम  क्षेत्री  मे ंचलता

 अतः  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  कि  अतिरिक्त  विभागीय  कमंचारियों  की  सेवाएं  नियमित  की
 जायें  और  इन्हें  डाक्टरी  किराया  भत्ता  आदि  दिया  जाये  तथा  इन्हें
 रिक्त  विभांगीय  कमंचारी  न  कहकर  ग्रामीण  डाक  कमंचारी  कहा  जाये  ।

 उतर  प्रदेश  तथा  बिहार  की  सीमा  पर  प्रिपराघाट  सें  गंडक  नदी  द्वारा  किए  जाने
 वाले  भूसि  कटाव  को  रोकने  के  लिए  बिहार  सरकार  को  केन्द्रीय  सहायता  देने  को
 आवश्यकता

 श्रो  राम  नगीना  सिश्व  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  जल

 संसाधन  मंत्री  जी  का  ध्यान  उ०  प्र०  के  पूर्वी  जिलों  तथा  बिहार  के  पश्चिमी  जिलों  की  तरफ  आकर्षित
 करना  चाहता-हूं  ।  बड़ी  गन्डक  जो  हिमालय  से  नेपाल  होती  हुई  पटना  के  निकट  सोनपुर
 के  पास  गंगा  में  मिल  जाती  प्रति  व  दोनों  प्रदेशों  की लाखों  एकड़  जमीन  ओर  फसल  बर्बाद  करती
 इतना  ही  नहीं  फिनारे  फर  बिहार  आर  3०  प्र०  के  गांव  वे  नदी  में  विलीन  होते  जा  रहे  यह  ऐसी
 भयावह  नदी  जो  प्रति  वर्ष  अपनी  धारा  कभी  बिहार  में  तथा  कभी  उ०  प्र०  में  वदलती  रहती
 किसानों  के  लिए  आवास  की  भी  कठिन  समस्या  हो  गई  है  ।  वर्तमान  समय  में  यह  नदी  बिहार  और
 उ०  प्र०  के  बार्डर  पर  पिपरा  घाट  के  पास  विकराल  कटाव  कर  रही  इससे  लाखों  किसान  बेधर  बार

 हो  जायेंगे  तथा  धन-जन  की  बरबादी  होगी  ।  यह  कार  केन्द्र  सरकार  की  सहायता  बिना  सम्भव  नहीं

 है  |]

 ऐसी  स्थिति  में  भारत  सरकार  के  सम्बन्धित  मंत्री  से  आग्रह  है  कि  इसका  सर्वे  कराकर  इस  नदी
 के  कठान  को  रुकवाने  हेतु  केन्द्रीय  सहायता  तत्काल  दी  जावे  जिससे  लाखों  किसानों  की  जान  व  माल  की

 हो  सके  ।

 बिहार  के  कोडरमा  क्षेत्र  में  एक  आयुध  कारखाना  स्थापित  करने  को  आवश्यकता

 थी  सुमताज  असारो  :  उपाध्यक्ष  मैं  सरकार  का  ध्यान  अपने  संसदीय  क्षेत्र

 कोडरमा  की  तरफ  दिलाना  चाहता  काफी  दिनों  पहले  सरकार  ने  यहां  आडिनेन्स  फैक्टरी  लगाने
 का  प्रस्ताव  किया  किन्तु  अभी  तक  इस  सिलसिले  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  यह  एक  बड़ा
 इंडस्ट्रियल  एरिया  है  ।  इसके  बावजूद  भी  यहां  बेरोजगारी  लगातार  बढ़ती  ही  जा  रही  है  ।

 इसलिए  मेरी  सरकार  से  फिर  अपील  है  कि  यहां  जल्दी  से  जल्दी  आडिनेन्स  फैक्टरी  स्थापित
 करें  ।

 पश्चिस  बंगाल  में  कोटशिला  से  पुरलिया  तक  को  छोटो  रेल  लाइन  को  बड़ी  गेल  साइस
 में  बदलने  को  आवश्यकता

 और  थोर  सिंह  महतो
 :

 पुरुलिया  जिले  के  लोगों  के  लिए  कोटशिला  से  पुरुलिया  तक
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 लीं
 की  31  कि०मी०  लम्बी  सकरी  रेलने  लाइन  यातायात  का  एक  महत्वपूर्ण  साधन  पुरुलिया  के  लोग
 लस्के  समय  से  इसः  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  आंदोलन  कर  रहे

 यह  रेलवे  यदि  सुधार  हुआ  पुरुलिया  को  सीधे  धनबाद
 १  आदि  बड़े  ओद्योगित  केन्द्रों  को  इस  पिछड़े  जिले  का आर्थिक  और  औद्योगिक  विकास  लाने  में  यह

 रेलथे  लाइन  काफी  सहायक  होगी  ।

 विगत  में  इस  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  सम्बन्ध  में  आश्वासन  दिया  गया  था  ।  सच
 तो  यह  है  कि  1984  में  खुदाई  कार्य  शुरू  कर  दिया  गया  था  किन्तु  कुछ  हफपतों  के  बाद  ही  बन्द  कर  दिया
 गया  ।

 पूरुलिया  यात्रा  के  दौरान  वतंमान  रेल  मन्त्री  ने  भी आश्वासन  दिया  है  कि  इस  लाइन  को
 शीघ्र  परिवर्तित  किया  जायेगा  ।

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  पुर  लिया  का  सामाजिक-आर्थिक  विकास  सुनिश्चित  करने

 दुष्ट  से  इस  लाइन  के  परिवततंन  सम्बन्धी  परियोजना  कार्य  को  तत्काल  शुरू

 केरल  को  उत्तम  किस्म  का  लेला  चावल  ओर  पाम  आधल  की  पर्याप्त  भात्रा  में  आपूर्ति
 करने  की  आवश्यकता

 प्रौ०  के०  थी०  थामस  :  केरल  ही  एक  ऐसा  राज्य  है  जहां  सांविधिक  राशन
 व्यवस्था  है  ।  केन्द्र  सरकार  को  सार्वजनिक  क्तिरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरण  हेतु  केरल  को

 पाम  आयल  और  मिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  करनी  होती  है  ।  220  ग्राम/प्रति  ब्यक्ित/प्रतिदिन  की
 दर  पर  पूरा  राशन  देने  के  केरल  को  2,40,000  मीट्रिक  टन  चावल  की  आवश्यकता  होती  है  ।

 किम्तु  केवल  ।,45,000  मी०  टन  चावल  दिया  जा  रहा  केरलवासी  केवल  सेला  चावल  खाने  के
 अधभ्यस्त  कितु  भारतीय  खाद्य  निगम  कच्चे  और  घटिया  किस्म  के  चावलों  की  आपूर्ति  कर  रहा  है

 जिम्हें  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  द्वारा  वितरण  नहीं  किया  जा  इसके  परिणामस्वरूप  एक  महीने
 के  भौतर  ही  खले  बाजार  में  चावल  का  दाम  3.50  ₹०  किलो  ग्रा०  से  बढ़कर  7.20  ₹०  प्रति  किलो
 ग्राम  हो  गया  इसी  तरह  10,000  मी०ट०  पाम  आयल  की  आवश्यकता  वले  केरल  केवल

 1,000  मी०  टन  पाम  आयल  की  आपूर्ति  की  जा  रही  चावल  और  पाम  आयल के  दामों  में

 पूर्व  बढ़ोशरी  के  कारण  केरलवासियों  के लिए  समस्याएं  खडी  हो  गई  तेरा  सरकार  से  निवेदन

 है  कि  वह  केरल  को  तत्काल  पर्याप्त  मात्रा  में  बढ़िया  सेला  जावल  और  पाम  आयल  तेल  की  अक्पूर्ति
 करे  ।

 है

 है

 ६  2.35  णन्प०

 रुम्ण  औद्योगिक  कम्पनी  संशोधन  बिधे  यक--आरी
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  रुरण  औद्योगिक  कम्पनी  संशोधन  विधेयक  सम्बन्धी

 |  #  प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  करेंगे  जो  2  1991  को  प्रस्तुत  किया  गया

 डा०  देवी  प्रसाद  अब  आप  अपनी  बात  कहिए  |

 डा०  देशी  प्रसाद  पाल  :  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  द्वारा

 प्रस्दुत  किए  गए  संशोधन  विशेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।
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 विधेयक  उपधारा  (1)  के  खंड  में  इन  सरकारी  कम्पनी  को  शामिल  नहीं

 करती  जैसाकि  उस  अधिनियम  की  धारा  617  में  बताया  गया  हैਂ  का  लोप  करके  रुग्ण  औद्योगिक  कंपनी

 1985  की  घारा  3
 में  संशोधन  करने  का  प्रावधान  दूसरे  शब्दों

 1985  का  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  अधिनियम  अब  तक  केवल  उन  कम्पनियों  पर  लागू  होता  था  जो

 सरकारी  कम्पनियां  नहीं  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  617  के  अन्तगंत  सरकारी  कम्पनी  से

 प्राय  ऐसी  कम्पनी  से  है  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  राज्य  सरकार  अथवा  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार

 51  प्रतिशत  की  भागीदार  होती  है  और  जिसमें  सरकारी  कम्पनी  की  सहायक  कम्पनियां  भी  शामिल

 नई  औद्योगिक  जिसे  सरकार  द्वारा  इस  सदन  में  पेण  किया  गया  के  परिणामस्वरूप  इस  संशोधन

 की  आवश्यकता  हुई  है  ।

 अब  तक  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  जो  घाटे  पर  चल  रहे  उन्हें  रण  ओऔद्योगिक  उपक्रम

 अधिनियम  की  सीमा  में  नहीं  लाया  जा  सका  जिससे  उनका  उचित  अध्ययन  और  ऐसी  रुग्णता  के  कारणों

 और  उपायों  का  भी  विश्लेषण  किया  जा  सकता  था  जो  इस  प्रकार  के  रुग्ण  उद्योगों  के  लिए  सरकारी

 क्षेत्र  के उपक्रम  नि:सन्देह  हमारे  औद्योगिक  विकास  और  अथंव्यवस्था  में  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाते
 भारत  सरकार  की  नीति  के  परिणामस्वरूप  गरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  निजी  क्षंत्र  के  उपक्रमों  के  पूरक
 बे मिलकर  कार्य  करते  हैं  न  कि  प्रतिद ्दी  वतकर  और  वे  एक  दूसरे  के  पूरक  कितु  ऐसा  देखा

 गया  हैं  कि  जब  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  ने  1983-84  में  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  की  रुग्णता  के  कारणों

 की  जांच  का  मामला  उठाया  1893-84  में  उस  समय  यह  पाया  गया  कि  इन  229  सरकारी  क्षेत्र  की

 कम्पनियों  में  से  59  कम्पनियां  पूर्णतः  घाटे  में  थी ंऔर  इस  प्रकार  कई  करोड़  रुपए  सरकारी  क्षत्र  के

 कऋ्रमों  पर  खर्च  किए  गए  और  सरकारी  क्षेत्र  में  अग्रणी  अद्योगों  सहित  कई  उद्योगों  को  घाटा  हो  रहा
 यदि  यह  निजी  क्षेत्र  में  आता  है  तो  1985  का  रुणण  औद्योगिक  कम्पनी  अधिनियम  में  रुग्ण

 उद्योगों  का  विचाराथं  विषय  बी०  आई०  एफ०  आर०  जैसे  किसी  विशेषज्ञ  निकाय  को  देने  की  व्यवस्था
 है  ।

 बी०  आई०  एफ०  आर०  निकाय  विशेषज्ञ  लोगों  से  गठित  जो  कि  ऐसे  रुग्ण  उद्योगों  का
 विश्लेषण  और  उनके  कारणों  की  जांच  करता  है  तथा  रुग्ण  उद्योग  को  पुनः  जीविन  करने  हेतु
 त्मक  उपायों  का  सुझाव  देना  दूसरे  शब्दों  में  रुणण  औद्योगिक  कम्पनी  अधिनियम  का  मुख्य  उद्देश्य
 बचाव  व  सुधार  के  उपायों  का  सुझाव  देना  यदि  रुग्ण  उद्योग  का  पता  आरम्भिक  अवस्था  में  ही  लग
 जाता  हैं  तथा  उनके  पुनः  जीवित  करने  हेतु  सुझाव  दिया  जाता  है  तो  ऐसी  कम्पनियों  को  रुग्णता  से  बचाया
 जा  सकता

 अब  तक  विधेयक  के  तहत  सावंजनिक  क्षत्र  की  कम्पनियों  को  इस  विधान  में  नहीं  लाया  जा
 सका  ।  पहली  बार  संशोधन  में  यह  बात  आई  है  कि  ऐसी  सावंजनिक  क्षत्र  की  कम्पनियां  जो  षाटे  में
 चल  रही  है  तथा  जो  हमारी  अर्थव्यवस्था  को  खा  रही  उनको  सरकारी  राजकोष  पर  तथा  सामाजिक

 मूल्यों  की  कीमत  पर  रुग्ण  नहीं  चलने  दिया  जाये  ।  इसलिए  सावंजनिक  क्षेत्र  की  इन  रुग्ण  कम्पनियों  को
 रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  अधिनियम  1985  के  तहत  लाया  गया  है  ।  कम  से  कम  58  सावंजनिक  क्षेत्र
 की  कम्पनियां  हैं  जो  भारी  घाटे  पर  चल  रही  कम्पनियों  की  कुल  सम्पत्ति  शून्य  हो  गई  यदि
 इन  कम्पनियों  को  ऐसा  ही  चलने  दिया  जाए  तो  भिर  आखिर  नुकसान  किसका  होगा  ?  यह  जनता  ही
 है  जिसे  सावेजनिक  क्षत्र  के  इन  उपक्रमों  के  भारी  नुकसात  का  पूरा  करने  के  लिए  भारी  मात्रा  में  कर  देना
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 पड़े  इसका
 परिणाम  यह  होगा  कि  जो  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  समुचित  सक्रियता तथा  सामंजस्य  की  कमी  के  कारण  घाटे  में  चल  रहे  हैं  उन्हें  इस  अधिनियम  के  तहत  या  जा

 यह  नहीं  हैं  कि  उन्हें  तत्काल  बन्द  कर  दिया  जायेगा  ।  यह  एक  गलत  सुझाव  है  जो  दूसरी  ओर  से  आया
 उन  मामलों  को  बी०आई०  एफ०  आर०  जोकि  एक  विशेषज्ञ  निकाय  है  के  पास  भेजा  जाएगा  ।

 बी०  आई०  एफ०  आर०  ऐसे  उद्योग  की  रुग्णता  का  विश्लेषण  इकाईवार  या  फिर  प्रत्येक  सावंजनिक
 कम्पनी  का  उसकी  आर्थिक  स्थिति  के  अनुसार  इसलिए  बौ०आई०  एफ०  आर  प्रत्येक  इकाई  का
 अपने  अनुगार  जांच  करेगा  तथा  सुधारात्मक  उपायों  का  सुझाव  देगा  यदि  इससे  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 कुछ  उपक्रम  घाटे  में  चल  रहे  हैं  तो  इसकी  जांच  तथा  विश्लेषण  का  कार्य  बी०  आई०  एफ०  आर०  जैसे
 विशेषज्ञ  निकाय  द्वारा  किया  जाता  रहेगा  और  यदि  सम्भव  हुआ  तो  वह  परिचालन  एजेंसियां  जैसे  वित्तीय
 संस्थाओं  को  सुझाव  देगा  कि  वे  कुछ  समय  तक  इन  रुग्ण  उद्योगों  को  चलाए  और  उसके  बाद  उनके
 पुनर्जीवन  के  लिए  कुछ  सहायता  दें  ।  यह  एक  बड़ा  ही  अच्छा  उपाय  है  तथा  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनियों

 अधिनियम  1985  के  तहत  सभी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  लाकर  इन  उपायों  को
 लागू  किया  नौकरशाही  को  जीवित  जैसी  बातों  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  यह  तो
 सरकार  की  नीति  जैसे  कि  हमारी  औद्योगिक  नीति  में  घोषित  है  कि  यह  नेहरूवाद  के  सिद्धातों  से
 भिन्‍न  नहीं  है  जैसाकि  दूसरे  पक्ष  की  ओर  से  सुझाया  गया  प्रधानमंत्री  जी  ने  स्पष्ट  रूप  से  सदन  में  कहा
 है  कि  हमारी  औद्योगिक  तीति  में  निरन्तरता  है  तथा  परिवर्तन  भी  हैं  ।  निरन्त रता  इसलिए  कि  हम  विगत
 से  भिन्‍न  नहीं  हैं  ।

 वर्ष  1948,  1956,  1973,  1977  और  1980  की  ओऔद्योगिक  नीतियों  ने  समय-समय  पर
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बड़े  तथा  प्रमुख  जिनका  राष्ट्रीय  महत्व  है  पर  जोर  तथा  बल
 दिया  परन्तु  हम  इन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  इस  दिशा  में  अलग  नहीं  रखे  सकते  ।  तथा  निजी
 क्षेत्र  के  उद्योगों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  करने  और  उन्हें  मुक्त  बाजार  में  जाने  की  अनुमति  नहीं  दे
 क्‍या  होगा  ?

 यदि  आने  वाले  वर्षों  में  साव॑जनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को एकाधिकार  का  मौका  दिया  जाए  तो
 जो  धाटे  में  चल  रहे  हैं  उनको  निरन्तर  घाटा  ही  होता  रहेगा  ।  अकुशल  एकक  हमेशा  अकुशल  ही  रहेंगे  ।

 इसका  प्रभाव  न  केवल  हमारे  राजकोष  पर  पड़  गी  अपितु  जनता  को  भी  इसका  नुकसान  सहना
 हमारे  उद्योगों  की  आरम्भिक  अवस्था  पार  हो  गई  है  |  हमारा  आधारभूत  ढांचा  काफी  संशकत  हो  गया  है

 मुक्त  बाजार  अर्थव्यवस्था  की  ओर  जाना  चाहिए  ताकि  प्रतिस्पर्धात्मक  बाजार  के  परिणामस्वरूप
 अच्ततः  कीमतें  गिरेंगी  तथा  जनता  को  इसका  फायदा  मिलेगा  |  इसी  कारण  सावंजनिक  क्षत्र  के  उपभ्रमों

 को  अनिश्चितकाल  के  लिए  रुग्णावस्था  में  चलने  नहीं  दिया  जाएगा  ।  यह  विधान  बचाव  करने  हेतु  है  और

 इसका  तात्पय॑  यही  है  कि  रुग्णावस्था  के  बढ़ने  से  पूव  ही  उसकी  रुग्णावस्था  को  पकड़  लिया  जावे  ।

 सामान्यतः  यह  पाया  गया  है  कि  जब  उद्योग  पूर्ण  रूपेण  रुप्ण  हो  जाते  हैं  तब  ब्यावभायिक  बैंकों  तथा
 अवधि  के  लिए  ऋण  देते  वाली  संस्थाओं  में  आपसी  सामंजस्य  नहीं  रहता  ।  सामान्यतः  व्यावसायिक  बैंक

 कम्पनी  को  कार्यकारी  पूँजी  देते  अवधि  के  लिए  ऋण  देने  वाली  संस्थाएं  जैसे  वित्तीय  संस्थाएं  किसी
 विशेष  कम्पनी  की  लम्बी  अवधि  की  पूंजी  की  जरूरत  पूरा  करती  है  ।  यदि  आरम्भिककाल  में  ही  रुग्णता

 का  पता  चल  जाता  है  तब  विशेषज्ञ  निकाय  सुझाव  दे  सकता  है  तथा  सरकार  उस  उच्चोग  के  पुनर्जीबन

 हेतु  बी०  आई०  एफ०  आर०  के  सुझाव  के  अनुसार  कार्य  कर  यह  सुझाव  देना  पूर्णतः  गलत

 है  कि  जैसे  ही  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  रुग्ण  औद्योगिक  उपक्रम  अधिनियम  के  तहत  लाया
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 जाता  है  वैसे  ही  सरकार  उन्हें  बन्द्र  करने  की  इच्छुक  होती  ऐसा  नहीं  है  ।  यह  सुझाव  देना  भी  गलत

 है  कि  कार्य  के  पुर्नगठत  से  इस  प्रकार  से  लोग  बे  रोजगार  हो  जाएंगे  ।

 सरकार  ने  अपनी  घोषणा  में  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  उसका  लोगों  को  नौकरी  से  हटाने  का  कोई
 इरादा  नहीं  यदि  किसी  उद्योग  में  रुग्णावस्था  है  तो  उसका  निर्णय  अपने  आप  किया  किसी
 विशेष  मामले  में  हो  ”  कता  है  कि  उद्योग  का  3/4  भाग  जीवित  रखा  जाएगा  तथा  1/4  भाग  बन्द  किया  जा
 सकता  है  ।  ऐसे  मामले  में  वहां  नियुक्त  लोगों  को  रोजगार  से  हटाने  का  सरकार  का  कोई  इनादा  नहीं
 उनको  वैकल्पिक  रोजगार  दिया  जाएगा  तथा  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  जैसे  निजी  क्षेत्रों  में  किया  जाता
 कोई  मुआवजा  राहतस्वरूप  दिया  आएगा  अतः  यह  कहना  गलत  होगा  कि  इस  उपाय  द्वारा  तथा  नई  नीति
 लाग  करने  से  जो  लोग  तार्वजनिक  क्षेत्र  में  नियुक्त  उनको  नौकरी  से  निकाल  दिया  जाएगा  सरकार

 ने  यह  स्पष्ट  रूप  से  कह  दिया  है  कि  जो  कि  काफी  लोकप्रिय  सरकार  है  ने  इस  लोकप्रिय  सरकार  की  लोगों
 को  रोजगार  से  हटाने  की  कोई  मंशा  नहीं  है  ।

 परन्तु  जैसे  ही  रुग्णावस्था  का  पता  लग  किसी  के  मामले  में  भी  उस  रुग्णावस्था  को
 नहीं  चलने  दिया  इसी  बचाव  हेतु  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 मैं  वित्त  मन्‍्त्री  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  यह  संशोधन  उचित  समय  पर  पेश  किया  गया
 है  और  इसके  माध्यम  से  ही  रुग्ण  साव॑जनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  जीवित  कर  सकते  है  तंथा  हमारे
 सामाजिदः  लागत  को  कम  किया  जा  सकता  वित्त  मन्त्री  जी  को  इस  विधेयक  को  लाने  के  लिए
 धन्यवाद  देता  हूं  ।

 ]
 श्री  मोहन  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  तित्त  मंत्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  रूग्ण

 औद्योगिक  कम्पनी  संशोधन  विधेयक  के  विरोध  में  अपनी  बात  कहने  के  लिए  खडा
 हुआ  हूं  |  सार्वजनिक  उपक्रमों  की  जांच  के  लिए  इथ  सदन  की  पहले  से  एक  समिति  बनी  हुई  है  जो  उनके
 कार्यकलाप  की  समीक्षा  करती  है  और  इस  सदन  के  माध्यम  जितने  देश  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 उपक्रम  उन  पर  हम  अपना  नियन्त्रण  रखते  वित्त  मंत्री  जी  ने  इस  तरह  का  संशोधन  विधेयक
 सदन  में  लाकर  एक  तरह  से  इस  सदन  के  अधिकार  क्षेत्र  में  एन्क्रोच  करने  उसमें  हस्तक्षेप  करने  की
 कुचेष्टा  की  है  ।

 1985  में  औद्योगिक  और  तित्तोय  पुननिर्धारण  बोर्ड  की  स्थापना  हुई  उसमें  से  सार्वजनिक
 उपक्रमों  को  इस  संगा  से  भी  अलग  कर  दिया  गया  था  कि  उनके  ऊपर  सदन  का  नियन्त्रण  पहले  से  है
 और  समय-स मय  पर  हम  सदन  के  भीतर  अपनी  राय  देते  हैं  ।  विडम्बना  यह  है  कि  यदि  सार्वजनिक
 क्रमों  की  घाटे  की  इकाईयों  को  बन्द  ही  करना  यह  सिद्धान्त  मान  लिया  जाए  तो  संबसे  पहले
 इण्डिया  या  इण्डियन  एअरलाइंस  जैसे  उपक्रमों  को  बन्द  करना  चाहिए  लेकिन  दिक्कत  यह  है  कि  सरकार
 की  उधर  नहीं  जायेगी  ।  उसका  कारण  है  कि  ऐसे  उपद्रवों  का  उपयोग  हस  देश  के  समृद्ध  और
 सम्पन्न  वर्ग  के  लोग  करते  हैं  ।  जब  भी  रूरण  इकाइयों  को  बन्द  करने  का  अवसर  आयेगा  तो  सरकार  की
 दृष्टि  सतसे  पहले  हिन्द  साईकल  और  लखनऊ  में  स्थित  स्कूटर  के  इण्डिया  पर
 जायेगी  ।

 हमारी  दिक्कत  यह  है  कि  सरकार  की  सोच  बिल्कूल  उल्टी  दिशा  में  जा  रही  है  ।  मैं  बिल्कुल
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 सहमत  हूं  कि  जो  नेहरू  की  औद्योगिक  नीति  उसे  अब  तिलांजलि  दी  जानी  चाहिये  लेकिन  इस  देश
 में  जो  स्वदेशी  और  स्वावलम्बन  पी  नीति  वह  नेहरू  की  देन  नहीं  वह  महात्मा  गांधी  की  देन  है
 और  जो  भी  कोई  स्वदेशी  और  स्वावलम्बन  का  विरोध  करता  है  वह  निश्चित  तौर  पर  महात्मा  गांधी  की
 घोषित  नीतियों  का  इस  देश  में  विरोधी  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  नई  श्योगिक  नीति  और
 इस  तरह  के  नित्य  नये  कदमों  से  हिन्दुस्तान  की  नई  सरकार  न  केवल  गांधी  जी  की  विच्ारधारा  का
 विनाश  कर  रही  है  बल्कि  इस  देश  में  पुरानी  स्वतन्त्र  पार्टी  की विचारधारा  का  नये  सिरे  से  समावेश  और
 प्रवेश  हो  रहा  उसका  नतीजा  यह  होगा  कि  गोरखपुर  का  खाद  का  कारखाना  बन्द  इस
 सरकार  की  दृष्टि  उसकी  ओर  नहीं  जावेगी  ।  वहां  के  कर्मचारियों  और  अधिकारियों  को  23
 करोड़  रुपये  वहां  का  कारखाना  बन्द  दैनिक  वेतन  और  मासिक  वेतन  के  रूप  में  दे
 दिया  उसकी  ऐवज  में  अरबों  रुपये  की  खाद  बाहर  से  मंगवाकर  हिन्दुस्ताव  के  किसानों  को  दे
 दी  जायेगी  लेकिन  उस  खाद  कारखाने  को  खोलने  के  बारे  हिन्दुस्तात  की  सरकार  की  ओर  से  कोई
 विचार  या  कोई  प्रयास  नहीं  किया  जायेगा  ।

 मैं  इस  विचारधारा  का  इसलिए  विरोध  करना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  की  सरकार  अब  इस
 नई  औद्योगिक  नीति  के  जरिये  जिश  तरह  से  विदेशी  पूंजी  को  लाने  की  बात  कर  रही  पहले  माना  गया
 कि  हमारे  देश  की  स्वदेशी  तकनीक  नये  सिरे  स ेचल  नहीं  इसलिए  विदेशी  तकनीक  आयात  की

 उस  विदेगी  तकनीक  के  आयात  के  विचार  को  अब  विदेशी  पूजीं  आमंत्रित  की  जा

 रही  विदेशी  पू  जीपतियों  को  निमंत्रण  दिया  जा  रहा  हिन्दुस्तान  के  जो  9  बड़े  औद्योगिक  धराने

 यह  सरासर  उनके  ऊपर  हमला  इसके  खिलाफ  उन  औद्योगिक  घरानों  को  खड़ा  होना  चाहिए
 लेकिन  अफसोस  की  बात  है  कि  वे  औद्योगिक  घराने  भी  इसी  नीति  का  रामर्थन  कर  रहे  जिसके
 उनका  विनाश  भी  इस  देश  में  होने  वाला  विडम्बना  यह  है  कि  इस  देश  के  जो  भोद्योगिक  मजदूर
 अभी  उन्होंने  एक  बहुत  बड़ी  हड़ताल  की  |  उग्र  हड़ताल  का  कारण  यह  था  कि  इस  सरकार  ने  आते  ही
 पहला  कदम  यह  उठाया  कि  किसी  भी  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  या  सरकारी  संस्थान  में  नई  भर्ती  नहीं
 की  उसका  नतीजा  यह  हुआ  कि  रोज  इस  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  बढ़ती  जा  रही
 आतंकवाद  बढ़  रहा  आतंकवाद  के  कारणों  में  सबसे  बड़ा  कारण  इस  देश  की  बेकारी  की  समस्या

 उस  बेकारी  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  के  पास  काई  सोच  नहीं  पुराने
 उद्योग  बल्ट  जो  उद्योग  हैं  उनमें  नयी  भरती  नहीं  उनके  सारे  दरवाजे  बन्द  तो  इस  देश

 का  नौजवान  कहां  यह  सरकार  को  बताना  पड़ेगा  ।  उनकी  बेकारी  का  कोई  उत्तर

 हिन्दुस्तान  की  सरकार  के  पास  नहीं  उसी  तरह  जो  हमारे  देश  के  बड़ें  औद्योगिक  धराने  उनका

 रूझान  केवल  मुनाफा  कमाने  की  ओर  हो  गया  है  ।  जो  मुनाके  का  क्षंत्र  उसमें  वे  तेजी  से  प्रवेश
 जैसे  जिन  उद्योगों  में  ज्यादा  मुनाफा  उनमें  जाएंगे  ।  खाद  के  कारखाने  में  मुनाफा  होने  की

 गुजाइश  होगी  तो  वे  प्रयास  करेंगे  कि  खाद  के  फारखाने  को  खोलने  का  लाइसेंस  यदि  सीमेंट  में
 उत्पादन  के  द्वारा  अधिक  मुताफे  की  गुजाइण  तो  उनका  प्रयास  होगा  कि  सीमेंट  के  कारखाने  का

 नया  आशयपत्र  हमको  लेकिन  इस  देश  में  एक  जमाना  था  जब  चीनी  के  नये-नये  कारखाने  आए
 ओर  चीनी  के  नए  कारखानों  से  उनको  मुनाफा  होने  लेकिन  धीरे-धीरे  उन्हीं  चीनी  के  कारश्ानों  को

 कमजोर  करके  उसकी  दौलत  फो  अन्य  निजी  दोलत  में  परिवर्तित  उन  कमजोर  कारखानों  को

 उन्होंने  सरकार  के  हवाले  कर  दिया  और  फिर  सरकार  की  जिम्मेदारी  हो  गई  कि  उन  रुग्ण  इकाइयों
 का  इस्तेमाल  सरकार  करे  और  ऐसी  बेकार  इकाई  की  जब  सरकार  के  हाथ  में  देते  तो  उसके  वाद
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 मोहन  सिंह ]  .
 स्वाद लॉछन  इस  बात  का  कि  सार्वजनिक  क्षत्र  किसी  भी  नये  उद्योग  को  ढंग  से  संचालित  नहीं  कर

 इस  तरह  के  आंरोप  सावंजनिक  क्षंत्र  पर  लगते  हैं  ।

 उंपाध्नक्ष  सावंजनिक  क्षंत्र  के  दो-तीन  तरह  के  काम  हैं--एक  तरफ  तो  इस  देश  के

 उत्पादन  को  दूसरी  तरफ  इस  देश  का  जो  कच्चा  माल  उस  कच्चे  माल  को  जो  तैयार  करने

 वाले  व्यक्ति  उनको  उचित  और  लाभकारी  मूल्य  देना  और  तीसरा  जो  उद्योगों  में  काम  करने  वाले

 मजदूर  उनकी  अपनी  अपनी  अपनी  बुद्धि  और  कौशल  के  मुताबिक  उनको  पगार  और

 वेतन  यह  काम  लेकिन  अफसोस  यह  है  कि  जो  इस  देश  का  निजी  क्षत्र  उसका  अपना  सारा

 रुझात  केवल  मुताऊे  के  ऊपर  ही  रहता  उन्होंने  मजदूरों  के हितों  की  उपेक्षा  उन्होंने  किसानों  के

 हितों  की  उपेक्षा  उन्होंने  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  उपेक्षा  सावंजनिक  किसानों  के  हित
 को  भी  ध्यान  में  रखता  मजदूरों  के  हित  को  भी  ध्यान  में  रखता  उपभोक्ताओं  के  हित  को  भी  ध्यान

 में  रखता  है  ।  उसका  एक  सार्वजनिक  कत्त व्य  है  और  जब  वह  समाज  सेवा  करने  को  अपना  कर्तव्य

 समझता  इसको  अपना  सबसे  परम  कत्तं व्य  समझता  तो  ऐसी  हालत  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  घाटे

 की  गु  जाइश  अधिक  से  अधिक  पैदा  होती  इस  पहलू  को  नजरअन्दाज  करके  केवल  यह  उलाहना  देते

 रहना  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  तो  केवल  इसी  लिए  है  कि  वह  निरंतर  अपने  को  घाटे  में  चलाता  रहे  ओर  इस

 देश  की  मूल्यवान  पूंजी  को  उसमें  लगाकर  उसको  निवेश  उसको  बरबाद  करता  उपाध्यक्ष

 मैं  इस  तक॑  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  इस  लिए  मैं'कहना  चाहता  हूं  कि  जो  हमारी  पुरानी  नीति  थी

 अर्थव्यवस्थाਂ  की  उस  पर  गम्भी  रता  से  विचार  मिश्रित  अर्थव्यवस्था  की  धारणा  यह  थी
 कि  जो  सार्बजनिक  क्षेत्र  का समाज  सेवा  का  विचार  उसको  निजी  क्षेत्र  के  लोग  ग्रहण  करेंगे  और
 निजी  क्षेत्र  का  जो  उत्पादकता  को  बढ़ाने  और  कौशल  को  बढ़ाने  का  विचार  उसको  सार्वजनिक  क्षेत्र
 अपने  में  ग्रहण  करेगा  ।  यह  जो  एक  स्वस्थ  स्पर्धा  की  बात  सोची  गई  धीरे-धीरे  पिछले  40  वर्षों  में

 वहू  रवस्थ  स्पर्धा  इस  देश  से  बत्म  होती  जा  रही  है  ।  सावंजनिक  क्षेत्र  भी  मुनाफा  कमाने  वाला  होता
 जा  रहा  उसी  तरह  से  निजी  क्षेत्र  केवल  मुनाफा  कमाने  वाला  होता  जा  रहा  उसके  सामने
 सामाजिक  सेवा  का  जो  लक्ष्य  था  वह  धीरे-धीरे  कम  होता  जा  रहा  है  ।

 यदि  सरकार  इस  दृष्िट  से  सोचेगी  तो  इस  औद्योगिक  नीति  को  निश्चितरूप  से  वापस  लेगी  और
 उस  औद्योगिक  नीति  को  परस्यू  नहीं  करेगी  जिसके  लिए  नित्य  नये  कानून  गौर  संशोधन  इस  सदन  में
 भाते  मैं  समझता  हूं  कि सरकार  उन  पर  पुनविचार  करेगी  और  इस  सदन  की  एक  समिति  बनाकर

 एक  बार  अन्तिमरूप  से  इस  पर  विचार  किया  जाएगा  क्रि  क्या  पुरानी  मिश्रित  अर्थंव्यवस्था
 जिसमें  सुप्रीमेसी  होगी  पब्लिक  सैक्टर  उसको  स्त्रीकार  किया  उस  पर  पुनतविचार  करेगी  और
 नयी  दिशा  जिसको  नया  रास्ता  कहा  जा  रहा  है  इम्पैक्टਂ  दुनिया  उस  दिशा  में  जा  रही
 दुनिया  के  जो  समाजवादी  देश  वे  भी  पूंजीवादी  देशों  की  पूंजी  अपने  देश  में  आमंत्रित  कर  रहे
 इसलिए  हम  जो  अविकसित  देश  हैं  उनको  इस  धोखे  में  नहीं  रहना  जो  यह  एक  नये  सिरे  से

 पूंजीवादी  विचार  समूची  दुनिया  की  ग्रस्त  करता  जा  रहा  है  उससे  भारत  को  मुक्त  कराने  के  लिए  हम
 फिर  से  एक  नया  विचार  इस  देश  में  कायम  इसके  लिए  इस  सदन  की  एक  कमेटी  बने  और  उस
 पर  मिश्चित  रूप  से  विचार  करके  इस  तरह  के  कानून  और  इस  तरह  के  संशोधन  इस  सदन  में  लाए

 तो  अच्छा  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  इन्हीं  चन्द  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  संशोधन  विधेयक  का  पुरजोर  तरीके  से

 विरोध  करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 276



 12  1913  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  संशोधन  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रत्येक  रादस्य  को  दस  मिनट  का  समय  दिया  जाएगा  |  और  मैं  समझता  हूँ कि  यह  उचित  होगा  अगर  प्रत्येक  सदस्य  दस  मिनट  के  भीतर  पूरा  कर  ले  ।
 थी  निर्मल  णान्ति  चर्जी  :  यह  विषय  इतना  महत्वपूर्ण  है  कि  कार्य  मन्त्रणा  समिति

 द्वारा  निर्धारित  समय  सीमा  का  यहां  पालन  नहीं  हो  सकेगा  ।

 शी  इन्द्र  जीत  गुप्त  :  दोनों  पक्षों  को  काफी  समय  दिया  जाना  चाहिए  ।
 यह  काफी  जटिल  मामला

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सदस्यों
 को  रामय-सीमा  के  बारे  में  इसलिए  कहता  हूं  ताकि  अधिक  से

 अधिक  सदस्य  इस  चर्चा  में  भाग  ले  सकें  ।  कई  सदस्य  एक  चर्चा  में  भाग  लेता  चाहते  हैं  इसलिए  उन्हें  भी
 शामिल  करना  चाहिए  ।

 प्रो०  सुशाम्त  चऋ्रबतों  :  उपाध्यक्ष  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  ने  रु  ग्ण
 औद्योगिक  कम्पनी  1985  की  धारा  3  का  संगोधन  करने  के  लिये  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी

 संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  जिसके  द्वारा  रूण  सरकारी  कम्पनियों  को
 की  परिभाषा  के  अन्तगेंत  लाया  जाएगा  ताकि  रुग्ण  कम्पनियों  को  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुननिर्धारण
 बोर्ड  के  समक्ष  नियरुण  या  पुनंजीबित  या  पुनर्वास  योजना  या  बन्द  करने  के  लिए  सौपा  जा
 सके  ।  बल्कि  मुझे  खेद  है  कि  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  नहीं  कर  सवत्ता  मैं  इस  विधेयक  फा  विरोध
 करता  हूं  और  उसे  वापिस  किये  जाने  की  मांग  करता  हूं  ।  प्रस्तुत  संशोधन  हालांकि  छोटा  है  लेकिन
 इसका  आयात  काफी  विस्तृत  प्रस्तुत  विधेयक  अपने  देश  के  श्रमिकों  द्वारा  प्राप्त  उन  लाभों
 को  ऐँंठना  चाहता  है  जो  उन्होंने  लम्बे  संघर्ष  के  बाद  प्राप्त  किये  यह  विधेयक  उन  सभी  लाभों  को
 तिलांजली  देता  है  जोकि  19  6  के  औद्योगिक  नीति  संकल्प  ने  प्रदान  किये  यह  विधेयक  श्रमिकों
 को  अन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  कोष  और  विश्व  बैंक  के  इशारे  पर  माननीय  वित्त  मंत्री  क्या
 संरचनात्मक  समायोजन  सुधारों  के  भार  की  गर-अनुपातिक  उच्च  लागत  को  बहन  करने  के  लिए  बाध्य
 करेगा  ।  यह  पश्चिम  की  इस  विचारधारा  के  आगे  आत्मसमर्पण  करना  है  कि  उत्पादकता  का  कहीं  अच्छा

 हित  साधन  काम  कराओ ,  दाम  के  आधार  पर  हो  सकता  है  बजाथ  इसके  कि  कमंकारों  से  बातचीत
 करो  और  ऐसे  नियमों  की  स्थापना  करो  जिसके  लिए  हमारे  देश  में  मजदूर  संघों  की  स्थापना  की  गई
 थौ  ।  यह  निश्चय  ही  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बैंक  द्वारा  एक  साथ  किया  गया  आधिक  सत्ता
 पलेटन  का  षड्यन्त्र  इसका  क्‍या  अभिप्राय  है  कि  जब  वित्त  मनन्‍्त्री  महोदय  इनको  औद्योगिक  और
 वित्तीय  पुतनिर्धारण  के  पास  भेजने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहत  हैं  ?  क्या  इसका  यह  अभिप्राय  है
 कि  इन  इकाईयों  को  उन  निजी  हाथों  में  सौंप  दिया  जाए  जो  लोग  इन  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  की

 जमीन  और  अन्य  अहस्तांतरणीय  परिसम्पत्तियों  में  ज्यादा  रुचि  रखते  हैं  अथवा  इन  इकाईयों  को  बन्द  कर

 दिया  जाएगा  और  मजदूरों  को  इस  विधेयक  का  दुष्परिणाम  भुगतना  पड़ेगा  ?  मैं  इन  इकाईयों
 को  औद्योगिक  और  तित्तीय  निर्धारक  बोर्ड  के  पास  भेजने  का  विरोध  करता  औद्योगिक  और  वित्तीय

 पुननिर्धारण  बोर्ड  द्वारा  गैरसरकारी  रुग्ण  कम्पनियों  के  साथ  किये  गए  व्यवहार  के  व्यक्तिगत  अनुभव
 को  देखते  हुए  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  बी०  आई०  एफ०  आर०  का  रचनातन्त्र  मजदूर

 संषों  से  मुख्य  मुद्दों  पर  विचार  विमर्श  नहीं  करता  ।  बी०  आई ०  एफ०  के  पास  धन  नहीं  न  ही

 इसके  पास  शक्तियां  हैं  न  ही  सरकार  ने  इसे  आज  तक  स्थायी  निकाय  घोषित  किया  इसका  काम

 अधिकांश  उन  व्यक्तियों  और  कमंचारियों  द्वारा  चलाया  जाता  है  जो  वहां  प्रतिनियुक्तित  पर  भाते
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 सुशान्त  चक्रवर्ती ]

 हैं  और  क्योंकि  वापिस  बुलाये  जा  सकते  सरकार  भी  इसके  कार्यकरण के
 बारे  में  गम्भीर  नहीं  है  ।

 बी०  आई०  एफ०  आर०  के०  अध्यक्ष  महोदय  ने  कई  बार  सरकार  का  ध्यान  इन  सब  बातों  की  ओर

 आकर्षित  किया  है  लेकिन  सरकार  ने  कोई  ध्यान  नहीं  यह  अपने  आप  में  रुग्ण  हैं  और  इसलिए
 जब  आप  इन  बड़े  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  बी०  आई०  एफ०  आर०  को  सौंपने  की  बात  करते

 हैं  तो  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  इन  इकाईयों  को  वन्द  करना  चाहती  और  इनकी  परिसम्पतियों

 को  बेचना  चाहती  है  ।

 जून  1991  तक  बोर्ड  को  1423  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  जिसमें  से
 142  को  पंजीकृत  किया  गया

 और  180  को  रह  कर  दिया  गया  ।  471  निपटाए  मामलों  में  331  पुनर्जीवन  निर्धारित  योजना

 के  अन्तगंत  थ ेऔर  137  को  समाप्त  करने  के  आदेश  दे  दिए  और  फिर  बी०  आई०  एफ०  आर०

 को  पिछले  ब्याज  पर  छूट  और  ऋणों  के  पुननिर्धारण  से  विमुक्ति  के  सम्प्नन्ध  में  अभ्तरिम  राहत  प्रदान

 करने  का  प्राधिकार  भी  नहीं  मैं  इस  कदम  का  विरोध  करता  हूं  ।

 इन  देश  में  सावंजनिक  क्षेत्र  को  भारी  और  मूल  उद्योगों  जिनके  निर्माण  में  लम्बा  समय

 लगता  स्थापित  करने  के  लिए  एक  वाहन  के  रूप  में  स्थापित  किया  गया  था  तथा  पर्याप्त  आधारभूतीय

 सुविधाएं  प्रदान  संसाधनों  का  उपयोग  करने  और  अर्थव्यवस्था  को  अपेक्षित  दिशा  की  ओर  बढ़ाने
 के  लिए  स्थापित  किया  गया

 यह  केवल  अर्थव्यवस्था  को  विकसित  करने  के  लिये  ही  कोई  उपकरण  नहीं  है  बल्कि
 जिक  परिवतेन  लाने  के  लिए  सरकार  के  हाथों  में  एक  उपकरण  परिवततंन  लाने  का  यह  उपकरण

 है  ।  इसका  उद्देश्य  इस्पात  अथवा  कार  बनाने  का  नहीं  है  बल्कि  इस्पात  और  कार  निर्माण
 को  सामाजिक  परिवतंन  आर्थिक  उन्नति  और  आय  के  बंटवारे  के  लिए  एक  ओजार  बनाने  का  है  ।  इसलिए
 अगर  हमें  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  कार्य  निष्पादन  का  मूल्यांकन  करना  है  तो  हमें  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में
 रखना  होगा  ।  केवल  लाभ  और  लाभकारिता  को  ही  महं  नजर  नहीं  रखना  यह  तो  केवल  आंशिक

 दृष्टिकोण  होगा  ।  यह  तो  देश  की  सावंभौमिकता  और  राजनीतिक  स्वतन्त्रता  से  सम्बद्ध  एक  नीतिगत
 राजनीतिक  प्रश्न  लाभ  और  लाभकारिता  पर  चर्चा  का  विचारण  कल्याणकारी  राज्य  के  सन्दर्भ  में
 किया  जाना  चाहिए  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  सभी  सार्वजनिक  क्षेत्र  अनिपुण  होते  हैं  ।  1960  में  इस्पात  उद्योग  के
 निष्पादन  से  यह  पता  चलता  है  कि  इस  उद्योग  ने  कुल  मिलाकर  काफी  तरक्की  की  तैयार  इस्पात
 के  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  निजी  क्षंत्र  के  एककों  की  कार्य-निष्पादकता  से  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  एककों  की
 कार्य-निष्पादकता  कहीं  अच्छी  थी  जबकि  जैतसा  बिगाल  उद्योग  भी  तैयार  इस्पात  में  1989  के
 उत्पादन  से  12  प्रतिशत  पिछड़  गया  है  ।

 क्‍या  यह  सही  है  कि  कुल  मिलाकर  सावंजनिक  क्षेत्र  घाटे  उठाता  आ  रहा  है  ?  ।7  नवम्बर  को
 माननीय  मन्त्री  श्री  पी०  ए०  संगमा  ने  मजदूर  संघ  के  नेताओं  के  साथ  हुई  बैठक  में  संघ  सरकार  की
 244  इकाईयों  की  वर्तमान  स्थिति  को  दर्शाया  था  ।  3।  मार्च  1990  को  131  इकाईयों  ने  85  प्रतिशत
 पू'जीनिवेश  के साथ  1989-90  में  मुनाफा  कमाया

 इस  प्रकार  जबकि  85  प्रतिशत  पूजी  निवेश  पर  सरकार  को  लाभ  प्राप्त  हो  रहा  है  केवल
 15  प्रतिशत  पूजी  निबेश  पर  ही  लाभ  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  लम्बे  समय  से  घाटे  में  चले
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 आ  रहे  एकक  भी  हैं  ।  उनकी  संख्या  48  लेकिन  मन्‍्त्री  महोदय  ने  श्रमिक  संघों  को  विश्वास  दिलाया
 है  कि  एक  त्रिपक्षीय  समिति  का  गठन  किया  जायेगा  और  वह  उस  समिति  के  समक्ष  स्टेट्स  पेपर  रखेंगे
 और  तब  इस  पर  विचार-विमर्श  किया  श्रमिक  संधों  के  साथ  बातचीत  करने  और  मामलों को  हल  करने  का  यही  तरीका  है  ।  लेकिन  इस  विधेयक  को  इस  तरीके  से  पारित  करने  के  लिये  सरकार
 इतनी  जल्दी  में  क्‍यों  है  ?  में  नहीं  समझ  सकता  कि  इसके  पीछे  क्या  कारण  है  ।

 जैसाकि  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  वेः  बहुत  से  उच्यम  भली-भांति  काये  कर  रहे  हैं
 और  लाभ  अजित  कर  रहे  कुछ  भली-भांति  कार्य  करने  रहने  के  पश्चात्‌  भी  लाभकारी  नहीं  हो
 सकते  जिसका  कि  एक  उदाहरण  एच०  ई०  है  जो  सरकार  के  पास  वित्तीय  संसाधनों
 की  कमी  और  सहायताਂ  के  अन्तर्गत  अत्यधिक  कीमतों  पर  ऊर्जा  संयंत्रों  का  आयात  करने  की
 सरकार  की  रुचि  के  कारण  वर्ष  1992  के  लिए  क्रयादेशों  के  बिना  ही  चल  रही  मैं  यह  नहीं  समझ
 सकता  कि  इस  सब  के  पीछे  क्‍या  तक  मैं  नहीं  जानता  कि  जब  सरकारी  क्षेत्रों  की  इकाईयों  में  वस्तुओं
 का  उत्पादन  करने  की  क्षमता  तो सरकार  इन  वस्तुओं  को  विदेशों  स ेआयःत  करने  का  प्रयास  क्‍यों  कर
 रही  है  ।

 कांग्रेस  पक्ष  के  मेरे  मित्र  आज  सरकारी  क्षेत्र  के  साथ  अयांछित  बच्चे  की  तरह  व्यबहार  कर

 रहे  हैं  जिसको  बाह्य  रूप  से  वे  उसे  प्यार  करने  का  प्रचार  करते  जबकि  गुप्तरूप  से  कोई  अन्य  ही
 उसकी  देखभाल  करता  भाजपा  के  मेरे  मित्र  भी  हसे  पवित्र  गाय  मानने  के  लिए  तेयार  नहीं  इसमें
 मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  यदि  वे  इसे  पवित्र  गाय  नहीं  समझते  हैं  ।  लेकिन  कम-से-कम  उन्होंने  इसे  एक
 गाय  तो  समझा  है  जो  बूढ़ों  और  कमजोरों  को  दूध  देती

 सरकारी  क्षत्र  के  श्रमिकों  ने  उनके  लिए  आधारभूतीय  सुविधाएਂ  उत्पस्न  की  सावंजनिक
 वित्तीय  संस्थानों  ने  उन्हें  धन  दिया  ताकि  इन  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  सुदृढ़  बनाया  जा  सके  ।
 लेकिन  अब  वे  कहते  हैं  कि  सरकारी  क्षत्र  को  समाप्त  वर  दिया  जाए  और  इसे  बधगृह  में  भेज  दिया
 जाना  चाहिए  ।  लेकिन  उससे  पहले  भा०  ज०  पा०  से  मे  माननीय  मित्र  और  प्रसिद्ध  संसदविज्ञ  श्री
 जसवन्त  सिंह  उन्हें  हमारे  धमं  से  मन्‍्त्रों  का उच्चारण  करके  पवित्र  बनाना  चाहते  हैं  शायद  जिनका  प्रचार
 विश्व  हिन्दू  परिषद  के  डालमिया  द्वारा  किया  गया  था  जिसे  ऐसा  बताया  गया  है  कि  700  करोड़  रु०
 से  भी  अधिक  की  परिभम्पतत्तियां  केवल  40  करोड़  रु०  या  इसी  तरह  के  कुछ  दषयों  में  वेने  का  प्रस्ताव

 उनको  खुश  करने  के  कारण  हैं  और  इसलिए  वे  सरकार  की  मंशा  का  समर्थन  करते  हैं  ।

 इनमें  से  कुछ  इकाइयां  रुग्ण  लेकिन  क्‍यों  ?  मैं  अपने  स्वयं  के  तर्क  नहीं  दे  रहा  मैं  स्वयं

 औद्योगिक  और  वित्तीय  पुतरनिर्माण  बैंक  के  चैयरपैन  श्री  गणपति  के  कथन  से  ही  उद्धृत  कर  रहा  हूं  :

 कोई  भी  मामला  ऐसा  नहीं  देखा  है  जिसमें  श्रमिक  रुग्णता  का  कारण  रहे

 कुल  मिलाकर  रुग्णता  के  कारण  दूसरे  हैं  ।  मुख्यतया  प्रवन्धन  की  बाह्य  पर्यावरणीय
 कारण  जिसमें  सरकारी  नीतियां  भी  शामिल  रुग्णता  में  योगदान  देती  हैं  ।  कुछ  मामले  में

 प्रबन्धकों  का  इरादा  होता  है  कि  श्रमिकों  से  अत्यधिक  बलिदान  कराये  जाये  और  बे  किये  भी

 जाते  हैं  ये  तो  प्रव्तेक  ही  हैं  जो कम  बलिदाग  करना  चाहते  श्रमिक  संघों  की  भूमिका  बहुत
 *  रचनात्मक  है  |  उनका  प्राथमिक  हित  यह  सुनिश्चित  करना  होता  है  कि  रोजगार  चलता  रहे  ।

 हं  जहां  कहीं  अधिक  श्रमिक  होते  वहां  वे  छंटनी  का  समझौता  भी  करते

 हमारे  देश  के  कामगारों  का  यह  दृष्टिकोण  मेरा  निवेदन  है  कि  इनमें  से  बहुत-सी
 बट
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 सुशान्त  चक्रवर्ती  ]

 इकाइयां  रुग्ण  लेकिन  सरकार  का  क्या  दृष्टिकोण  है  |  भारत  सरकार  द्वारा  ऐसे  सामान  का  विदेशों
 से  आयात  करने  की  अनुमति  देने  स ेजिसकी  खरीद  स्वदेशी  रूप  से  हो  सकती  इन्जिनियरिग  उद्योग
 पर  बुरा  असर  पडा  यहां  तक  कि  इस्पात  जैसे  निर्णायक  क्षेत्रों  में  भी भारत  सरकार  ने  इस्पात  के
 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  का  निर्णय  लिया  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा
 देश  में  सस्ते  इस्पात  की  आपूर्ति  करने  और  कम  मूल्यों  पर  इस्पात  बेचने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पश्चिमी
 जमंन  सरकार  भारत  में  बेचे  गये  प्रति  टन  इस्पात  के  साथ  100  डालर  आध्िक  सहायता  दे  रही
 ओर  जापान  इस  देश  में  इस्पात  के  उत्पादों  के  विद्यमान  मूल्यों  क ेआधा  दे  रहा  था  और  हम  आयात
 बिल  के  रूप  में  1200  करोड़  रुपये  तक  विदेशी  मुद्रा  खर्च  कर  रहे  हैं  ।

 कांग्रेस  (६)  के  सरकार  और  भा०  जा०  पा०  उस  विधेयक  के  गुणों  का  एक-दूसरे  से

 चढ़  प्रचार  कर  रहे  हैं  जिसके  प-रिण।/मस्व€प  निज्रीकरण  भारतीय  व्यापारियों  के  बेम्बर  ने
 धीरे  सरकारी  क्षेत्र  के  निजीकरण  की  पूर्ग  रूप-रेखा  प्रस्तावित  की  है  और  यह  बताया  है  कि  सरकारी
 क्षेत्र  की लाभ  अजित  करने  वाली  इकाइयों  को  भी  निजी  क्षेत्र  को  दे  दिया  जाना  चेमਂ
 के  अध्यक्ष  तो और  कदम  आगे  बढ़  गये  जिन्होंने  यह  कहा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  स्वामित्व  को
 धीरे  भारत  के  राष्ट्राति  की ओर  से  बदले  भारत  के  लोगों  में  बदल  दिया  जाना  ये  लोग  कौन

 हैं  ?  वे  बड़े  व्यापार  घराने  वाले  और  अनिवासी  भारतीय  हैं  ।  यदि  सरकाਂ  का  विचार  इन  इकाइयों  को
 इन  लोगों  को  देने  का  तो  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  और  मैं  इस  विधेयक  के  पीछे  की
 नीति  का  भी  विरोध  १रता  हूं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के उद्धारक  उस  समय  चुप  क्‍यों  रहे  थे  जब  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  एक  अध्ययन
 रिपोर्ट  निकाली  थी  कि  केवल  2°  इकाइयां  ही  श्रमिक  प्रबन्ध  समस्याओं  के  कारण  रुणण  थी  जबकि
 बाकी  की  हकाइयां  कुप्रबन्धन  कम्पनी  के  संसाधनों  को  अनिश्चित  उद्देश्यों  के  लिए  नष्ट  करके  निधियों
 का  अस्य  लाभकारी  उद्यमों  में  लगाये  जाने  और  करों  के  भुगतान  को  छोड़ने  के  कारण  रुग्ण  यहां
 तक  कि.जब  कोई  ईमानदार  अधिकारी  करों  की  वसूली  करने  का  प्रयास  करता  है  तो  उसे  अनुमति  नहीं
 दी  जाती  हमें  ये  आरोप  आप्त  हुए  है  कि  इन  बड़ी  कम्पनियों  के  प्रबन्धकों  को  चुनावों  के  दौरान
 निश्चित  राजनंतिक  पार्टियों  क ेलिए  निधि  हकट्ठी  करनी  होती  क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  ये  उपक्रम  हस
 तरह  से  कार्य  यह  सरकार  के  लिए  उचित  समय  है  कि  वह  प्रबन्ध  और  अन्य  बातों  की  तरफ *
 अपने  दृष्टिकोण  में  परिवर्तन  करे  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  समय  समाप्त  हो  गया  आपने  15  मिनट  ले  लिए  हैं  ।

 प्रो०  सुशास्त  बक्षर्तो  :  मैं  समाप्त  कर  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  निजी
 क्षेत्र  के  प्रचारक  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनरनिर्माण  बोर्ड  के  चैयरमैन  के  वक्तव्य  पर  चुप  क्‍यों  रहे  जब
 उन्होंने  यह  कहा

 इकाइयां  रुग्ण  हो  जाती  हैं  लेकिन  इकाइयों  को  रुग्ण  बनाने  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्ति
 अधिकाधिक  प्रभावणाली  बनते  जाते

 सरकार  के  पास  इसका  जवाब  नहीं  सरकारी  क्षेत्र  की लगभग  आधी  हृकाइयां  ऐसी  हैं  जो
 पहले  निजी  क्षेत्र  में  थी  ।  उनमें  से  कुछ  ०»  जीवनक्षम  और  लाभकारी  बना  दिया  गया  है  और  अब
 चाहते  हैं  कि  इन  इकाइयों  को  निजी  क्षेत्र  को  दे  दिया  जैसाकि  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  इकाई
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 को  हरण  बनाता  और  निधियों  को  अस्य  इकाइयों  में  लगाना  एक  लाभकारी  उच्चयम  बन  गया  है  ।
 गिक  सम्भम्धों  में  अनुचित  रूप  से  समाप्ति  पहले  ही  स्वीकृत  नियम  बन  गया

 स्कूटर  इण्डिया  के  निजीकरण  के  प्रस्ताव  का  उदाहरण  इस  बात  का  स्पष्ट  उदाहरण  था  कि
 सरकारी  क्षेत्र  की  बहुमूल्य  परिसम्पत्तियों  को  बहुत  कम  कीमतों  पर  निजी  बड़े  व्यागार  धराने  बालों
 को  कैसे  सौंप  दिया  गया  था  ।  इन  सब  के  विरुद्ध  हमारे  देश  में  श्रमिकों  ने  29  नवम्बर  को  हड़ताल  की  ।
 वे  इन  सभी  बातों  के  मृकदर्णक  ही  नहीं  बने  रहेंगे  ।  ये  शब्द  मात्र  पारिनतापूर्ण  नहीं  है  जोकि  हड़ताल
 की  सफलता  से  स्पष्ट  झलकता  बहुत  से  लोगों  ने  उनके  आह्वान  के  प्रति  अपनी  संवेदनशीलता
 दिखाई  यह  आप  लोगों  को  संकेत  है  जो  निजी  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  देते  हैं  और  सरकारी  क्षंत्र  को

 *  अलविदा  कहना  चाहते  लेकिन  आप  अन्तिम  शब्द  नहीं  कह  पायेंगे  ।  यह  जनता  का  फैसला  है  जिसकी
 अन्त  में  विजय  होगी  ।  इन  शब्दों  के साथ  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता

 भी  इन्त्रजीत  ग॒प्त  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  पूर्णतः  विरोध  करता

 पहला  प्रश्न  यही  उठता  है  कि  जब  रुग्ण  उच्चयोग  अधिनियम  के  अन्तगंत  औद्योगिक  और  वित्तीय

 पुननिर्माण  बोर्ड  आई०  एफ०  बनाया  गया  था  तो  सरकार  ने  जानबूझकर  सरकारी  स्वामित्व
 की  कम्पनियों  ओर  सरकारी  क्षंत्र  की  कम्पनियों  को  इस  अधिनियम के  क्षे  त्राधिकार  से  बाहुर  क्‍यों  रखा  ।
 इसके  कतिपय  कारण  और  तक  जाहिर  है  कि  इसका  कारण  यही  था  कि  सरकार  भी  समझती  थी
 कि  निजी  कम्पनियों  और  सरकारी  क्षंत्र  की  कम्पनियों  में  एक  स्पष्ट  अन्तर  है  और  सरकारी  क्षंत्र  की
 कम्पनियों  और  निजी  कम्पनियों  के  साथ  एक  जैसा  व्यवहार  नहीं  किया  जा  सकता  तथा  इन  कम्पनियों  के
 कार्य-निष्पादन  का  आकलन  और  मूल्यांकन  एक  ही  पैमाने  से  नहीं  वि.या  जा  सकता  ।  यह  एकदम  स्पष्ट

 है  ।  शुरू  में  ही  सरकारी  क्षत्र  की  कम्पनियों  की  बी०  आई०  एफ०  आर०  के  अन्तगंत  ले  लिया
 गया  होता  जिसका  सरकार  का  अब  विचार  कारण  बिल्कुल  साधारण  सा  है  ।  कम्पनी
 की  इस  अधिनियम  में  परिभाषा  यह  दी  गई  है  कि  वह  कम्पनी  किसी  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  में  धाटा

 इसकी  समूची  शुद्ध  कीमत  के  बराबर  हो  गया  ही  अथवा  इससे  अधिक  हो  गया  हो  और  इसी  वित्तीय  वर्ष  में

 अथवा  इससे  पहले  वर्ष  में  इसे  नकद  घाटा  भी  हुआ  हो  तथा  अधिनियम  में  कीमतਂ  की  परिभाषा  यह
 दी  गई  है  कि  कुल  प्रदत्त  पूजी  और  तथा  भण्डारਂ  की  परिभाषा  है  कि  वे  सभी

 भंडार  जिन्हें  लाभ  और  शेयर  प्रिमीयम  खानों  में  शामिल  नहीं  किया  जाता  और  जो  अन्य  भण्डारों  में

 नहीं  आते  ।

 यदि  यह  परिभाषा  किसी  भी  कम्पनी  पर  लागू  की  जाए  और  जिस  क्षण  भी  कोई  कम्पनी  इस
 परिभाषा के  क्षेत्राधिकार  में  आ  तो  इसे  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  रुण्ण  माना  जाएगा  तथा  ऐसी
 श  ग्ण  कम्पनी  के  लेखापरीक्षित  लेखाओं  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  साठ  दिनों  के  अस्दर  उस  कम्पनी  के

 निदेशकों  द्वारा  बी०  आई०  एफ०  आर०  को  इस  बारे  में  सूचना  दी  यह  अधिनियम  के  अन्तगंत

 अनिवायं  इस  तरह  इसका  अर्थ  हुआ  क्ि  यदि  सरकारी  क्षत्र  की  कोई  कम्पनी  वित्तीय  परिभाषा  के

 रूप  में  इस  अधिनियम  के  क्षत्राधिकार  में  आती  यदि  लेखापरीक्षित  लेखे  यह  दर्शाएं  कि  कम्पनी  की  यह

 हालत  है  तब  निदेशक  मंडल  को  यह  माला  बी०  आई०  एफ०  आर०  को  सौंपना  पड़ता  है  |  बास्‍्तव

 भारतोय  रिजरवं  बैंक  राज्य  सरकार  और  आवश्यक  हो  तो  कोई  अनुसूचित  बैंक  अथवा  इस  देश  मैं
 *

 क्वार्यरत  कोई  सरकारी  विक्तीय  संस्था  भी  मामले  को बी०  आई०  एफ०  आर०  को  सम्दर्भित  कर  सकते

 इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  जानबूझकर  सरकारी  क्षंत्र  की  कम्पनियों  की  इस  अधिनियम
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 इन्द्रजीत
 के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  रखा  श्री भत्‌  कारण  यह  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  को कतिपय  फायदों  और  षाटों
 को  आकलित  करते  हुए  स्थापित  नहीं  किया  गया  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  इस  देश  के  विकास
 सम्बन्धी  आर्थिक  नीति  की  कतिपथ  प्राथमिकता  पूर्ण  आवश्यकता  को  पूर्ण  करने  के  लिए  स्थापित  किया
 गया  नीति  अब  बदल  सकती  यह  एक  भिन्‍त  मामला  है  ।  अब  कोई  नीति  विश्व  बैंक  अथवा

 रष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  निर्देशित  किए  जाने  से  भिन्‍न  नीति  हो  गई  हो  |  लेकिन  इन  समूचे  वर्षों  में  नीति  यह
 थी  कि  जिन  क्षेत्रों  में  देश  में  आधारभूत  ढाचां  नहीं  था--भारी  उद्योगों  रक्षा  सम्बन्धीः  उद्योगों  में

 और  जहां  ये  उद्योग  स्थापित  न  करने  से!हम  खतरनाक  रूप  से  विदेशों  पर  आश्रित  हो  वहां  सरकारी
 क्षेत्र  की  कम्पतियां  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  अतः  ये  कम्पनियां  स्थापित  की  इभीलिए
 उनका  आकलन  मात्र  उतके  फायदे  या  घाटे  को  देखकर  तहीं  करना  चाहिए  निजी  कम्पनियों  के
 मामले  में  होता  अर्थव्यवस्था  में  उनके  स्थान  और  आथिक  विकास  में  उनके  समग्र  योगदान  ध्यान
 में  रखना  पड़ता  है  ।

 हसे  कहने  का  मेरा  कारण  सरकारी  क्षेत्र  की  कुछ  कम्पनियों  को  घाटा  हो  रहा  है  ।
 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  ह ैलेकिन  पहले  यह  देखा  जाए  कि  यह  घाटा  क्‍यों  हो  रहा  इस  घाटे  के  लिए
 दायी  कारण  क्‍या  क्‍या  इन्हें  सुधारा  जा  सकता  है  अथवा  नहीं  तथा  क्या  रु  ग्णता  से  बचाया  जा  सकता

 है  अथवा  नहीं  ।  इस  रुग्णता  के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  गया  इसमें  अनुकम्पा  का  कोई
 प्रश्न  तो  है  नहीं  जैसाकि  मेरे  मित्र  श्री  जसवन्त  सिंह  कल  विवाद  कर  रसे  यह  मानवीय  अनुकम्पा  का
 प्रश्न  बिल्कुल  नहीं  है  ।  पिछले  !  ()  वर्षों  मे ंलगभग  ढाई  लाख  से  तीन  लाख  औद्योगिक  इकाइयों  को  बंद
 किया  गया  वे  सरकारी  क्षेत्र  की  इकाईयां  नहीं  वे  गैर-सरकारी  क्षत्र  के एकक  लगभग  तीन

 लाख  एककों  को  बन्द  किया  गया  है  ।  हमारी  सरकार  की  अनुकम्पा  ऐसी  है  कि  श्रम  मन्त्रालय  उन  श्रमिकों

 की  संख्या  के  सम्बन्ध  कोई  जानकारी  अथवा  आंकड़ा  तक  नहीं  दे  सकता  जिनकी  ज्नौकरी  इन  तीन  लाख

 एककों  के  बन्द  करने  से  चली  गई  यदि  आप  अनुकम्पा  की  बात  कर  रहे  तो  मैं  पूछता  हूं  कि  उन

 मामलों  में  अनकम्पा  कहाँ  चली  गई  ?  वे  तो  आपको  इतना  तक  बताने  के  लिए  कोई  आंकड़ा  भी  नहीं  रखते
 कि  इन  एककों  के  बन्द  हो  जाने  से  कितने  लोग  नौकरी  से  बाहर  हो  गए  हैं  ।

 इस  देश  में  अनुकम्पा  का  क्‍या  अर्थ  है  जहां  मानव  जीवन  सबसे  सस्ती  चीज  है  और  जहां  कोई  भी
 मानव  जीवन  की  परवाह  नहीं  करता  ?  हमें  मालूम  है  कि  इस  देश  में  प्रतिदित  क्या  हो  रहा  है  ?  इसलिए
 अनुकम्पा  की  बात  मत  कीजिए  ।  हम  अनुकम्पा  को  ध्यान  में  रखकर  तो  बिल्कुल  नहीं  चल  रहे  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  इन  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रश्श  यह  है  जब  कभी  भी  कोई  आशंका  हो  कि  वे  घाटे
 में  जा  सकते  हैं  अथवा  किसी  भी  कारणवश  यदि  वे  उस  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहे  जिस  ढंग  से  उन्हें  करना

 चाहिए  तो  क्या  घाटे  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  तंत्र  बनाने  और  उन्हें  सुधारने  का  कार्य
 सरकार  का  नहीं  है  ताकि  उन्हें  रुणण  होने  स ेबचाया  जाए  ?  लेकिन  ऐसा  कुछ  नहीं  किया  गया

 अधिनियम  में  निर्धारित  मानदण्ड  के  अनुसार  बी०आई०  एफ०  आर०  को  मामला  तभी  सौंप  जाता

 है  जब  कोई  कम्पनी  रुरण्ण  घोषित  कर  दी  न  कि  उसके  रुग्ण  अवस्था  में  पहुंचने  से  पहले  ।  कोई

 एहतियाती  कदम  नहीं  उठाया  जाता  ।  श्री  संगमा  ने  जो  कहा  अभी  किसी  सदस्य  ने  उसका  हवाला  दिया

 दूसरे  दिन  श्रमिक  संघों  के  साथ  बैठक  में  श्री.संगमा  ने  वचन  दिया  था  कि  इन  मामलों  के  बी०  आई०
 एफ०  आर०  अथवा  कहीं  और  जाने  से  पहले  इनकी  जांच  एक  त्रिपक्षीय  समिति  करेगी  जिसमें  श्रमिक
 संघों  के  प्रतिनिधि  नियोक्ता  और  सरकार  शामिल  मैं  मानता  हूं  कि  उन्होंने  सरकार  की  तरफ  से
 यह  बात  कही  है  और  मुझे  आशा  है  कि  धित्त  मन्त्री  इससे  अवगत  उन्होंने  वचन  दिया  था  कि  जांच
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 समिति  की  तरह  की  यह  त्रिपक्षीय  समिति  गठित  की  जाएगी  और  यह  भामलों  को  बी०  आई०  एफ०
 आर०  में  जाने  से  पहले  उसकी  जांच  करेगी  ।  लेकिन  इस  समिति  के  सम्बन्ध  में  अभी  कोई  घोषणा  महीं  की
 गई  है  ।  यह  कब  से  कार्य  करना  शुरू  करेगी  ?  इसकी  क्रियाविधि  क्‍या  होगी  ?  इसमें  कितने  व  कौन  लोग

 होंगे  ?  हमें  इस  बारे  में  कुछ  पता  नहीं

 मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  इन  अधिकतर  मामलों  में  घाटों  क ेकारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई
 गस्‍्भीर  प्रयास  नहीं  किए  गए  हैं  ।  वे  कौन  से  कारक  हैं  जो  इन  घाटों  के  लिए  जिम्मेदार  मुझे  ऐसे  बहुत
 से  मामलों  की  जानकारी  है  जिनके  सम्बन्ध  में  यदि  समय  रहते  कार्यवाही  की  गई  होती  तो  धाटों  से  बचा
 जा  सकता  था  ।  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  मेरे  पास  समयाभाव  है  लेकिन  मैं
 संक्षिप्त  में  दो  या  तीन  उदाहरणों  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।

 दण्डियन  ड़  ग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि०  आई०  डी०  पी०  एल०  का  उदाहरण  इसकी
 सारे  भारत  में  अनेक  शाखाए  शुरू  में  इसे  सोवियत  संघ  की  सहायता  से  स्थापित  किया  गया  था  क्योंकि

 यह  महसूस  किया  गया  था  कि  हमें  केवल  गैर-सरकारी  उन  फार्मास्यूटिकल्स  और  डूग्स  कम्पनियों  तथा

 सुविख्यात  बहुराष्ट्रीय  शाखाओं  पर  ही  निर्भर  नहीं  होना  चाहिए  जो  इस  देश  में  कार्य  कर  रही  है  और  जो
 बाजार  पर  नियन्त्रण  करना  चाहती  इस  तरह  से  आई०  डी०  पी०  एल०  स्थापित  की  गई

 केन्द्रीय  राज्य  सरकार  के  अधिकांश  अस्पतालों  तथा  औषधालयों  में  आप  पाएंगे  कि  उनके
 सस्‍्टाक  में  आई०डी  ०पी ०  एल०  द्वारा  निरभित  दवाइयां  नहीं  रहतीं  ।  क्या  कभी  उनको  कोई  निर्देश  दिए  गए
 थे  ?  यदि  आप  किसी  दवा  की  दुकान  पर  कोई  विशेष  दवा  खरीदने  तो  आपको  अन्य  कम्पनियों

 द्वारा  निर्मित  दवाइयां  मिल  जाएंगी  पर  आई०डी०पी०एल०  द्वारा  दवाई  नहीं  मिलेगी  ।  स्टाकिस्ट
 आपको  कहेंगे  हम  आई०डी०पी०एल०  की  दवाइयां  नहीं  रखते  हैं

 ।”
 मुझको  यह  तजुर्बा

 परन्तु  क्‍यों  ?  क्योंकि  आई०डी  ०पी०एल०  एक  सावंजनिक  क्षत्र  कम्पनी  है  जो  दवाइयों  के  दुकानदारों  को

 अपना  स्टाक  रखने  के  लिए  अतिरिक्त  कमीशन  नहीं  दे  सकती  ।  परन्तु  निजी  क्षेत्र  की  कम्पनियां  दे  सकती

 अतः  वे  घाटे  में  क्यों  नहीं  चलेंगे  ।

 इस्पात  का  मामला  लीजिए  ।  मुझे  कई  बार  बताय  गया  है  कि  दक्षिण  कोरिया  में  इस्पात  का

 उत्पादन  काफी  कम  लागत  पर  किया  जा  रहा  परन्तु  हमारे  देश  में  सार्वजनिक  क्षंत्र  के  इस्पात  संयंत्रों

 द्वारा  निर्मित  इस्पात  पर  सबसे  ज्यादा  उत्भदन  शुल्क  का  भार  मैं  नहीं  समझता  कि  दक्षिण  कोरिया

 तथा  अन्य  देशों  में  इस्पात  जैसी  वस्तु  पर  हमारे  देश  के  जैसे  इतनी  ज्यादा  उत्पादन  शुल्क  लगती  है  ।  यदि

 इस  उत्पादन  शुल्क  को  कम  किया  जाए  अथवा  समाप्त  किया  जाए  तो  हम  इस्पात  को  काफी  कम  कीमतों

 पर  वाजार  में  ला  अतः  यह  कहना  कहां  तक  उचित  है  कि  वे  घाटे  में  चल  रहे  हैं  ।

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  का  उदाहरण  यह  तीसरे  विश्व  की  एकमात्र  कम्पनी  है  जिसके

 पास  बिजली  के  सभी  उपकरणों  का  उत्पादन  करने  की  क्षमता  हमें  इस  पर  गव॑  करना  चाहिए  ।  परंतु
 अब  क्या  हो  रहा  है  ?  जिस  पावर  सेट  को  जित  भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  बनाती  रही  है  तथा  जिसके  प्रास
 बनाने  की  क्षमता  उसी  के  लिए  उसने  जर्मनी  की  एक  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  साईमन  के  साथ  सहयोग

 *  समन्नौता  किया  विद्युत  उपकमों  तथा  राज्य  विद्यु,त  निगभों  के  प्रबन्धकों  की यह  मानसिकता  है  कि
 वे  बी०एच०ई०एल०  द्वारा  निर्मित  उपकरणों  को  नहीं  खरीदेंगे  ।  वे  हमेशा  विदेशों  में  निर्मित  च्लीजों  को

 खरीदना  चाहते  हैं  ।  अब  ये  आ्डर  कभ  हो  रहे  हैं  और  अब  तो  हैं  ही  नहीं  ।

 भरी  म्रली  बेवरा  :  उनकी  गुणवत्ता  घटी  है  ।
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 भौ  इख्रजीत  ग॒प्स  :  गुणवत्ता  का  मुद्दा  नहीं  प्रत्येक  शिकायत  वाले  मामले  की  जांच  तथा

 परीक्षा  की  गई  तथा  यह  पाया  गया  कि  गुणवत्ता  एकदम  अच्छी

 अब  मैं  कुछ  संक्षिप्त  में  अपने  विचार  रखना  चाहता  विशाखापतनम  में  स्थित  हिन्दुस्तान
 शिपया्ड  का  मामला  लीजिए  ।  हमारे  पास  यही  एकमात्र  प्रमुख  शिपयार्ड  हम  हर  वर्ष  2400

 करोड़  रुपया  विदेशी  जहाज  मालिकों  को  नौवहन  प्रभार  देते  हमारे  पास  सामान  को  ले  जाने

 के  लिए  अपने  जहाज  नहीं  हैं  ।  हमारा  अधिकांश  व्यापार  विदेशी  जहाजों  द्वारा  होता  नौवहन  प्रभार

 के  रूप  में  2400  करोड़  रुपए  प्रतिवर्ष  खर्च  किए  जाते  क्या  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  सावंजनिक

 क्षेत्र  जहाज  निर्माण  के  क्षत्र  को  विकसित  करे  ताकि  हम  लोग  आत्मनिर्भर  बन  सके  तथा  हमारे  पास

 काफी  जहाज  हों  ।

 विशाखापत्तनम  शिपयाडड  मुश्किलों  में  चल  रहा  परन्तु  किसकी  गलती  से  ?  इसे  बी०आई०

 एफ०आर०  के  पास  क्यों  भेजा  गया  ?  क्या  विश्व  में  जहाज  निर्माण  में  मन्दी  चल  रही  है  जिसके

 स्वरूप  जहाज  निर्माण  का  काय॑  पिछड़  रहा  इतना  ही  हमारे  देश  में  इस  सम्बन्ध  में  समुचित
 आर्डर  भी  नहीं  मिल  रहे  हैं  तथा  सरकार  द्वारा  जो  कीमतें  तय  की  गई  हैं  बे  बिल्कुल  ही  लाभदायक  नहीं

 ये  ही  व ेकारण  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  शिपयाडड  घाटे  में  चल  रहा  क्‍या  इस  विधेयक  को

 पारित  करने  से  इन  तथ्यों  को  जानने  की  कोशिश  की  गई  है  तथा  इनके  सुधार  हेतु  कोई  उपाय  किये

 गये  हैं  ?

 यह  विधेयक  निदेशक  मण्डल  को  हर  मामले  में  अपनी  जिम्मेदारी  से  बचायेगा  तथा  कहेगा  कि  ,
 बी  ०आई  ०एफ०आई०  के  पास  भेज  दो  ?”  मैं  इसके  विरोध  में  सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्र  को

 एक  समान  नहीं  देखा  जाना  चाहिये  ।  यही  कारण  है  कि  श्री  संगमा  को  उस  बैठक  में  मजदूर  संषों  ने
 बाध्य  किया  कि  वे  उन  मामलों  को  बी०आई०एफ०आर०  के  पास  भेजने  से  पूर्व  उनकी  जांच  समिति  से
 जांच  कराएं  ।

 इस  अधिनियम  में  और  कुछ  प्रावधान  नहीं  हैं  ।  और  प्रबन्धकों  के लिए  यह  जरूरी  हो  गया  है  कि
 जैसे  ही  अधिनियम  के  मानदण्ड  के  तहत  मामला  ठीक  उसे  बी०  आई०  एफ०  आर०  के  पास  भेजा
 जाये  ।

 अब  मैं  सावंजनिक  क्षंत्र  के  प्रति  दृष्टिकोण  के  प्रश्न  पर  आता  मेरे  विचार  से  यह
 दृष्टिकोण  पूर्णतः  नकारात्मक  तथा  राष्ट्र  के  विरुद्ध  कुछ  ऐसी  कम्पनियां  होंगी  जो  इतने  ज्यादा  धाटे

 '

 में  चल  रही  हैं  और  जिनको  पुनः  सुधारा  नहीं  जा  सकता  उनका  पता  लगाया  जाना  चाहिए  ।  मजदूर
 संघ  निश्चित  रूप  से  सहयोग  करने  के  लिये  तथा  इन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  कया  किया  जाना
 उसके  लिए  तैयार  हैं  ।  परन्तु  सावंजनिक  प्रावधान  बनाए  जा  रहे  हैं  कि  निदेशकमंडल  की  जिम्मेदारियों
 को  खत्म  करो  तथा  उसे  बी  ०आई०एफ०आर०  के  पास  भेज  दो  ।  -

 इसलिए  हम  इसके  पूर्ण  विरोध  में  यही  वह  तरीका  है  जिसके  द्वारा  वित्त  मन्त्री  जी  ने
 बैंकाक  में  घोषण  की  कि  जो  इकाइयां  घाटे  में  चल  रही  हैं  तथा  जिनको  चलाया  नहीं  जा  सकता  है  उन्हें
 बन्द  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  अपने  पर  जिम्मेदारी  लेने  के बजाए  वे  इसे  बी०  आई०  एफ०  आर०  प्‌
 टालना  चाहते  जो  कि  सर्वेविदित  है  यही  कहेगा  कि  इसको  समाप्त  कर  बन्द  कर  दो  और  सरकार  ,
 इसे  मानकर  यही  कहेगी  कि  हम  क्‍या  कर  सकते  हैं  ।  बी०आई०एफ०आर०  एक  विशेषज्ञ  निकाय  हैं  तथा
 उसने  यह  कहा  है  कि  इसे  बन्द  किया  जाना  बी०आई०एफ०आर०  को  चलाने  वाले  लोगों  के
 दिमाग  के  क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  कोई  विचा  जागृति  है  ?  इसमें  मुझे  सन्देह  है  ।

 गे
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 विस  मअंत्ो  मनसोहन  :  ऐसा  क्यों  है  ?

 थी  इसालोत  ग॒प्स  :  यही  तो  मसला  है  ।

 क्री  सनमोहन  सिंह  :  अभी-अभी  आपने  माननीय  सदस्य  को  बी  ०आई०एफ०आर०  के  चेयरमैन
 की  प्रशंसा  करते  हुए  सुना  ।

 श्री  चिस  बसु  :  उन्होंने  ऐसा  इसलिए  कहा  क्‍योंकि  बी०-आई०एफ०आर०  के  चेयरमेन  ने  बन्द
 करने  के  कारणों  के  बारे  में  कुछ  टिप्पणियां  की

 श्ली  इनाजीत  गुप्त  :  उस  चेयरमेन  के  लिए  अच्छा  है  कि  वह  अधिक  ववक्‍तव्य  न  दें  अन्यथा  वे  अपनी
 नौकरी  गंवा  बैठेंगे  ।  मुझे  पता  मैं  श्री  गणपति  को  जानता  वे  ज्यादा  टिक  नहीं  सकेंग  यद्दि  ये  इस
 प्रकार  के  वक्‍तब्य  देते  ही  रहें  । जिन  इकाइयों  को  बन्द  किया  जाना  है  उनके  कमंचारियों  का  क्या  होगा  ?

 यह  सहानुभूति  का  प्रश्न  नहीं  जहां  कमंचारियों  तथा  मजदूर  संघों  को  इस  मामले  में  सरकार
 वतंमान  व्यवस्था  पर  विश्वास  नहीं  है  तो  उन  कर्मचारियों  का  क्या  होगा  जो  इन  बन्द  होने  वाली  इकाई
 में  कार्य रत  हैं  ।

 हमारे  देश  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  जिसके  द्वारा  फालतू  कमंचारियों  फालतू  कमंचारी  कई
 इकाइयों  में  को  ११:  नियुक्त  किया  जा  सके  ।  यदि  जरूरी  तो  समुचित  प्रशिक्षण  भी
 दिया  जा  सकता  है  |

 हमें  नेटਂ  के  बारे  में  बताया  गया  इसे  नेटਂ  कहा  जा  रहा  है  वे  इसको
 उपलब्ध  करा  रहे  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  बताया  गया  ।  इसकी  कोई  परिभाषा  नहीं  की  गई
 यह  कंसे  चलेगा  ?  आप  लोग  एवजी  कार्य  कहां  से  दे  सकेंगे

 ?
 आप  उनके  लिए  वैकल्पिक  रोजगार  कहां

 से  ढूंढेंगे  ? आप  उन्हें  प्रशिक्षण  कहां  देंगे  ?  क्योंकि  आपको  आई०एम०एफ०  से  पैसे  मिल  रहे  हैं  जोकि
 आपको  उन्हें  बन्द  करने  के  कार्य  को  तेज  करने  हेतु  प्रोत्साहन  के  रूप  में  इसका  यह  अर्थ  नहीं  कि
 इन  कर्मचारियों  की  समस्या  पर  स्वतः  ही  विचार  हो  जाएगा  उन्हें  नोकरी  में  लगाना  जो
 वास्तव  में  फालतू  हो  गए  जिन  नये  कामों  में  उनको  लगाया  यदि  आवश्यकता  समझी  जाती

 है  तो  उस  कायं  में  उन्हें  प्रशिक्षण  भी  देना  होगा  ।  परन्तु  क्या  हमारे  पास  ऐसी  कोई  अर्थव्यवस्था  है  ?

 झी  सनमोहन  सिंह  :  हम  उसकी  उम्मीद  कर  सकते

 झो  इमाजोत  गुप्त  :  आप  बातों  में  किसी  भी  चीज  की  उम्मीद  कर  सकते  कृषया  आप
 बताइए  किन-किन  लोगों  को  पुनः  नौकरी  दी  क्‍या  उनके  लिए  रोजगार  कहां  हैं  ?  ऐसा
 प्रयत्त  किया  जा  रहा  है  कि  कम  लोगों  द्वारा  अधिक  काम  किया  जाए  ।  आप  सभी  तरफ  श्रमिकों  की  संख्या
 कम  कर  रहे  आप  श्रमिकों  की  संख्या  का  विस्तार  नहीं  कर  रहे  आपकी  सम्पूर्ण  नीति  यही  है
 कि  मजूरी  श्रमिक  लागत  की  बचत  हो  ।

 अतः  यह  कोई  तरीका  नहीं  ऐसा  कोई  युक्तसंगत  तरीका  तथा  प्रणाली  नहीं  जिसके  द्वारा
 इस  तथाकथित  नेटਂ  का  संचालन  किया  जा  आज  तक  मैं  केवल  इसके  बारे  में  सुन  ही  रहा
 हूँ  ।  परन्तु  किसी  ने  भी  इसके  बारे

 कि  यह  कैसे  बताने
 की

 जरूरत  समझी  ।  इस  विधेयक  पर
 किसी  भी  श्रमिक  का  विश्वास  नहीं  है  ।  मैं  जानता  हूं  कि

 वे  यदि  हटाये  जाते  हैं  तो  वे  मुआवजा के  पात्र

 होंगे  ।  यह  पहले  से  ही  विधान  में  हर  श्रमिक  इसका  पात्र

 यदि  उन्होंने  अपनी  भविष्य  निधि  या  सेवानिवृत्ति  उपदान  में  कुछ  धन  बचाया  है  तो  नि:सन्देह  ||
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 इ॒न्द्रजीत

 वह  धन  उन्हें  मिलिगा  ही  ।  कोई  उसे  उनसे  छीन  नहीं  सकता  लेकिन  यह  सहानुभूति  का  भ्रश्न  है  जैसा
 कि  श्री  जसबन्त  सिंह  जी  यहां  तक  दे  रहे  मैं  आपकी  सहानुभूति  नहीं  जानता  ।  मैं  तो  उन  मजदूरों  के

 लिए  न्याय  की  मांग  कर  रहा  हूं  जिन्हें  बिना  उनके  किसी  दोष  के  नौकरी  से  निकाल  दिया  गया  है  जिसका
 कारण  है  आप  कुछ  नीतियों  का  कार्यान्वयन  करना  चाहते  हैं  ।  तो  इसी  असंदिग्ध  परिस्थितिवश  वह  आम

 हडताल  की  गई  ।  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  आपने  मजदूरों  के  मन  में  शंका  की  यह  दहशत  बिठा  दी  कि
 उनके  भविष्य  में  बारे  में  कोई  प्रावधान  किए  बिना  कल  न  जाने  उनका  क्‍या  हो  आज  उनकी  स्थिति

 काफी  संत्रस्त  एवं  डांचा-डोल  है  और  वे  नहीं  जामते  की  उनकी  नौकरी  की  सुरक्षा  का  क्या  होगा  ।  इस
 लिये  इस  स्थिति  से  निपटने  का  यह  तरीका  नहीं

 जहां  तक  नौकरी  की  सुरक्षा  और  बचाव  का  प्रश्न  जब  तक  सरकार  कोई  बात  स्पष्ट  नहीं  कर

 देती  है  तब  तक  हम  केवल  शब्दों  में  ही  इस  पर  स्वीकृति  प्रदान  करने  वाले  नहीं  हैं  ।

 जहां  तक  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  को  बन्द  करने  का  प्रश्न  हम  इसके  लिए  तैयार  नहीं

 है  जब  तक  कि  कोई  ऐसा  तरीका  ढूंढ़  नहीं  निकाला  जाता  जिससे  कि  इस  प्रकार  के  घाटे  के  कारणों  का

 पता  लगाया  जा  सके  ।

 इन्दिरा  गांधी  के  समय  से  ही  जब  श्री  प्रणव  मुकर्जी  वित्त  मंत्री  थे  हम  मांग  करते  आ  रहे

 लेकिन हर  बार  हमें  बताया  जाता  था  कि  एक  सम्मेलन  बुलाया  पहले  से  ही  पेपर  तैयार  किए

 जाएंगे  और  मजदूर  संघों  तथा  नियोक्ताओं  को  भी  बुलाया  जाएगा  और  वे  उन  कारणों  का  गहराई  से

 अध्ययन  करेंगे  जिसके  कारण  इन  विशिष्ट  उपक्रमों  में  नुकसान  रहा  है  लेकिन  यह  सम्मेलन  कभी  भी

 नही  बुलाया  गया  ।  ऐसा  आज  तक  कभी  नहीं  हुआ  है  और  न  ही  कभी  होगा  ।  मैं  कहता  हूं  कि  ऐसा  कभी

 नहीं  किया  जायेगा  ।  क्योंकि  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  में  होने  वाले  अपव्यय  और  भ्रष्टाचार  के  कारण

 बयोंकि  होने  वाली  प्रबन्धकों  और  निजी  ठेकेदारों  क ेबीच  होने  वाली  मिलीभगत  को  श्रमिक

 संध  प्रकट  करना  चाहते  क्योंकि  हम  सावंजनिक  क्षेत्र  की  सफलता  चाहते  लेकिन  आप  नहीं  चाहते
 कि  ये  बातें  उजागर  हों  ।  इसीलिए  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया  ।  घाटे  के  नाम  पर  इस  प्रकार

 सरकारी  एककों  कतले  आम  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  है  और  अगर  जरूरी  हुआ  तो  श्रमिक  वर्ग

 अपनी  पूरी  ताकत  से  दुबारा  इसका  विरोध

 और  इसीलिए  मैं  वित्त  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  इन  सब  बानों  को  लेकर  असंगत  ढंग

 से  कोई  कार्य  न  करे  कि  परिणाम  फिर  जो  चाहे  निकले  ।  आप  इस  पूरे  ढांचे  को  इतनी  बेदर्दी  से
 मेट  न  कर  दें  जिसके  बनाने  के  लिए  कई  वर्षों  तक  काफी  मेहनत  और  प्रयास  करना  पड़ा  मैं  यह  नहीं
 कहता  कि  प्रत्येक  इकाई  को  वैसे  ही  संरक्षित  रखा  जाए  जैसे  कि  आज  उसकी  स्थिति  है  क्‍योंकि  कई  चीजें

 इसमें  घुस  आई  मैं  उनको  मानता  हूं  लेकिन  यह  सामान्य  बात  है  जिसकी  हमने  यहां
 प्रस्तावना  की

 कृपया  कर  निदेशक  मंडल  को  पूरी  शक्तियां  सौंप  दीजिए  ।  जिस  क्षण  उन्हें  किसी  खास  इकाई
 से  सजगता  का  आभास  हो  उसे  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुर्नानर्धारण  बोर्ड  को  सौंप  दें  और  यह  बोर्ड  किसी

 मैर  सरकारी  फर्म  को  इसे  सौंपने  क ेलिए  सलाह  दे  सक्रता  है  किसी  दूसरी  गैर-सरकारी  फर्म  के  साथ  मिला

 सकता  है  जिसको  वे  उचित  समझे  या  बन्द  कर  सकता  है  कुछ  भी  कर  सकता  हम  क्‍यों  इन  सत्र  बातों

 के  सामने  घुटने  टेकें  ?  सावंजनिक  क्षत्र  को  इसीलिए  नहीं  बनाया  गया  था  ।
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 मेरे  विचार  से  मेरे  कई  कांग्रेसी  मित्र  जो  अपने  संसाधनों  पर  निर्भर  रहने  और
 उस  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  निर्माण  को  जो  हमें  विदेशी  ज्ञोतों  पर  निर्भरता  से  मुक्त  रखे  के  इस  दर्शन  में
 विश्वास  रखते  हैं  उन्हें  भी  इस  प्रकार  के  तरीकों  का  विरोध  करना  चाहिए  ।  अगर  आज  आप  इसका
 विरोध्च  नहीं  करते  हैं  तो  कल  उन्हें  इस  पूरे  के  पूरे  सार्वजनिक  क्षेत्र  को  नष्ट  करने  के  लिए  जिम्मेदार
 ठहराया  जाएगा  और  कुछ  बातें  ऐसी  हैं  जो  देश  के  हित  में  नहीं  हैं  ।  इसलिए  हम  इसका  विरोध  करते  हैं
 ओऔर  मन्त्री  महोदय  से  इस  विधेयक  पर  अब  भी  पुनविचार  करने  का  अनुरोध  करते  हैं  और  यह  भी
 रोध  करते  हैं  कि  वे  इस  विधेयक  पर  सिर्फ  इसलिए  जोर  न  दें  कि  उनके  विचार  में  कोई  ऐसा  विधेयक  है
 जिसे  किसी  और  की  ओर  से  अवश्य  पारित  किया  जाना  इसलिए  मैं  इस  विधेयक  का  पूरी  तरह
 से  बिना  किसी  खर्च  के  विरोध  करता  हूं  और  मैं  सभी  सदस्यों  से  अपील  करता  हूं  कि  वे  इस  विधेयक  का
 समर्थन  न  करें  ।

 श्री  रास  नगीना  सिश्र  :  उपाध्यक्ष  मैं  आभारी  हूं  कि  वित्त  मंत्री  जी  ने  सदन  में
 जो  रूरण  औद्योगिक  कम्पनी  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  किया  उसके  सम्बन्ध  में  अपने
 और  अपनी  पार्टी  के  विचार  रखने  का  आपने  मौका  दिया  ।  इस  सदन  में  हर  विचार  के  लोग  विक्त
 मंत्री  जी  वेन्द्रीय  शासन  की  तरफ  से  जो  बिल  सदन  में  लाये  मैं  कहना  हूं  कि  40  साल से  कांग्रेस

 इस  देश  में  समाजवाद  को  एक्सप्ट  करके  चलती  आई  है  और  इस  देश  में  उसने  मिश्रित  अर्थंव्यवस्था  को

 स्वीकार  किया  जिसके  अन्तगंत  यह  भी  आता  है  कि  हम  सार्वजनिक  क्षेत्र  को  बढ़ावा  विश्व  के

 रंगमंच  पर  समाजवाद  वनाम  सा  म्राज्यवाद  का  जो  बहुत  दिनों  से  मंघर्ष  हो  रहा  आज  वह  दिन  आ

 गया  है  कि  जिस  समाजवाद  के  सिद्धांत  के  सर्वे-सर्वा  की  मान्यता  रूस  देश  को  मिली  और  जो  विश्व
 )  की  बड़ी  शक्तियों  में  एक  आज  वह  बिल्कुल  फेल  हो  रहा  समाजवाद  का  सिद्धांत  बिल्कुल  फेल  हो

 रहा

 यहां  अभी  कहा  गया  कि  जवाहर  लाल  नेहरू  के  समय  से  ये  सारी  चीजें  यह  जवाहर  लाल

 तेहरू  की  विचारधारा  थी और  उस  समय  ऐशी  बातें  हुई  अगर  बड़े-बड़े  उद्योग  साव॑जनिक  क्षेत्र  में
 न  खोले  गये  होते  तो  णायद  इस  देश  में  उतना  विकास  न  हुआ  जितना  विकास  हम  कर  चुके
 किस्तु  समय  की  देन  आवश्यकता  विकास  की  जननी  होती  सारी  चीजों  का  विवेचन  करने  के

 हमें  खुशी  है  कि  आज  केन्द्र  में  जो  सरकार  सत्ता  में  उसने  सोचा  कि  अगर  हम  इसमें  संशोधन  नहीं
 करते  हैं  तो  इस  देश  में  किसान  और  मजदूर  दो  ही  वर्ग  प्रमुख  सारे  हमारे  सब  लोग  मजदूर  की

 :
 दुहाई  देते  हम  लोग  भी  मजदूर  की  दुह्ाई  देते  किन्तु  उसी  गांव  में  रहने  वाले  निहत्थे  किसान  की

 !  तरफ  भी  तो  नजर  डालिए  क्रि  आज  उसकी  क्या  हालत  किस  स्थिति  में  वह  पहुंच  गधा  है  ।

 क्‍

 किसान  से  टैक्स  करोड़ों  रुपये  वसूल  हम  इस  देश  को  चला  रहे  खर्चा  करते  हैं  । $
 यहां  एक  चीज  मैंने  पसन्द  की  ।  अभी  गुप्ता  जी  ने  कहा--ह्ता  कार्यसिडम्‌  न  भवेत  तत्र  कु

 इसका  मतलब  है  कि  अनेक  प्रयत्न  करने  के  बावजूद  यदि  कार्य  सिद्ध  न  हो  तो  हमें  पुनः  देखना

 चाहिए  कि  कहां  दोष  यह  बिल्कुल  सत्य  है  |  हमें  सोचना  चाहिए  कि  सावंजनिक  क्षत्र  के  उद्योग  आज

 है  क्‍यों  रूरण  हो  क्यों  इतना  पीछे  जा  रहे  मैं  यहां  सिद्धांत  की  कोई  बात  नहीं  कहता  हूं  केवल  नीति

 हम
 परक  अनुरोध  आपसे  कर  रहा  हमारे  प्रदेश  में  चीनी  मिलें  बहुत  हैं  और  सबसे  प्रमुख  उद्योग  38
 चीनी  मिलें  निगम  के  जिम्मे  जोकि  अरबों  रुपये  के  घाटे  में  जा  रही  हैं  और  वहां  की  जो  पदुति
 उसके  अनुसार  जो  वहां  मैनेजर  होकर  जाता  है  वह  लखपति  होकर  आता  है  और  मान्यवर  उसकी
 देखी  जो  प्राइवेट  सेक्टर  की  मिले  उनके  लिए  मैं  एक  शब्द  इस्तेमाल  कर  रहा  हूं  चीनी

 में  अगर  एक  ही  क्वालिटी  की  चीनी  सरकारी  क्षेत्र  निगम  में  वह  साढ़े  सात  सौ  रुपये  प्रति
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 खि७  ७  अनन्त  ताजिओ  ज-5-+«+तेअ्त3ववतथ व  दस  न  तन  <333--3>3-3-3+-त+-मज«+-+>>>नम,

 राम  नमीना  मिश्र  |

 बोरा  बिकती  तो  बैटर  क्वालिटी  की  चीनी  प्राइवेट  सेक्टर  में  सवा  सात  सौ  रुपये  प्रति  बोरा  बिकती

 हालांकि  वे  कागज  में  725  रुपये  ही  लिखते  लेकिन  लेते  750  रुपये  इस  प्रकार  से  15,  20
 और  25  रुपये  प्रति  बोरा  वे  नम्बर  दो  का  रुपया  लेते  मैं  मंत्री  जी  से  कह  रहा  हूं  कि इसकी  जांच
 करवाइये  ।  शब्द  को  जो  बड़े-बड़े  चीनी  मिल  मालिक  वे  जानते  देखादेखी  दोनों  तरफ

 लूट  हो  रही  है  ।  प्राइबेट  सेक्टर  में  भी  लूट  हो  रही  है  और  सावंजनिक  क्षेत्र  में  भी  लूट  हो  रही
 सार्वजनिक  क्षेत्र  में  कौन  लूट  रहा  आफिसर  लूट  रहे

 उपाध्यक्ष  मैं  अपना  एक  निजी  सुझाव  दे  रहा  कोई  किताब  की  लिखी  बात  नहीं  कह
 रहां  हूं  ।  एक्सपेरीमेंट  के  तौर  जैसे  मिश्रित  अर्थव्यवस्था  इस  देश  में  कायम  की  ठीक  उसी  तरह
 से  इस  देश  की  जो  रूर्ण  चीनी  मिले  उनको  एक्सपेरीमेंट  के  बेस  पर  दो-चार  महीने  के  लिए  मजदूरों
 को  दे  दिया  जाये  और  उनको  समझा  दिया  जाये  कि  अगर  मुनाफा  होगा  तो  उसमें  भी  उनका  उतना  ही
 हिस्सा  होगा  जितना  सरकार  का  होगा  और  इसी  प्रकार  यदि  घाटा  तो  उसमें  भी  वे  बराबर  के
 जिम्मेदार  इस  प्रकार  का  एक्सपेरीमेंट  दो-चार  मिलों  में  किया  जाये  ।  अगर  यह  सफल  हो  जाता

 तो  माम्यबर  मैं  समझूंगा  कि  यह  सबसे  बड़ी  उपलब्धि  होगी  ।

 मैं  इस  बात  के  हक  में  नहीं  हूँ  कि  सार्वजनिक  उद्योग  न  हो  क्‍या  रहा
 सच्चाई  यह  है  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  जो  भी  कम्पनी  दे  दी  जाती  वह  समझो  स्बाह  हो  लोग
 समझते  हैं  कि  सरकारी  काम  तनख्वाह  लेते  कोई  काम  मत  करो  ।  मैं  एक  मिसाल  दे  रहा
 हूं  ।  हमें  एक  सूचना  मिली  अखबार  सरकार  की  ही  एक  कपड़ा  मिल  है  कानपुर  वहां  पर  लूट  हो
 रही  यह  रिपोर्ट  मिली  है  कि  21  ट्रक  स्पेयर  प:ट॑  और  लोहे  वगरह  के  बेचे  उनमें  से  एक  ट्रक
 पकड़ा  जिसमें  स्क्रैप  के  नाम  पर  मशीनों  के  पुर्जे  आदि  जा  रहे  वहां  पर  समाजवादी  दल
 और  कम्युनिस्ट  सभी  नेताओं  ने  अपना  बयान  दिया  अगर  आपकी  इजाजत  हो  तो
 उसमें  एक  पैरा  सुना  दू  ।  उसमें  लिखा

 ट्रेड  यूनियन  नेताओं  ने  एक  संयुक्त  बयान  के  माध्यम  से  मांग  की  कि  एल्गिन
 मिल  नं  ०  एक  में  चोरी  से  जेचे  जा  रहे  सामान  की  घटना  की  सी०  बी०  आई०  द्वारा  जांच  करवाई
 जाये  ।  बयान  में  एफ०  आई०  आर०  में  दर्ज  मिल  के  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  तत्काल
 शासनात्मक  कारंवाई  तथा  गिरफ्तारी  की  भी  मांग  की  गई

 ज्ञातव्य  है  कि  श्रमिकों  ने  सक्रैप  के  नाम  पर  बेचे  जा  रहे  लोहे  में  से  मशीनों  के  तमाम
 स्पेयर  पार्टंस  पकड़े  उन  स्पेयर  पार्टस  की  कीमत  लाखों  रुपये  की  आंकीौ  गई  बयान
 में  यह  भी  कहा  गया  है  प्रबन्धकगण  इसी  तरह  से  मिलों  में  स ेचोरी  करवाकर  कारखानों  को
 खोलला  करते  जा  रहे  हैं  और  कारखानों  के  घाटे  की  जिम्मेदारी  श्रमिकों  की  बताई  जाती
 बयान  में  नेताओं  ने  यह  भी  कहा  है  कि  इस  प्रकरण  को  संसद  और  विधान  सभा  में  भी  उठाया

 यह  न्यूज  गई  ।

 मैं  तो  निवेदन  करूंगा  कि  मंत्री  जी  से  कम  से  कम  इतना  काम  जरूर  करवाएं  कि  जो

 चीनी  मिलें  और  कपड़ा  मिलें  हैं  या  जितने  भी  ऐसे  कारखाने  हैं  जो  घाटे  में  जा  रहे  उसके  क्या  कारण

 इसकी  जांच  आज  मजदूर  के  लिए  हम  सब  लोग  परेशान  हम  भी  चाहते  हैं  कि  देश  के

 किसान  की  कड़ी  मेहनत  की  कमाई  कब  तक  आप  इसी  तरह  से  फूंकते  कब  तक  देते  रहियेगा  ?
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 अभी  हमें  एक  बयान  मिला  कपड़ा  मंत्री  ने  जयान  दिया  था  कि  कपड़ा  मिलें  बन्द
 होने  से  डेढ़  लाख  मजदूर  बेकार  हो  आपकी  अनुमति  से  मैं  इस  क्यान  से  उद्धृत  करना  चाहता

 गहलोत  ने  बताया  कि  सितम्बर  91  तक  देश  में  275  कपड़ा  मिलें  बीमार  उद्योग
 की  श्रेणी  में  इनमें  68  कताई  मिलें  जांच  पड़ताल  के  बाद  बीमार  मिलों  में  39  को

 चालू  करने  योग्य  पाया  गया  लेकिन  इनमें  कब  तक  उत्पादन  शुरू  यह  नहीं  बताया
 जा  सकता

 मजदूरों  के  पुनर्वास  पर  इस  वर्ष  नवम्बर  के  प्रारम्भ  तक  35  करोड़  96  लाख  रुपये  खं  किए
 गए  लगभग  53  करो३  65  लाख  रुपये  और  खर्च  का  अनुमान  यह  रुपया  कहां  से  आया  ।  यह
 किसानों  के  खून-पसीने  की  कमाई  दिया  जा  रहा  मरीज  को  दवा  अच्छा  होने  के  लिए  दी  जाये  न
 कि  उसका  दुरुपयोग  हो  ।  सैंकड़ों  मिलें  वनद  होती  जा  रही  पता  नहीं  कितने  सालों  से  बन्द  होती  जा

 रही  हैं  ।  क्या  शासन  को  इमकी  फिक्र  नहीं  थी  ?  उसे  देखना  चाहिए  ।  यह  स्थिति  हमारे  देश  में  हू  नहीं  है
 यह  समूचे  विश्व  में  आज  समूचे  विश्व  के  रंगमंच  पर  यह  सिद्ध  करना  है  कि  सचमुच  तार्वेजनिक  क्षेत्र
 में  काम  अच्छा  होगा  कि  निजी  क्षेत्र  खांसतौर  से  हमारे  भारतवषं  में  ।  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  जो  बिल

 लाए  हैं  और  उसमें  सशोधन  दिया  कि  औद्योगिक  बोर्ड  को  सौंपा  चलने  लायक  मिलों  को  चलाया

 जाएगा  बन्द  नहीं  किया  यह  बिल्कुल  ठीक  है  ।

 चीनी  मिलों  के  जितने  बड़े-बड़े  उद्योगपति  क्या  मंत्री  जी  दिखायेंगे  कि  एक  ही  क्वालिटी  की

 खीनी  सरकारी  मिल  में  अधिक  रेट  पर  बेचते  हैं  और  प्राहवेट  सेक्टर  में  कम  रेट  पर  बेचते  इसका
 क्या  कारण  मैंने  दो  मिसाल  दी  हैं--एक  तो  कानपुर  कम्पनी  की  मिसाल  और  एक  चीनी  मिल  की

 मिसाल  ।  ठीक  उसी  प्रकार  से  गोरखपुर  खाद  का  कारखाता  अरबों  रुपये  का  कारथआना  कई  सालों

 से  पड़ा  हुआ  है  बीग  लाख  मजदूरों  को  तनख्वाह  देनी  पड़ती  है  ।  यह  रुपये  का  दुरुपयोग  क्यों  हो  रहा  है  क्या

 आज  तक  सरकार  ने  उसकी  जांच  करवाई  ?  अरबों  रुपया  खून-पसीने  का  क्रिसान  का  रुपया  यह  हमारा
 आपका  नहीं  क्‍या  कारण  है  कि  दो  साल  से  30-30  लाख  रुपया  मजदूरों  को  बंठाकर  तनख्वाह  दे  रहे
 हैं  और  मिलें  बेकार  पड़ी  हुई  मैं  दो  बातें  कहूंगा---एक  तो  खाद  के  कारखाने  के  बारे  में  कि  पूर्वांचल  में
 केबल  एक  गोरखपुर  का  कारखाना  है  जिससे  छाद  उत्वादित  होती  ध्वरी  और  किसानों  को  लाघ  होता

 बढ़  पड़ा  हुआ  आप  उसकी  जांच  कारखाने  का  पूस  सिर्माण  करवायें  ओर  ऐसी  व्यवस्था

 करवायें  लिससे  उसमें  लूट  न  हो  भौर  काम  ठीक  से  जले  ।  दूसरी  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  में

 कई  सौ  चीनी  मिलें  हैं  और  चीनी  का  सबसे  बड़ा  उद्योग  है  ।  38  चीनी  मिलें  नियम  की  हैं  अरब

 के  धाटे  में  जा  रही  कुछ  पुरानी  चीनी  मिलें  हैं  जिनकी  कंपेसिटी  बहुत  कम  श्री  बहुत  कम

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  रूग्ण  कम्पनियों  को  यदि  सरकार  बन्द  कर  देगी  तो  किसाँतों  का  क्या  होल  4

 मैं  निवेदन  करूंगा  कि  उत्तर  प्रदेश  की  जितनी  भी  चीनी  मिलें  जितकी  कैपेसिटी  कम  जो  घाटे  में

 जा  रही  जो  सरकार  की  देखरेख  में  चल  रही  उनका  सर्वे  करवाकर  ढाई-सीन  हजार  टन  की  अधिक

 तम  कैपेसिटी  बनवायेंगे  तो  किसान  का  भी  भला  होगा  और  मजदूर  का  भी  भला  मजदूरों  को

 कर  तमख्वाह  देने  से  शो  अच्छा  है  कि  कपेसिटी  बढ़ाकर  मजदूरों  से  काम  लिया  आधे  ।

 में  हड़ताल  की  बात  पर  वो  शब्द  जरूर  जो  कानून  मन्‍्त्री  जी  लाए  हैं  यह  बहुत  पहले  साना

 चाहिए  था  ।  अरबों  रुपया  नुकसान  हो  गया  ।  देर  आए  दुरुस्त  आए  बाली  कहावत  सही  उत्तरती  है  ।

 पर  अगर  आन्दोलन  हुआ  तो  कम  से  कम  अरबों  रुपया  नुकसान  हम  निःसंकोच  कह  रहे  हैं  कि
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 राम  नगीना

 यूनियन  का  काम  यह  होना  चाहिए  कि  वे  यह  समझें  कि  कम्पनी  सोने  की  चिड़िया  किसानों  और

 मजदूरों  के  हकों  के  लिए  अवश्य  लड़ा  जाये  किन्तु  कम्पनी  को  बरकरार  रखा  अगर  घर  ही  जल  गया
 तो  हक  या  हिस्सा  कैसे  मिलेगा  ।  हमारे  देश  के  मजदूरों  और  किसानों  की  खून  पसीने  की  कमाई  का
 अरबों  रुपया  विकास  कार्यों  पर  खर्च  हुआ  लेकिन  उनको  उसका  पूरा  लाभ  नहीं  मिला  ।  आप  देश  को
 बचाहये  ।  हड़ताल  से  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  हो सकता  समस्याओं  का  समाधान  मिल  बैठकर
 डिसकस  करने  से  ही  सम्भव  है  और  यही  समय  की  मांग

 जो  वित्त  मन्त्री  जी  ने  इस  सम्बन्ध  में  कानून  पेश  किया  उसमें  यह  है  कि  औद्योगिक  बोडं  द्वारा
 इसकी  जांच-पड़ताल  होगी  और  अगर  वे  चलने  लायक  होंगे  तो  उन्हें  बलाया  जायेगा  और  साथ  ही  मजदूरों
 का  भी  समावेश  किया  मजदूरों  को  बेकार  नहीं  होने  दिया  जायेगा  ।  आप  हमें  कई  आश्वासन  दे
 चके  हैं  और  आश्वासन  देना  भी  देश  के  किसानों  की  तरफ  आपका  पूरा  ध्यान  होना  चाहिए  ।

 आप  गांवों  में  जांकर  देखें  ।  वहां  एक  किसान  की  आमदनी  दस  रुपये  रोज  की  भी  नहीं  उसको  तो  काम
 करने  को  ही  नहीं  मिलता  है  ।  ''  हम  ऐसा  समझते  हैं  कि  हमारे  राज  में  किसानों  और

 मजदूरों  दोनों  का  राज  रहेगा  और  दोतों  ही  उसमें  सम्मिलित  भारतीय  जनता  पार्टी  का  यही  आदर्श

 है  ।  हर  बात  पर  टीका-टिप्पणी  नहीं  करनी

 चाक  दामन  तो  बेठ  कर

 पेकिंग  के  दर्जियों  स ेसिलाना  नहीं  अच्छा  ।”

 समाजवाद  का  नारा  कोई  नया  नारा  नहीं  हमारी  भारतीय  संस्कृति  में
 की  भावना  बहुत  पहले  से  ही  विद्यमान  है  ।  हमारे  यहां  पहले  से  ही  परम्परा  है  कि  अपने  पड़ोस  के  लोगों
 से  पहले  पूछों  कि  आपने  खाया  या  नहीं  ।

 ह

 इतना  दीजिये  जामे  कुटुम्ब
 आप  न  भूखा  रह  अतिथि  न  भूखा  जाये  ।”

 यही  हमारा  पवित्र  सिद्धान्त  आपके  समाजवाद  से  हमारा  समाजवाद  बहुत  ऊचा

 मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  हमारे  वित्त  मन्त्री  जी  ने  बहुत  सूझबूझ  के  साथ  यह  प्रस्ताव  पेश  किया

 मैं  अपने  समाजवादी  भाहयों  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि  समाजवाद  का  शिखर  ढह  रहा  है  ।  रशिया

 जाने  पर  ही  नेहरू  जी  ने समाजवाद  का  नारा  दिया  और  देश  में  सावंजनिक  क्षेत्र  की  बड़ी-बड़ी  इकाइयों

 का  निर्माण  करवाया  उसी  लबूते  पर  समाजवादी  व्यवस्था  चल  रही  इसमें  दोष  हो  सकते  हैं
 जिनका  निराकरण  किया  जा  सकता  जिस  चीज  से  देग  व  समाज  का  भला  वही  काम  आप

 कीजिये  ।

 अन्त  में  मैं  अपनी  और  अपनी  पार्टी  की  तरफ  से  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  शरद  विधे  उत्तर  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करने  के  पक्ष

 में  खड़ा  हुआ  हूं  जो  सदन  के  समक्ष  हैं  ।  प्रथम  दृष्टया  यह  बहुत  साधारण  और  अहानिकारक  विधेयक

 यह  कहना  उचित  नहीं  होगा  कि  सक्षम  सार्वजनिक  क्षेत्र  कमजोर  वित्तीय  आधार  पर  नहीं  बनाए  जा
 सकते  ।  अगर  देश  के  बदलते  औद्योगिक  क्षेत्र  के  आरथिकतंत्र  में  सावंजनिक  क्षेत्रों  की स्थिति  को  मजबूत
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 बनाए  रखना  हैं  तो  यह  जरूरी  है  कि  ये  क्षत्र  समृद्धि  बढ़ाने  के  स्रोत  होने  चाहिए  ।  तथापि  मैं  अपने  देश
 के  श्रमिक  वर्ग  के  दिमाग  में  उत्पसन  हुई  शंकाओं  के  प्रति  कुछ  टिप्पणियां  करता  हूं  ।  ऐसी  आशंका  है  कि
 इससे  कई  साव॑ंजनिक  क्षेत्रों  के  उपक्रमों  में  बड़े  पैमाने  पर  बेरोजगारी  के  बादल  छा  जाएंगे  और  ऐसी
 संभावना  है  कि  सरफार  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  बन्द  करने  के  कार्य  को  उचित  ठहराने  के  लिए
 बी०  आई०  एफ०  आर०  का  प्रयोग  कर  सकती  इसलिए  मेरा  सरकार  से  प्रथम  आत्मनिवेदन  और

 सुझाव  यह  हैं  कि  इन  प्रावधानों  को  लागू  करने  से  पहले  मुख्य  अधिनियम  के  उन  उपबन्धों  की  पुन:संरचना
 और  पुनःप्रारूपण  करना  होगा  जिनमें  बी०  आई०  एफ०  आर०  की  संस्थापना  और  कार्यों  का  उल्लेख
 किया  गया  यह  विधेयक्र  सभी  सार्वजनिक  क्षत्र  के  उपक्रमों  को  मुख्य  अधिनियम  के  अन्तर्गत  ले  आता
 है  और  इसफ्रे  परिणामस्त्ररूप  बी०  आई०  एफ०  आर०  मुख्य  नियम  बन  जायेगा  जो  यह  निर्णय  लेगा  कि
 क्या  कोई  सरकारी  उपक्रम  जीवनक्षम  है  या  नहीं  ।  अब  मेरा  अनुरोध  है  कि  बी०  आई०  एफ०  आर०  की

 दृष्टि  लेखाकार  की  मुख्य  अधिनियम  के  अन्तर्गत  परिभाषित  रूग्ण  उद्योग  में  केवल  मात्र
 लाभ  एवं  हानि  का  उल्लेख  किया  गया  है  और  उन्हीं  आधारों  पर  किसी  उद्योग  को  रूग्ण  घोषित  किया
 जाता

 इसके  बाद  निदेशकों  का  कर्तव्य  कि  वह  इसे  बी०  आई०  एफ०  आर०  को  भेजें  अथवा  यहां
 तक  कि  केन्द्र  राज्य  वित्तीय  रिजरवं  बैंक  भी  इन्हें  बी०  आई०  एफ०  आर०  को
 भेज  सकता  परन्तु  ऐसा  लगता  है  कि बी०  आई०  एफ०  आर०  में  उस  उद्योग  को  पुनः  चालू  करने
 अथवा  बन्द  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  से  पूर्व  उस  कम्पनी  की  वित्तीय  स्थिति  मुख्य  विचारण  होता

 है  जोकि  कम्पनी  के  सम्पूर्ण  भविष्य  का  निर्णय  करता

 औद्योगिक  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोंड  का  गठन  भी  जैसाकि  उस  अधिनियम  में  बताया
 गया  है  कोई  बहुत  संतोषजनक  नहीं  है  और  इसमें  सुधार  करना  होगा  अथवा  व्यावहारिक  रूप  से  सरकार
 को  कम  से  कम  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  को  भी  बी०  आई०  एफ०  आर०
 में  सम्मिलित  किया  इस  समय  इसमें  एफ  सभापति  और  कम  से  कम  2  सदस्य  हैं  और  14  सदस्यों
 से  अधिक  रादस्य  नहीं  होते  हैं  और  उसे  उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश  होना  चाहिए  अथवा

 श्रम  सम्बन्धी  मामलों  का  पर्याप्त  ज्ञान  होना  चाहिए  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इन  श्रम
 सम्बन्धी  मामलों  के  श्रन्तगंत  क्या  शामिल  मेरे  विचार  से  हरा  समय  किसी  भी  बी०  आई०
 एफ०  आर  में  श्रमिकों  के  किसी  भी  प्रतिनिधि  ने  इनका  प्रतिनिधित्व  किया  है  और  श्रमिकों  में  विश्वास
 उत्मन्त  करने  के  लिए  सरकार  को  सर्वप्रथम  इसकी  ओर  ध्यान  देना  होगा  तभी  श्रमिकों  के  साथ  न्याय
 किया  जा  सकेगा  ।  किसी  उपक्रम  को  बन्द  करने  अथवा  उस  कम्पनी  को  पुनः  चालू  करने  पर  विचार  करने
 के  लिए  लेखाकार  के  इस  दृष्टिकोण  को  *हीं  अपनाना  चाहिए  ।

 मुझे  कई  उपक्रमों  की  जानकारी  है  और  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  ऐसा  ही  एक  उपक्रम  है--नेशनल
 बाइसिकल  कारपोरेशन  बम्बई  |  उसमें  सरकार  की  असफलता  के  कारण  लगातार  घाटा  हो  रहा  है  ।  हससे

 शायद  बिरला  अथवा  पोहार  की  हिन्द  बाइसिकल  कम्पनी  थी  और  इसके  बाद  उसका  सरकार  ने

 अधिग्रहण  किया  इस  समय  सबसे  आश्चयंजनक  बात  यह  है  कि  सरकार  ने  जित  58  सार्वजनिक
 उपक्रमों  का  उल्लेख  किया  है  उनमें  से  कम  से  कम  46  उपक्रम  ऐसे  हैं  जिनका  सरकार  ने  स्वयं  अधिग्रहण
 किया  था  ।  और  उनका  अधिग्रहण  करने  के  बाद  हमने  उनके  लिए  क्‍या  किया  ?  हमें  इस  बात  की  जांच
 करनी  होगी  कि  क्‍या  इन  रूरण  उद्योगों  के  अधिग्रहण  के  पश्चात  उन्हें  सही  ढंग  से  चलाने  के  लिए  उपयुक्त
 उपाय  किये  गये  थे  अथवा  नहीं  और  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  तो  स्वाभाविक  रूप  से  उन्हें  घाटा  होगा
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 शरद

 और  वे  बी०  आई०  एफ०  आर०  के  शिकजे  में  जा  जायेंगे  और  जिस  उद्देश्य  के  लिए  हमने  उपक्रमों  का

 अधिग्रहण  किया  था  वह  पूरा  नहीं

 मैं  नेशनल  बाइसिकल  सिगम  का  उल्लेख  कर  रहा  इस  कम्पनी  को  1974  या  1975  में

 अधिभुहीस  किया  गया  था  और  तब  से  उस  कब्पनी  को  कझ्चे  माल  की  खरीद  के  लिए  पर्याप्त  पैसा  नहीं
 दिया  गया  ।  जिसका  परिणाभ  यह  हुआ  है  कि  मैंने  वहां  देखख  कि  पिछले  4-5  वर्षों  से  श्रमिक  बेकार  बंठे

 उनके  पास  कोई  काम  नहीं  जब  मैंने  उनसे  पूछा  कि  वे  बेकार  क्‍यों  बैठे  हैं  तो  श्रमिकों  ने  बताया

 कि  उन्हें  जेतन  तो  मिल  है  परन्तु  वहां  पर  कच्या  माल  नहीं  सरकार  कच्चा  मसल  खरीदने  के  लिए

 पूजी  नहीं  देती  है  ओर  कच्चे  माल  के  अभाव  में  उत्पादन  नहीं  किया  जा  वास्तव  इस  समय

 बाइसिकल  उद्योग  सम्यूर्ण  क्सिब  में  फलता-फूलता  हुआ  व्यापार  साइकिलों  की  अन्तर्राष्ट्रीय  मांग  है  ।

 लेकिल  क्योंकि  पाण्णा  मल  नहीं  दिया  जाता  तो  श्रजिक  कुछ  काम  नहीं  कर  सकते  इसलिए  भेश

 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इस  पहलू  पर  भी  विचार  करना  होगा  कि  जब  से  इन  कम्पनियों  को

 गृहीव  किया  गया  है  क्या  हमने  उनके  लिए  सही  प्रबन्ध  व्यवस्था  की  है  ।

 कई  बार  केबल  सेवानिजल  सेना  अधिकारियों  को  प्रबन्ध  निदेशक  के  पद  पर  नियुक्त  कर  दिया

 जाता  उन्हें  उस  उद्योग  के  बारे  में  कुछ  भी  जानकारी  नहीं  होती  इस  बात  पर  विचार  किया
 जाना  चाहिए  कि  क्‍या  उन  उद्योभों  की  सही  प्रबन्ध  व्यवस्था  की  गई  थी  और  उन्हें  इस  कायय  के  लिए

 समुचित  मात्रा  में  कच्चा  माल  और  पूजी  दी  गई  थी  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  था  तो  यह  कहना
 बेकार  है  कि  ये  उद्योग  घाटे  में  चल  रहे  जहां  तक  बी०  आई०  एफ०  आर०  का  सम्बन्ध  है  तो  बे
 उद्योय  घाटे  में  चलेंगे  और  बेरोजगारी  उत्पन्त  अतः  यदि  हम  संसाधन  उत्पन्न  करने

 वाले  सार्वजनिक  उपक्रमों  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  और  केवल  उन्हीं-कम्पनियों  को  बन्द  करना

 है  जिनसे  लाभ  फ्राप्त  नहीं  हो  रहा  है  तो  हमें  केवल  लेखाओं  के  विचार  से  नहीं  अपितु  उन  सबकी  पहले
 सही  परिप्रेक्ष्य  में  जांच-पड़ताल  करनी  इसके  साथ  ही  साथ  हमें  उन  श्रमिकों  के  लिए  समुचित
 योजना  भी  बनानी  होगी  जो  उस  कम्पनी  के  बन्द  होने  के  कारण  बेरोजगार  हो  जायेंगे  ।  जब  तक  इस

 बिस्तृत  योजना  को  इस  सदन  जनता  के  सामने  नहीं  रखा  जाता  तब  तक  श्रमिकों  का  विश्वास  अजित

 नहीं  किया  जा  सकता  और  उनमें  सदेव  ही  गलत  सूचनाएं  तथा  गलतफहमियां  उत्पन्न  होती  रहेंगी  ।  यह
 कदम  एक  प्रतिगामी  कदम  हमारे  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  इस  देश  की  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार  लाने

 के  लिए  जो  कि  बड़े  ही  कठिनाई  भरे  दौर  से  गुजर  रही  अच्छे  प्रयोजत  और  ईमानदारी  से  समुचित
 कदम  उठाने  का  जो  प्रयास  कर  रहे  उसका  अवश्य  ही  अधिकाधिक  विरोध  हो  रहा  होगा  ।  यदि  हम

 इन  समस्याओं  की  ओर  ध्यान  नहीं  देते  हैं  तो  हमारे  देश  में  भी  वही  स्थिति  उत्पम्न  होगी  जैसाकि

 सोधियत  संघ  और  कई  अन्य  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  में  उत्पन्न  हुई  हमारी  वित्तीय  स्थिति  में

 सुधार  लामे  के  लिए  शीक्ष  ही  कदम  उठाने  की  अत्यन्त  आवश्यकता  है  ।

 4.00  म०  प०

 जहां  तक  विक्तीय  स्थिति  का  सम्बस्ध  है  हमें  उसमें  भी  सुधार  करना  होगा  ।  हमें  यह  भो  देखना

 होगा  कि  हमारे  खायंजनिक  क्ष  त्र  क ेउपक्रम  कुशलता  से  चलें  और  उन्हें  लाभ  प्राप्त  परन्तु  उनकी

 जांच  करने  से  हमें  एक  अच्छे  तंत्र  का  निर्माण  करना  होगा  जिससे  लोगों  में  विशेष  रूप  से  कर्मचारी

 थर्ग  में  विश्वास  उत्पन्तਂ  होगा  जिससे  कम  से  कम  किलेध  होगा  ।  जहाँ  तक  इस  कदम  का  सम्बन्ध  है  इससे
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 राष्ट्रीय  स्तर  पर  मतैक्य  उत्पन्न  होगा  ।  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  ये  सब  तंत्र  लाकर  हम  अपने  वांछित

 उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  में  समर्थ

 मेरा  लिबेदन  है  कि  बी०  आई०  एफ०  आर०  जैसा  ही  कोई  जिसका  विक्त  मन्त्री  जी  ने
 अपने  भावण  में  संकेत  दिया  था  कि  वह  बी०  आई०  एफ०  आर०  अथवा  उस  जैसे  ही  निकाय  का  उल्लेख
 करना  तो  यह  अच्छी  बात  होती  ।  परन्तु  उन्होंने  इन  सभी  मामलों  को  बी०  आई०  एफ०  आर०
 के  अस्तर्गत  लाना  चाहा  है  और  यदि  ऐसा  किया  जाना  है  तो  बी०  आई०  एफ०  आर०  के  ढांचे  में
 वतन  कश्ना  चाहिये  और  यदि  इस  तरीके  से  इसका  पुनर्गठन  किया  जाता  है  कि  सावंजनिक  उपक्रमों  को

 समुचित  न्याय  प्राप्त  हो  सके  और  जिन  उपक्रमों  को  हम  बन्द  करना  चाहते  हैं  उतका  समुचित  मूल्यांकन
 किथा  जा  सके  तो  इससे  कर्मचारी  वर्ग  में  विश्वास  की  भावना  उत्पन्न  होगी  ।  इन  शब्दों  के  साथ  सैं  इस
 विधेयक  का  समर्थन  करता

 श्री  के०  पी०  रेड्डय्या  याइव  :  उपाध्यक्ष  मैं  निम्नलिखित  कारणों  से

 हू  ।  विधेयक  का  विरोध  करता  हस  प्रकार  के  महत्वपूर्ण  मामले  जिससे  इस  देश  के  लगभग  80-

 90  करोड़  व्यवित  सम्बन्धित  निष्पक्ष  और  जोशीला  विचार-विमर्श  एवं  वाद-विवाद  किया  जानर

 चाहिए  जोकि  पार्ही  लाइन  पर  नहीं  होना  चाहिए  ।

 विधेयक  का  विरोध  करने  के  कारण  देने  से  पहले  मैं  उन  मौलिक  पहलुओं  पर  चर्चा  करना

 चाहूंगा  जिनक्रे  कारण  भारत  सरकार  ने  नई  औद्योगिक  नीति  और  वित्तीय  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  कई
 परिवर्तन  किए  सबसे  प्रमुख  बात  है  विश्व  बैंक  की  सलाह  जो  उसने  इस  महान  देश  का  राच्चा  मित्र

 होने  के  नाते  दी  इससे  पहले  भी  इस  माननीय  सदन  में  औद्योगिक  नीति  पर  चर्चा  के  रामय  अपने
 भाषण  में  मैंने  इस  बात  की  ओर  ध्यान  दिलाया  था  कि  इससे  पहले  कि  हम  आगे  चर्चा  करें  और  इससे

 पहले  कि  हम  सारे  देश  का  उद्धार  करें  हमें  कतिपय  उपाय  करने  होंगे  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  पिछले  चार

 महीनों  से  भारत  सरकार  ने  व्यय  में  कटौती  करने  अथवा  अब  तक  चली  आ  रही  गड़बड़ियों  को  सुधारने
 के  लिए  कुछ  नहीं  किया  है  ।  मुझे  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अनुदेश
 दिए  हैं  ।

 इससे  पहले  भी  अपने  एक  भाषण  मैंने  सुझाव  दिया  है  कि  यदि  हम  उप-मंडलीय  अधिकारी  के

 स्तर  तक  जीपों  और  कारों  को  उपलब्ध  कराएं  प्रावधान  को  समाप्त  करते  हैं  तो उससे  हम  ई
 जिसका  हम  आयात  करते  की  बचत  करके  लगभग  3-4  करोड़  रु०  की  बिदेशी  मुद्रा  की  बचत  कर

 सकते  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  चीन  में  प्रथम  श्रेणी  का  अधिकारी  भी  सावं  जनिक  वाहन  जैसे  बस
 से  यात्रा  करता  है  ओर  वे  लोग  साइकिल  भी  इस्तेमाल  करते  जब  हम  इतनी  गम्भीर  स्थिति  में  हैं  तो
 फिर  हमारे  माननीय  प्रधान  मन्त्री  जी  तथा  वित्त  मन्त्री  जी  ने  इस  मामले  में  कुछ  विभागों  को  अनुदेश  क्यों

 नहीं  दिये  ?  परन्तु  ये  सारी  जनता  को  अकथनीय  दुखों  तथा  त्रासदी  में  डालना  चाहते  जिनमें  कई
 लोगों  को  दिन  में  दो  वक्‍त  का  खाना  भी  नहीं  मिलता  ।  परन्तु  सरकार  देश  के  5  प्रतिशत  कर्मचारियों
 को  नहीं  छूना  चाहती  है  ।

 मैंने  अपने  कुछ  मित्रों  से  पूछताछ  की  है  तथा  कुछ  जानकारी  इकट्ठी  की  कि  विश्व  बैंक  ने  लाइसेंस
 प्रणाली  को  समाप्त  तथा  रुकावटों  व  खामियों  को  इस  हृद  तक  समाप्त  करने  अथवा  रोकने  हेतु  राय
 दी  थी  जिससे  वे  लाभान्वित  मैंने  बुद्धिजीवियों  तथा  अर्थशास्त्रियों  को  एक  प्रश्न  पूछा  :  कोई
 राय  दी  गईਂ  ?  उन्होंने  कहा  कि  उन्होंने  खराब  राजनंतिक  पदों  में  व्याप्त

 प्रेस  तथा  स्थायपालिका  के  लिए  कोई  ओर  सुझाव  नहीं  दिया  है  ।  यदि  ये  वास्तव  में  हमारे  मित्र
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 के०  पी०  रेड्डय्या  यादव ]

 हमारी  सहायता  करना  यदि  हमारे  देश  को  विश्व  के  अग्रणी  देगों  में  रखना  चाहते  तो  वे

 सुझाव  दे  सकते  थे  कि  मन्त्री  आप  अमुक-अमुक  राज्य  के  मुख्य  अमुक-अमुक  उपक्रम

 के  सी०  एम०  डी०  प्रबन्ध  अमुक-अमुक  संगठन  पर  जहां  भ्रष्टाचार  व्याप्त  है  पर

 निगरानी  रखें  ताकि  आप  सावंजनिक  क्षेत्र  के एककों  को  ठीक  कर  सकें  या  किसी  इस्पात  मिल  को  सुधार
 परन्तु  इन  लोगों  ने  कभी  भी  ऐसा  सुझाव  नहीं  दिया  ।  उन्होंने  उसी  हृद  तक  सुझाव

 जिसके  परिणामस्वरूप  वे  हमें  लूट  राके  ।  मैं  आपके  विश्व  बैंक  के  लोगों  का नमन  तथा  अपने  वित्त

 मनन्‍्त्री  जी  श्री  मनमोहन  सिंह  के  महत्वपूर्ण  सुधारों  का  समर्थन  करता  यदि  इन  लोगों  ने  हमारे  हर  क्षेत्र  में

 व्याप्त  भ्रष्टाचार  के  उखाड़ने  हेतु  भी  साथ  साथ  सुझाव  दिये  सबसे  पहले  मैं  जो  कहना  चाहता

 हूं  वह  यह  है  कि  ये  वास्तव  में  हमारे  मित्र  नहीं  वे  हमें  मुसीबतों  में  डाल  उन्होंने  कई  देशों  को

 परेशानियों  में  डाला  आप  उदाहरण  ले  सकते  अतः  मैं  इन  सब  बातों  में  ज्यादा  विस्तार

 में  नहीं  जाना  चाहता  हूं  ।

 4.04  स०  १०

 सालिसी  भट्टाचार्थ  पीठासीन  हुई  ]

 अब  मैं  सार्वजनिक  क्षत्र  की  एक  इकाई  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ताकि  आप  अन्य  उपक्रमों
 के  बारे  में  कुछ  राय  बना  सको  ।  उदाहरण  के  लिए  आप  हैदराबाद  के  बी०  एच०  ई०  एल०  को  ही

 यह  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बड़  उपक्रमों  में  स ेएक  ऐसा  विशाल  उपक्रम  जिसने  1978  तक
 करोड़ों  रुपये  का  लाभ  अजित  किया  |  इसमें  10,506  लोग  कायंरत  जिनमें  5000  श्रमिक  हैं  तथा
 5:00  पर्यवेक्षक  संवर्ग  अर्थात  निदेशक  उप-निदेशक  आदि  हैं  ।  इनका

 कार्यालय  दिल्‍ली  में  स्थित  वास्तव  में  ये  लोग  क्या  कर  रहे  ये  लोग  500  मेगावाट  क्षमता  के
 गैस  टरबाइन  सेटों  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  जिनको  एन०  टी०  पी०  इस्लामी  देशों  तथा  राज्यों  के
 विद्यत  बोर्डो  में  लगाया  गया  है  ये  गैस  सीमेन  तथा  एल०  एण्ड  टी०  की  कम्पनियों  में  निर्मित

 उत्पादकों  के  बराबर  काये  कर  रहे  तब  ये  घाटे  में  क्यों  चल  रहे  सही  कारण  यह  है  कि  इन
 5500  धधिकारियों  ने  सीमेन  तथा  एल०  एण्ड  टी०  के  समान  अपनी  फंक्ट्रियों  में  सभी  आधुनिक  उपकरण
 लगाए  हुए  हैं  ।  ये  लोग  जो  कर  रहे  हैं  वह  यह  है  कि  ये  ७  of  उत्पादन  का  75  प्रतिशत  उत्पादन  कार्ये
 उप-ठेकेदारों  को  रहे  ये  उप-ठेकेदार  कौन  हैं  ?  ये  उप  प्रबन्धक  या  राजनंतिक

 सी०  एम०  डी०  के  विशवस्त  लोग  हैं  जो  यह  काम  कर  रहे  थे  लोग  चार  बजे  उठ  जाते  हैं
 तथा  उप-ठेकेदार  के  यहां  बी०  एच०  ई०  एल०  मशीनों  मे  अपना  काम  करते  क्‍या  आपको  पता  है
 कि  ये  लोग  इन  बी०  एच०  ई०  एल०  के  उपकरणों  को  उप-ठेकेदार  की  फम  के  नाम  पर  कैसे  वेचते  हं  ?
 मान  लीजिए  कि  एन०टी०पी०पसी०  अथवा  अरब  देशों  से  अथवा  विद्युत  बो्ों  से  100  करोड़  का  इरेक्‍्शन
 अनुबन्ध  मिला  है|  10  प्रतिशत  लाभ  रख  लेंगे  तथा  90  प्रतिशत  दर  इन  उप-ठेकेदारों  को  दे  दिया  जाता
 है  |  परम्तु  इरेक्शन  का  कार्य  बी०  एच०  ई०  एल०  द्वारा  बी०  एच०  ई०  एल०  मशीनों  अथवा  वी०  एच०
 ई०  एल०के  ऊरमंचारियों  द्वारा  किया  जाएगा  और  यह  लगभग  शतप्रतिशत  लाभ  का  ठेका  हो  गया  ।

 मैं  यह  चुनोती  देता  हुं  कि  यदि  कोई  इसके  लिए  कह  दे  तो  मैं  यहीं  पर  अपना  त्याग  पत्र
 दे  दू  गा  सथा  मैं  गोली  से  मरने  के  लिए  भी  तैयार

 श्री  मुरलो  देवरा  :  गोली  खाकर  मत  मरिये  ?

 )
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 श्री  के०  पो०  रेडडय्या  यादव  :  क्योंकि  आप  अपनी  गैर-जिम्मेदारी  के  परिणामस्वरूप  देश  को
 निष्क्रियता  की  ओर  ले  जा  रहे  हो  अतः  मुझे  यह  कहना  पड़  रहा  आप  अपनी  आंखें  कब  मुझे
 नहीं  पता  ।  इसीलिये  मैं  कहता  हूं  कि  इसकी  चर्चा  नहीं  की  जानी  कमियां  कहां  पर  हैं  उन्हें
 मालूम  कीजिए  तथा  उनका  निवारण  आपको  करना  होगा  आपको  यह  पता  करना  होगा  कि  इन  दोषों  की
 मूल  जड़  क्या  यदि  आप  मूल  कारणों  का  नहीं  पता  लगा  सकते  और  उनका  निवारण  नहीं  कर  सकते
 तो  आप  इन  इकाइयों  को  बन्द  कर  नैतिक  रूप  से  गलती  करोगे  ।

 बी०  एच०  ई०  एल०  के  इरेक्शन  ठेके  के  100  करोड़  वे  एम०  टी०  पी०  सी०  और  दूसरे
 इस्लामी  देशों  के  ठेके  कर  देते  हैं  '  वहां  प्रबन्धक  तथा  अन्य  सभी  10  प्रतिशत  का  लाभ ले  लेते

 वस्तुतः  इरेक्‍्शन  में  60  से  70  प्रतिशत  लाभ  होता  यही  एक  मात्र  मद  है  जहां  से  हमें  बी०  एच०
 ई०  एल०  से  पैसा  मिलता  उसके  बाद  वे  इसे  उप-ठेक्रेदार  को  दे  देंगे  ?  ठेकेदार  या  तो  बेनामी  होगा
 या  फिर  महाप्रबन्धक  अथवा  निदेशक  का  बेटा  या  बेटी  या  पोता  या  पोती  रहेगा  या  फिर  एक  ऐसी
 अनुबंधित  कम्पनी  रहेगी  जिसवेः  50  प्रतिशत  शेयर  आपके  निदेशक  अथवा  प्रबन्धक  के  बेनामी
 शेयर  धारक  रहेंगे  ।

 मशीन  की  मरम्मत  के  लिए  ये  लोग  अपनी  मशीन  के  सभी  अच्छे  पुर्जे  निकाल  लेंगे  तथा  उन्हें
 मणीन  की  मरम्मत  करने  वाले  को  दे  वे  उसी  मशीन  को  बहुत  ऊंची  कीमतों  जैसे  5  रु०  या
 10  करोड़  रु०  में  क्रेन  अथवा  जनरेटर  के  लिए  खरीद  जब  ऐसा  हो  रहा  है  तो  फिर  सतकंता

 एजेंसियां  क्‍या  कर  रही  हैं  ?  मन्त्रालय  क्या  कर  रहा  है  ?  क्या  नौकरशाही  ने  कभी  किसी  स्तर  पर  इसका

 पुनरीक्षण  किया  ?  क्‍या  आपके  मन्त्री  जी  ने  देश  में  यह  जो  प्रवृत्ति  तथा  काय॑  चल  रहे  उनको  समझने
 की  कभी  कोशिण  भी  की  ?  आप  कंसे  कह  सकते  हैं  कि  हमारे  श्रमिक  तथा  जनता  देशभक्त  नहीं  हैं  ?
 आपने  देश  को  दिवालियेपन  के  इस  स्तर  तक  ले  आये  हो  ।

 आई०  डी०  पी०  एल०  के  बारे  में  भी  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  । आपको  पता  होना  चाहिए
 कि  हम  कार्यकुणलता  में  अथवा  देश  प्रेम  में  पिछड़  नहीं  जब  कुछ  विवेशी  संवाददाताओं  ने  प्रधानमन्त्री
 श्री  नरसिम्हा  राव  को  पूछा  कि  कई  मौलिक  सुधार  ला  रहे  आप  नौकरणशाही  से  कैसे  लड़
 सकोगे  ?”  तो  उन्होंने  कहा  मेरे  प्रशिक्षित  लोग  हम  जो  भी  वे  करेंगे  ।”  प्रधानमन्त्री
 ने  स्पष्ट  तौर  से  कहा  है  कि  हमें  नौकरशाही  देश  को  दिवालियापन  की  ओर  ले  जाने  के  लिए  जिम्मेदार

 नहीं  राजनीतिक  नेतृत्व  देश  की  इस  अवस्था  में  लाया  इसलिए  यह  स्पष्ट  है  कि  हमें  इसके  लिए
 नौकरणाही  को  दोष  नहीं  देना  चाहिए  ।  यह  इसलिए  क्योंकि  वे  आपके  प्रशिक्षित  लोग  हैं  जिनकी  परश्ष
 विश्व  निकाय  के  समक्ष  हो  चुकी  है  ।  अतः  मैं  नौकरशाही  को  दोषी  नहीं  ठहराऊ  ये  राजनैतिक
 आल  इदृण्डिया  कांग्रेस  कमेटी  तथा  कांग्रेस  पार्टी  ही  है  ।  जो  देश  को  इस  अवस्था  में  लाये  हैं  ।

 एक  सानमीय  सदस्य  :  रामराव  के  बारे  में  क्या  कहना  वह  भी  तो  एक  राजनीतिज्ञ  हैं  ?

 भी  के०  पो०  रेडडय्या  यादव  :  1983  में  आंध्र  प्रदेश  सड़क  परिवहन  निगम  को  90  करोड़  रुपये
 प्रति  वर्ष  का  घाटा  होता  था  ।  उनका  कुल  घाटा  1983  में  390  करोड़  रुपये  था  जब  रामाराव  ने
 भार  संभाला  दो  या  तीन  साल  के  बाद  उन्होंने  सारे  घाटे  को  खत्म  कर  दिया  तथा  उसे  60  करोड़
 प्रति  वर्ष  मुनाफा  होने  लगा  ।  उन्होंने  आंध्र  प्रदेश  में  मण्डल  मुख्यालयों  तथा  वड़  गांवों  में  बस  टरमीनस
 भी  बनाये  ।  आप  में  इच्छा  देश  भवित  तथा  देश  प्रेम  होना  चाहिए  तभी  आप  कुछ  कर  सकते

 )
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 सख्री  के०  पी०  रेडडय्या  हि
 मैं  सदन  फो  यह  विश्वास  दिलागा  चाहता  हूं  कि  हमारे  माननीय  वित्त  मस्थी  ero  मनमोहन  सिंह

 जितना  देशभक्त  कोई  अन्य  व्यक्ति  नहीं  मैंने  अनेक  दार  सदन  में  वह  थात  कही  है  ।  किन्तु  उन्हें  भी
 ए०  आई०  सी०  सी०  ने  पकड़  लिया  ।  वे  जो  भी  कहते  उन्हें  कश्मा  पद्ता  बस  केजल  यही  बात्त
 है  ।

 भरी  मुकूल  बालकष्ण  वासनिक  :  एक  ईमानदार  भादमी  ने  ईमानदार  दक्ष  का  चुनाव
 करा  )

 ओोमलो  बासव  राजेश्वरी  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  कर  रही

 सभापति  महोदया  :  श्रीमती  बासव  राजेश्वरी  व्यवस्था  का  प्रश्न  कर  रही  हैं  ।

 झीसतो  बासव  राजेश्वरो  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  कर  रही  हूं  ।  वे  नौकरशाही  की  बात

 कह  रहे  हैं  तथा  वे  कह  रहे  हैं  कि  वे  पुरानी  मशीनें  खरीद  रहे  हैं  और  बे  उन  मशीनों  की  देखभाल  नहीं
 कर  रहे  एक  प्रडार  से  वे  नौकरशाही  पर  दोष  लगा  रहे  उन्होंने  sa:  यह  कहा  है  कि  केवल
 नीतिक  शक्तियां  औद्योगिक  रूग्णता  के  लिए  उत्तरदायी  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है  कि  वे
 बार  ए०  आई०  सी०  सी०  का  उल्लेख  क्यों  कर  रहे  यह  ए०  आई०  सी०  री०  से  किस  प्रकार  संबंधित
 है  ।

 श्री  के०  पी०  रेडडय्या  यादव  :  यदि  मैंने  आपकी  भावनाओं  को  ठेस  पहुंचाई  है  तो  मुझे
 क्षमा  कीजिए  |  किन्तु  वे  आप  ही  हैं  जिन्होंने  44  वर्षों  तक  इस  देश  पर  शासन  किया  है  ।
 मेरा  कहना  यह  है  कि  टिप्पणी  करने  से  पहले  आपको  सरकारी  उपक्रमों  को  निरन्तर  हो  रहे  घाटे  के  मुल

 *

 कारणों  का  पता  लगाता  चाहिए  ।  इससे  पहले  कि  हम  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के मामले  पर  चर्या  करने
 के  लिए  मैंने  माननीय  प्रधानमन्त्री  को  एक  प्रश्न  सूची  दी  है  उनके  उत्तर  हमारे  फास  होने  चाहिए  ।

 मैं  एक  बात  जानना  चाहता  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटीकल्स  लिमिटेड  और  भारतीय
 लौचोमिक  वित्त  निगम  आदि  एवं  कोई  ऐसे  निजी  उद्योग  हैं  जो  निरम्तर  हानि  उठा  रहे  हैं  और  यह  मैं
 जानता  मैंने  सूचना  एकत्रित  की  है  कि  एक  व्यक्ति  जिसने  एक  ईकाई  से  एक  करोड़  रुपया  लिया  है
 बह  इसका  25%,  अलग  रख  देगा  ओर  किसी  व्यक्ति  में  नाम  से  इसका  हस्तान्तरण  कर  देशा  और  फिर
 दोबारा  बह  कहेगा  कि  वह  इकाई  को  रुएण्ण  वना  देगा  और  दूसरी  इकाई  को  अपना  लेगा  और  वह  कहां
 फिर  100  करोड़  रुपए  ले  आपका  इस  देश  में  ऐसे  कदाचारों  को  किस  प्रकार  रोकने  का  थिचार

 है  ?  वर्ष  1985  और  1987  में  इस  सभा  में  एक  प्रगतिशील  निर्माण  कम्पती  के  बारे  में  बहस  की  गई

 उन्होंने  करोड़ों  रुपए  का  ऋण  लिया  हुआ  है  ।  उन्‍होंने  64  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पकियां  छ्लेल  स्छी

 हैं  और  अभी  तक  उन्होंने  कर  के  रूप  में  एक  पैसा  भी  नहीं  दिया  है  ।  आप  क्‍या  कर  रहे  भारतीय
 रिजर्ब  बैंक  के  गवर्नर  के  रूप  में  डाक्टर  मतमोहन  सिंह  ने  एक  जांच  कराई  थी  और  जांच  रिपोर्ट  का

 दूसरा  कदम  उनकी  अलमारी  में  रखा  है  ।  लेकिन  वे  इसे  न॒  तो  सभा  को  और  न  ही  सावंजतिक  रूप  से
 प्रकट  करना  चाहते  आप  जब  तक  अपने  प्रशासकीय  तंत्र  को  सही  नहीं  कर  लेते  तो  ऐसे  में  आप  देश
 को  विश्व  बैंक  और  राष्ट्रिकों  से  कैसे  जवाने  जा  रहे  हैं  ?  इसलिए  आप  1000  अथवा  2000  बड़  लोगों
 को  सामने  लाएं  ।

 मैंने  पहले  ही  माननीय  प्रधानमन्त्री  महोदय  को  पत्र  लिखे  मुझे  उन  सभी  सभी  बड़े
 चेयरमैन  तथा  प्रवन्ध  निदेशकों  के  और  राजनीतिक  नेताओं  के  जीवन-बुत  चाहिए  जो  इस  कैशि

 को  लूट  रहे  हैं  ।
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 आंध्र  प्रदेश  में  आंध्र  सीमेंट  कम्पनी  बन्द  हो  चुकी  इस  इकाई  को  आंध्र  प्रदेश  सरकार  के
 उत्पाद-शुल्क  बिभाग  का  10  करोड़  रुपया  देना  उसका  सम्बन्ध  एक  अन्य  बड़े  उ्योभफ्तियों  के  समूह से  यदि  उसने  यहां  बन्द  कर  दिया  तो  उसे  कहीं  और  सैकड़ों  और  हजारों  और  करोड़ों  रुपप्र  मिल
 गए

 ।

 मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  के  वुयुरू  में  के०सी  ०पी  ०  लिमिटेड  किसानों  से  करोड़ों  रुपए  लूट  रही  उससे
 30  करोड़  रुपए  आरक्षित  धन  के  रूप  में  रखा  हुआ  है  ।  लेकिन  उसकी  मद्रास  में  कुछ  अन्य  इकाइमोें  के
 यह  कह  कर  बन्द  करने  की  इच्छा  है  कि  वे  घाटे  में  चल  रही  हैं  ।  आप  क्‍या  करने  जा  रहे  आप  इन

 -
 बातों  का  पता  लगाने  का  प्रयास  उनसे  यह  50  करोड़  रुपए  लेकर  हसे  वहां  मद्बास  में  खर्च  करके
 इकाइयों  को  देश  की  गरीब  जनता  के  हित  में  चलाने  के  लिए  कहा  जाए  ।

 सभापति  महोश्य  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  करें  ।

 श्री  के०पो०  रेड्डय्या  यादव  :  जब  हन्दिरा  भी  इस  देश  की  प्रधानमन्त्री  थीं  और  आपातकाल  के
 दौदशत  हमने  लगातार  तीन  वर्षों  तक  दूसरे  देशों  को  दस  लाख  टन  इस्पात  का  निर्यात  किया  है  ।  यहां  एक
 अयवा  डेंढ़  वर्ष  तक  आपात  स्थिति  लागू  की  हुई  थी  ।  लेकिन  आपात  स्थिति  का  प्रभाव  तीम  वर्षों  तक
 कायम  रहा  ।  हसी  कारण  से  श्री  मोसर  जी  देसाई  की  सश्कार  ने  अच्छा  नाम  उत्होंने  मात्र
 अपने  प्रयासों  से  ही  अच्छा  नाम  नहीं  कमाया  ।  इसलिए  कया  माननीय  बित्त  मनत्री  महोदय  इस  द्ेश  में  कम
 से  कम  औद्यौगिक  आपात  वित्तीय  आपात  स्थिति  की  घोषणा  करने  के  लिए  त॑यार  हास्मंकि
 राजनैतिक  आपातकाल  घोषित  न  किया  जाए  ?  ऐसा  दिखाई  देता  है  कि  मन्त्री  महोदय  ऐसा  करने  के
 लिए  तैयार  नहीं  आप  किस  प्रकार  से  सावंजनिक  क्षेत्र  की  उन  इकाइयों  को  बन्द  करने  जा  रहे
 जो  इस  देश  के  विकास  की  नब्ज  हैं  |  ये  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ही  थे  जिन्होंने  औद्योगिक  क्षेत्र  की

 भूमिका  को  पहचाना  और  इस  देश  में  मिश्रित  आर्थिक  पद्धति  के  द्वारा  बड़े  ओच्योमिक  आधारभूतीय  ढांचों '
 की  स्थापना  की  ।  उसी  के  सावंजनिक  और  निजी  क्षत्र  औद्योगिक  विक्‍तस  में  भाग  ले  श्के  ।
 यद्वि  एक  असफल  हो  जाता  तो  दूसरा  इस  प्रकार  से  कार्य  करेगा  कि  देश  को  अच्छा  आधार  भिले  और
 गरीब  जनता  के  लिए  कम  से  कम  भोजन  और  छत  की  तिस्लित  व्यवस्था  उसमें  थी  ।  इसलिए  अतेक
 प्रशासकीय  बालों  को  वूर  करना  माननीय  तित्त  मन्त्री  महोदय  की  ऐसा  करने  की  इच्छा  है  और
 उनमें  क्षमता  भी  यदि  ने  कैवल  तीन  महीने  लेते  हैं  और  सही  प्रकार  से  कार्य  करते  तो  इन  सपभ्री
 कमियों  का  निराकरण  किया  जा  सकता  है  और  इन  लोगों  की  धर  पकड़  की  जा  सकती  है  ।  इकट्ठा  हुआ
 अत्वधिक  कालाधन  उचित  माध्यमों  से  बाहर  आ  जाएगा  ।

 अन्त  मैं  मजबूर  संगठनों  को  भी  दोष  देना  चाहूंगा  ।

 थी  सोमनाथ  लटर्जो  आप  अपने  भाषण  को  दूषित  क्यों  कर  रहे

 झ  के०  पी०  रेड्डग्पा  यादव  :  हमें  इत  बातों  का  निष्कपट  रूप  में  विपलेबण  क्र  है  ।  राष्ट्रह्ित
 देशभक्‍्तों  की  तरह  हमें  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  करनी  है  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  संक्ष प  में  बोलें  ।

 भरी  के०पी०  रेडडय्या  यादव  :  कृपया  मुझे  क्षमा  जहां  तक  मैंने  देखा  है  कि  कोई  भी  मक्यूर
 संघ  अपनी  इकाइयों  में  भ्रष्टाचार  के  विरुद्ध  नहीं  लड़  रहा  है  ।
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 श्री  सोमनाथ  जटर्जो  :  आप  कया  बोल  रहे  शायद  आप  जानते  नहीं  हैं  ।  )

 ]
 झी  के०  पो०  रेडडस्पा  यादव  :  उन्होंने  कभी  भी  वेयरमेन  तथा  प्रबन्ध  निदेशक  अथवा  कार्यकारी

 निदेशकों  और  भ्रष्ट  राजनीतिज्ञों  के  विरुद्ध  लड़ाई  घोषित  नहीं  की  है  ।  वे  केवल  अपने  इस

 और  उस  बात  के  लिए  लड़ते  रहते  यह  एक  और  दूसरा  कारण  है  जिससे  ये  लोग  आनन्द  मना

 रहे  हैं  ।

 इन्हीं  बातों  के  साथ  मैं  सभापति  महोदय  को  मुझे  यह  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए
 धन्यवाद  देता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।  चूंकि  हम  में  से  कुछ  सदस्यों  की  अध्यक्ष
 महोदय  के  कक्ष  में  4.30  बजे  म०प०  बैठक  मैं  सभा  से  अनुमति  लेती  हूं  ताकि  श्रीमती  बासवा
 राजैश्वरी  आ  जाएं  और  4.30  बजे  म०प०  पर  आसन  ग्रहण  करें  ।  अगले  वक्ता  श्री  राजगोपाल  नायडू
 रामासामी  होंगे  ।

 श्री  राजगोपाल  नायडू  रामासामी  :  मैं  रुण्ण  कम्पनियां
 1991  के  समर्थन  में  अन्ना  द्रमुक  मुनेत्र  कषगम  की  ओर  से  कुछ  शब्द  कहना  चाहूंगा  ।

 विधेयक  का  उद्दं श्य  सरकारी  कम्पनियों  को  इसकी  परिधि  में  लाना  है  ।

 4.23  म०्प०

 बासवा  राजेश्बरी  पीठासोन  |

 यह  देर  से  किया  गया  उपाय  है|  आजादी  के  44  वर्षों  के  पश्चात्‌  हमने  यह  कु  तथ्य  स्वीकार
 करना  आरम्भ  किया  है  कि  सरकारी  कम्पनियों  में  जन  कल्याण  हेतु  सावंजलिक  धन  का  काफी
 सिवेश  न  केवल  लाभ  ही  अजित  नहीं  कर  पा  रहा  है  बल्कि  अधिक  से  अधिक  सार्वजनिक  धन  को  हानि
 की  पूति  करने  में  ही  डकोरने  का  प्रयास  कर  रहा  है  ।

 मेरे  विचार  से  50  प्रतिशत  से  अधिक  सरकारी  कम्पनियां  बुरी  दशा  में  हैं  अथवा  घाटा
 करने  की  प्रक्रियाधीन  हैं  अथवा  उनमें  आथिक  जीवन  क्षमता  की  कमी  जब  विधेयक  मूल  रूप  से
 विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  द्वारा  पेण  किया  गया  था  जो  तत्कालौन  वित्त  मन्‍्त्री  थे  तो  उन्होंने  बताया  था  कि
 जब  एक  कम्पनौ  की  50%  सम्पत्ति  का  क्षय  हो  जाएगा  तब  कम्पनी  अंश  धारकों  के  पास  चली  जाएगी
 और  जब  इसका  100%  क्षय  हो  जाएगा  तब  यह  औद्योगिक  और  वित्तीय  पूननिर्माण  बोई  के  समक्ष

 अब  गरकारी  कम्पनियों  को  भी  विधेयक  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  सरकारी
 कम्पनियां  किस  स्थिति  में  बोर्ड  के  समक्ष  जाएंगी  ?  मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  रुर्ण  सरकारी  कम्पनी  का
 श्रमिक  प्रवन्धन  को  सम्मिलित  करके  25  प्रतिणत  क्षय  हो  जाता  है  तो  इसे  ढांचागत  समायोजन  बोर्ड  को
 प्रेषित  कर  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  जब  सरकारी  कम्पनी  की  बुरी  स्थिति  हो  जाने  पर  सभी  श्रमिकों
 को  रोजगार  से  वंचित  न  किया  जाए  ।

 जप
 यदि  आगे  भी  क्षय  जारी  रहता  है  तो  कम्पनी  के  पूर्ण  कार्य-दल  को  निजी  उद्यमियों  के  प्रबन्ध  में सौंप  देने  पर  विचार  करना  चाहिये  जो  कम्पनी  में  निवेश  के  इच्छुक  हों  और  कम्पनी  को  अगले  5  जैधंथा

 10  वर्षों
 के  अन्दर  हानि  से  उबार  सकने  के  लिए  तैयार  हों  ।  उस  अवधि  के  कम्पनी  के  सरकारी
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 प्रबन्धन  को  निलम्बित  कर  दिया  यदि  उस  अवधि  के  दौरान  कम्पनी  की  स्थिति  सुधर  जाती
 तो  निजी  प्रबन्धन  अपना  लाभ  प्राप्त  करके  अलग  हो  निजी  उद्यमियों  के  पुनर्वास  के  लिए
 ओद्योगिक  रियायतें  दी  जानी  चाहिए  ।  यदि  हानि  होती  है  तो  इपका  उत्तरदायित्व  निजी  प्रबन्धकों  के
 द्वारा  वहन  किया  निजी  प्रवन्ध  की  अवधि  के  आउंवा्षिकी  तौर  पर  का्य-निष्पादन  की
 समीक्षा  करनी  इसी  के  कम्पनी  कानूनों  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।  इसलिए  यह
 विधेयक  पर्याप्त  नहीं  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  सही  ढंग  से  चलाने  के  लिए  कई  अन्य  विधायी
 उपाय  किए  जाने  की  आवश्यकता

 वतं  मान  इस  विधेयक  के  अन्तर्गत  केवल  निजी  फम्पनियां  और  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियां
 ही  आती  हैं  और  कम्पनी  के  कुप्रबन्धन  के  लिए  किसी  भी  व्यक्ति  को  सजा  नहीं  दी  जा  रही  तथापि
 सरकारी  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोडं  को  उन  लोगों  को  प्रकाश  में
 लाना  चाहिए  जो  कम्पनी  को  रुग्णता  की  स्थिति  में  पहुंचाने  के लिए  दोषी  हैं  और  प्रशासनिक
 धिकारियों  को  कठोरता  से  दण्डित  किया  जाना  दण्डों  में  से  एक  यह  हो  सकता  है  कि  उन्हें
 सरकारी  कम्पनी  अथवा  सरकार  में  कोई  भी  पद  ग्रहण  करने  हेतु  दस  वर्ष  तक  की  अवधि  के  लिए  अयोग्य
 घोषित  कर  दिया  जाये  ।  सरकारी  कम्पनियों  के  उच्चाधिकारियों  से  वित्तीय  बसूली  भी  की  जानी
 चाहिये  ।

 यह  बात  अस्वीकार  करनी  चाहिये  कि  सरकारी  कम्पनियों  में  कामगारों  के  अन्दर  काम  करते  की
 भावना  की  अत्यन्त  कमी  है  ।  जब  तक वे  प्रबन्ध  में  भागीदार  नहीं  बनते  तब  तक  वे  यह  बात  मन  में
 कर  कार्य  नहीं  करेंगे  उन्हें  क्या  परिणाम  प्रदर्शित  करने  राज्य  सभा  में  लम्बित  विधेयक  को
 बिना  और  बिलम्ब  किए  पारित  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  निश्चित  रूप  से  यह  सरकारी  कंपनी  को  गलत
 दिशा  में  जाने  से  रोक  पाएगा  ।

 सरकारी  कंपनियों  के  उच्चाधिकारी  कंपनियों  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  करने  के  नाम
 प्रायः  विदेशों  में  जाते  रहते  हैं  ।  वे  भारत  में  वापिस  आ  जाते  हैं  और  उत्पादन  में  लगे  तकनीकी  विशेषज्ञों
 को  बताते  हैं  कि  क्या  किया  जाना  ऐसी  स्थित  में  जो  कामगार  उत्प'दन से  प्रत्यक्ष  रूप  में  जुड़े
 हुए  उनके  द्वारा  ये  लाभप्रद  क्‍यों  नहीं  किए  जाते  जिससे  कि  उन्हें  ज्ञान  प्राप्त  करने  का  आनन्द  अनुभव
 होऔर  इसे  कंपनी  की  उन्नति  के  लिए  व्यवहार  में  लाने  में  व ेआनन्द  का  अनुभव  करें  ।  सरकारी  कंपनियों
 के  नियमों  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  और  इन  यात्राओं  को  न्यूनतम  कर  दिया  जाना  चाहिए  और

 इन  दौरों  पर  केवल  वे  ही  कर्मी  जाए  जो  उत्पादन  के  साथ  प्रत्यक्ष  रूप  से  जुड़  हुए  हैं  चाहे  वे  उच्च
 अथवा  निम्न  किसी  भी  स्तर  के  हों  |

 सरकार  1986  में  विधेयक  पेश  किया  था  तब  यह  वचन  दिया  था  कि  रुग्ण  इकाइयों  को
 ठीक  करते  समय  वह  श्रमिकों  का  पुनर्वास  करेगी  और  इसके  लिए  बह  एकमुश्त  लाभ  भ्रस्तुत
 हमें  अभी  तक  यह  जानना  है  कि  वह  एकमुश्त  लाभ  कया  होंगे  ।  जब  तक  आप  यह  उपाय  नहीं  कर  देते

 तो  ऐसे  में  यदि  आप  सरकारी  कंपनियों  को  बन्द  करते  हैं  और  कई  हजार  लोगों  को  जिनमें  से  अधिकतर

 कामगार  सरकारी  कंपनियों  से  बाहर  निकाल  देते  तो इसका  परिणाम  बेरोजगारी  और  बेरोजगारों

 की  संख्या  में  वद्धि  करता  होगा  ।  इस  एकमुश्त  लाभ  वाली  एक  संविधि  को  संसद  द्वारा

 मोदित  किया  जाए  और  लोगों  को  इसके  बारे  में  बता  दिया  जाना  चाहिए  जिससे  गलत  शंकाओं  का

 करण  किया  जा  सके  ।  इस  उपाय  को  श्रमिक  विरोधी  बताकर  कई  इसका  विरोध  करते  इस  गलत
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 राजागोपाल  नायड्‌  रामासामी ]

 धारणा  का  निराकरण  किया  जाना  चाहिए  और  यह  केवल  तभी  किया  जा  सकता  है  जब  स*  काश  अ्रभिक

 के  फुर्कास  प्रस्तानों  का  पर्याप्त  प्रचार  करे  ।

 अन्त  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  गतिशील  नेता  पुरात्वी  थलाईबी  जयललिता  के

 नेत॒त्व  के  अन्तर्गत  तमिलनाडु  में  निवेश  किए  जाने  के  लिये  प्रस्ताव  लेकर  आगे  उन्होंने  उद्यमियों

 का  तमिलनाडु  में  निवेश  करने  के  लिये  आह्वान  किया  है  और  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  वहां  पर
 मिवेश  के  इच्छुक  लोगों  को  विशेष  औद्योगिक  रियायतें  प्रदान  करें  । अनिवासी  भारतीयों  को  तमिलनाडु
 में  मिकेश  करने  के  लिए  कहना  चाहिए  और  राज्य  सरकार  निश्चित  रूप  से  उन्हें  सभी  सहायता  प्रदान
 करेगी  ।  तमिलनाडु  सरकार  को  ढो  ०एम०के०  शासन  के  दौरान  राज्य  सरकार  की  कुछ  कंपनियों  में

 जुकाबानाਂ  के  कारण  हुई  हानि  की  पूछि  करने  के  लिए  500  करोड़  रुपए  का  विशेष  ओद्योगिक  पुनर्वास
 अनुध्तन  प्रदान  किया  जाये  ।  तीन  लाख  कंपनिफ  बन्द  की  जा  चुकी  हैं  ।  इसी  के  साथ-साथ  हमें  इन  तीस
 लह्ख  बंन्‍्द  कंपतियों  के  मालिकों  की  हेसियत  के  बारे  में  विश्लेषण  करना  होगा  ओर  आंकड़े  प्राप्त  करने

 पधष्यकाद  |

 भरी  स्रलो  देवरा  :  सभापति  जब  उप-सभापति  महोदय  मेरे  माक्सवादी  मित्र  को  अपना
 भाषण  समाप्त  करने  का  अनुरोध  कर  रहे  तो  तब  उनके  मुह  से  कुछ  बड़ी  भविष्यवाणी  हो
 सभत्वति  महोदय  ने  कहा  कि  समय  खत्म  ही  गया  है  ओर  मुझ  पता  है  कि  उनके  कहने  का  अर्थ  यह  नहीं
 था  कि  उस  वक्ता  का  समय  खत्म  हो  गया  जो  उस  समय  बोल  रहा  था  ।  वास्तव  में  जो  भविष्य-कथन  हो
 गया  का  कह  वह  है  कि  कई  वर्षों  से  कई  क्शकों  से  जो  अवधारणा  कली  आ  रही  थी  उसका

 स्रय  समाप्त  हो  गया  है  ।  मैं  साम्यवाद  की  बात  कर  रहा  मैं  सरकार  द्वारा  दिन-प्रतिदिन  मनुष्यों
 के  जीवन  में  किए  जा  रहे  हस्तक्ष  प  की  बात  कर  रहा  एक  समय  था  जब  भारत  में  एक  छोटी  सी

 परियोजना  प्रारम्भ  करने  के  लिए  भाखड़ा  नांगल  तथा  इस्पात  संयंत्र  को  भूल  जाइये--ऐसा  कोई  निजी

 क्षेत्र  का  उच्चोगपति  नहीं  था  जो  इतने  सारे  संसाधनों  क ेसाथ  सामने  जा सके  ।  उस  समय  सा्वंजनिक

 क्षेत्र  की आवश्यकता  थी  ।  उस  समय  सावंजनिक  क्षेत्र  को  नई  ऊंचाहयों  को  छूने  की तथा  हमारे  जीवन

 में  भूमिका  निभाने  की
 आवश्यकता  आज  ऐसा  समय  प्रा  गया  जब  छोटे  तथा  बड़े

 जौँकि  उस  समय  इतने  बड़  नहीं  थे
 वे  अब  आगे  आ  सकते  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  का  तथा

 सष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  कर  सकते  यह  कोई  गलत  बात  नहीं  यदि  इनको  भी  सायं  जनिक
 क्षेत्र  के समान  प्रोत्साहन  दिया  जाए  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  न ेआई०डी०पी  ०एल०  का  एक  उदाहरण  दिया  मैं  इसी  अच्छे  आईं०डी०
 वौं०  एल  वे  उदाहरण  की  ओर  आपका  ध्यान  ले  जाना  चाहता  हूं  ।  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मेस्तीटिकल
 लिमिटेड  इसी  तरह  हमारी  अर्थव्यवस्था  हमारी  विदेशी  पूजी  निवेश  की  नीतियों  तथा
 की  नीतियों  बनाया  जाना  चाहिए  |  वह  कह  रहे  थे  कि  आई०डी०पी०एल०  द्वारा  निभित  औषधि  को

 एक  औषधि  विक्रेता  भी  नहीं  बेचता  है  उन्हें  खेद  हो  रहा  था  कि  एक  ओषधि  जिसको  एक  सार्वजनिक
 क्षंत्र  की  इकाई  बनाती  है  बाजार  में  उपलब्ध  नहीं  ही  रही  क्या  आप  सोचते  हैं  कि  क्या  औषधि
 विक्रेता  लाभ  नहीं  चाहते  ?  उन्हें  आई०डी०पी०एल०  के  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  कोई  दुर्भाव  नहीं  है  ।

 मर  आपको
 बताऊ गा  कि  वह  ऐसा  वयों  नहीं  कर  रहे  बह  क्योंकि  दवाइयां  घटिया

 दर्जे  की  होती  पैकिंग  दोषप्रणं  रहती  है  तथा  दवाइयां  कभी  भी  समय  पर  नहीं  मिलती  इसौलिए
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 आई०डी०पी०एल०  को  नुकसान  हो  रहा  है  तथा  वह  बाजार  की  प्रतिस्पर्धा  से  बाहर  हो  गई  है  ।

 )

 थी  इश्जीत  गप्ल  :  मैंने  जो  दवाई  विशेष  जो  उस  समय  बात  कही  वह  अल्सर  के  इलाज
 के  लिये  इसे  कहते  इसको  कई  कंपनियां  बनाती  आई०डी०पी०एल०  द्वारा
 निर्मित  वास्तव  में  सभी  से  अच्छी  परन्तु  वह  मुझे  किसी  भी  दुकान  में  नहीं  मिल  सकी
 क्योंकि  वे  इसका  स्टाक  नहीं  करते  और  उन्हें  कुछ  अतिरिक्त  भी  नहीं  frat

 भो  मुरलों  देवरा  :  आप  कुछ  नया  नहीं  बता  रहे  आपने  जो  पहले  कहा  उसे  ही  दोहरा
 रहे  हैं  ।

 जब  सिंगर  फार्मेसिटिकल  कम्पनी  की  दवा  बेची  जाती  तो  बाजार  में  उसका  नाम  उसकी
 विश्वसनीयता  मैं  यह  कहने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  कि  यहीं  पर  हमारी  औद्योगिक  नीति  पर  प्रश्न  चिन्ह
 लगता

 वे  लोग  एक  रूसी  कंपनी  से  एल्टी-बायोटिक  जानकारी  खरीद  रहे  थे  ।  रूसी  कंपनी  एक  अमेश्कित
 कंपनी  से  जानकारी  प्राप्त  कर  रही  थी  ।  इसका  विकास  इन  लोगों  ने  नहीं  किया  वही  कंपनी  भारत
 में  दवा  बनाने  के  लिये  इच्छुक  थी  |  फाइजर  इंडिया  फलकत्ता  तथा  इस  एन्टी-बायोटिक
 दवाई  का  भारत  में  उत्फदन  करना  चाहती  परन्तु  उतको  अमेरिका  की  आविष्कारक  कंपनी
 फाईजर  इंडिया  लिमिटेड  माम  की  उनवी  भारतीय  के  कंपनी  माध्यम  से  सीधे  जानकारी  प्राप्त  करके  यहां
 उस्प्दन  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  ।  परन्तु  क्‍या  हुआ  ?

 आई०डी  ०पी  ०एल०  को  रूसी  कंपनी  की  जानकारी  का  मिला  जो  अमरीकी  कंपनी  से
 प्रौद्योगिकी  प्राप्त  कर  रही  थी  और  अमरीका  की  फाईजर  कंपनी  तथा  रूसी  कंपनी  में  कुछ  मतभेद  हो  गए
 जिसके  परिणाअस्वरूप  आई०डी०पी०एल०  को  नुकसान  उठाना  पड़ा  |  आई०डी०पी०एल०  को  जिस
 प्रौद्योगिकी  की  बड़ी  आक्‍श्यकता  भी  बह  नहीं  मिल  पाई  ।  उनके  पास  लाहइसेन्स  था  परन्तु  इसके  लिये  छ
 कयें  लम  भये  और  इन  वर्षों  के  दौरान  हमें  वह  दवाई  अमरीकी  कंपनी  से  आयात  करनी  पड़ी  क्योंकि

 वह  जीवन  रक्षक  दवाई  थी  |

 मैं  भारत  की  औद्योगिक  नीति  के  बारे  में  बता  रहा  आप  लोग  बहुराष्ट्रीकों  विदेशी  कंपनियों

 तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  तथा  विश्व  बैकों  को  हर  बात  के  लिये  दोषी  ठहरा  रहे  मुझे  नहीं  पता  कि

 आपको  इन  नामों  से  इतना  कष्ट  क्‍यों  हो  रहा  यदि  मैं  दक्षिण  कोरिया  तथा  हांगकांग  की

 बात  कहूं  तो  आप  लोग  कहेंगे  कि  वे  बहुत  छोटे  देश  क्या  हमारा  देश  इतना  छोटा  और  इतना
 जोर  है  कि  ये  अन्‍्तर्राष्द्रीय  मुद्रा  कोष  तथा  विश्व  बैंक  क ेऋण  हमें  अस्थिर  कर  देंगे  ?  क्या  वे  हमें  अस्थिर

 कर  सकते  हैं  ?

 डा०  असीस  बाला  :  टेट्रासाईकलीन  का  उत्पादन  मूलतः  चीन  में  होता  चीन  उसे

 जमंनी  को  सप्लाई  कर  रहा  है  तथा  हम  भारत  के  लोग  आई०डी  ०पी  ०एल०  के  प्रबन्धक  भारत

 में  इसी  को  ऊंची  कीमतों  पर  जर्भनी  से  खरीद  रहे  हैं  ।

 की  भरलो  बेबधरा  :  मैं  यह  बता  रहा  हूं  कि  केवल  प्रौद्योगिकी  का  आयात  करना  ही  हमारी

 औद्योगिक  नीति  को  मदद  कर  सकता  न  कि  नकमाय  ।  वे  हमारे  वेश  से  कुछ  भी  नहीं  ले  जा  सकते

 क्योंकि  इस  बारे  में  हमकरा  देय  बहुत  ही  शक्तिशाली  यदि  आप  परियोजना  का  विवरण  चाहने  हों  तो

 मैं  दे  सकता  हूं  ।
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 सभापति  सहोदय  :  माननीय  कृपया  पीठ  को  सम्बोधित  करें  ।

 भरी  भुरलो  देवरा  :  सभापति  जब  से  नई  औद्योगिक  नीति  तथा  नई  आर्थिक  नीति  की
 घोषणा  की  गई  तब  से  नयी  औद्योगिक  संस्कृति  को  प्रोत्साहन  मिला  ज्यादा  से  ज्यादा  लोग
 उद्योग  लगाने  के  लिए  सामने  आ  रहे  यही  वह  बात  है  जिस  पर  मैं  इन्द्रजीत  गुप्त  तथा  अन्य
 पन्‍थी  मित्रों  की  प्रसंशा  करता  हूं  ।  ऐसी  कुछ  आशंका  है  कि  औद्योगिक  कंपनियों  तथा  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों
 को  यहां  आने  की  अनुमति  यहां  पर  अर्थव्यवस्था  को  खुलापन  प्रदान  करके  क्या  हम  निगम  की
 नीति  की  ओर  जा  रहे  हैं  ।  मैंने  अएने  बजटीय  भाषण  में  भी  कहा  था  कि  कोई  भी  लोकप्रिय  सरकार  जो

 इस  तरह  चुनी  गई  हो  यह  साहस  नहीं  यह  सही  भी  था  कि  वह  उस  निर्गम  की  नीति
 का  कुछ  भी  अपनाएं  जिसकी  कि  सारे  देश  में  वकालत  की  जा  रही  है  और  जिसे  हम  समाचार  पत्रों  में

 पढ़ते  आ  रहे  किसी  एक  व्यक्ति  ने  भी  न  ही  तो  श्री  पी०वी०  नरसिम्हा  राव  ने  और  न  ही  श्री

 मनमोहन  सिह  ने  कभी  भी  यह  नहीं  कहा  था  कि  वे  इस  निर्गेम  भीति  का  अनुसरण  करेंगे  ।  आप  ऐसे
 जिन्‍न  की  कल्पना  कर  रहे  हो  जो  हैं  ही  सरकार  ने  बार-बार  कहा  है  कि  यह  हमारा  वादा  है  कि
 किसी  की  भी  छटनी  नहीं  की  जायेगी  ।  सरकार  ने  कहा  है  कि  वे  लोग  कमंचारियों  की  हित  का  ध्यान

 उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  वे  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  बन्द  नहीं  वे  जो  कुछ  भी
 चाटा  दे  रहे  हों  वे  उन्हें  फिर  से  रोजगार  देने  का  प्रयास  कर  रहे  आप  लोग  इस  बारे  में  सरकार  के
 वादों  पर  क्‍यों  विश्वास  नहीं  करते  क्‍या  कोई  एक  ऐसा  मामला  भी  जहां  सरकार  ने  कोई  ऐसा
 वक्‍तड्य  दिया  जिसका  क्रियान्वयन  नहीं  हुआ  मैं  यह  कहने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  कि  सरकार  ,
 सावंजनिक  तथा  निजी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कमंचारियों  के  हित  को  ध्यान  में  रखने  के लिए  वचनबद्ध  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  एस०  आई०  सी०ए०  के  बारे  में  बताते  समय  यह  पूछा  था  कि  बी  ०आई०
 एफ०आर ०  के  तहत  सावंजनिक  क्षेत्र  को  क्‍यों  नहीं  लाया  गया  ?  बी०आई०एफ०आर०  का  क्‍या  रिकार्ड

 है  ।  उन्हें  जो  1080  मामले  भेजे  गए  थे--आज  तक  उन  लोगों  को  निजी  क्षंत्र  से  ही  मामले  भेजे  जा

 रहे  हैं  उनमें  से  347  मामलों  में  पुनः  स्थापित  करने  क ेलिए  एकपमुश्त  लाभ  प्रदान  किए  गए  तथा  147
 मामलों  में  उन्हें  बन्द  करने  की  सिफारिण  की  गई  ।  केवल  चार  मामले  पूर्ण  हैं  ।  मैं  स्वयं  बी  ०आई०एफ०
 आर०  के  कार्यकरण  की  आलोचना  कर  रहा  सभा  में  मैंने  यह  पहले  ही  कह  दिया  है  ।  बी०आई०एफ०
 आर०  की  कायंप्रणाली  में  आज  मूलतः  फोई  दोष  है  ।  मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।  परन्तु  वित्त  मम्त्री

 महोदय  ने  कई  बार  वकक्‍तव्य  दिया  है  कि  इस  पर  वह  फिर  बात  करेंगे  कि  इस  बी०आई०एफ०भआर०  के

 बड़े  पैमाने  पर  पुनगंठन  तथा  पुनः  संरचना  करने  की  आवश्यकता  है  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  जी कल  आप  एक
 प्रति  ले  रहे  थ ेऔर  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  वह  क्‍या  आप  एक  वकील  हैं  ।

 वर्तमान  एस०आई०सी  ०ए०  अधिनियम  में  घारा  19(2)  है  जिसके  अनुसार  :

 इकाई  केवल  तब  ही  पुनःस्थापन  का  कार्य  आरम्भ  कर  सकती  है  बशर्ते  उसके

 लिए  संस्थापक  तथा  वित्तीय  संस्थाओों  की  सहमति  हो  ।”

 यही  वह  बात  है  जो  उन  इकाइयों  के  पुनगंठन  तथा  पुनःस्थापन  के  कार्य  के  आड़े  आ  रही  हैं  जिन्हें
 बी०आई०एफ०आर०  के  पास  भेजा  गया  महीनों  तक  उनके  संस्थापकों  से  उनकी  सहमति  तथा
 योगदान  नहीं  मिल  पाया है  ।  हमें  बी०आई०एफ०आर०  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  के एककों  को  सम्मिलित
 करने  स्वागत  करना  चाहिए  सावंजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  के  मामले  में  संस्थापक  कौन  है  ?  सरकार
 स्वयं  ही  उन  इकाइयो  की  संस्थापक  है  ।  चूंकि  सरकार  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  की  मदद  करने  के
 लिए  उन्हें  जीवित  करने  तथा  चलाते  रहने  के  लिए  वचनबद्ध  सरकार  इस  मामले  से  दूर  नहीं  हो
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 सकती  है  तथा  इसमें  विलम्ब  भी  नहीं  बी०  आई०  एफ०  आर०  की  कायंप्रणाली  की  वास्तविक
 समस्या  यह  थी  कि  संस्थापक  अपनी  स्वीकृति  देने  में  देर  कर  रहे  आप  किसी  से  सस्थापक  अथवा
 मजदूर  संध  किसी  से  भी  पूछो  |  इस  मामले  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  से  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  के  लिए  यह  नुकसान  के  बजाए  लाभप्रद  ही  आप  ने  यह  उचित  ही  पूछा  है  कि  इसका
 अब  क्या  प्रयोजन  है  ?  जब  1985  में  जब  विधेयक  पृ  रः:स्थापित  किया  गया  था  तो  तब  सार्वजनिक  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  को  विधेयक  में  क्‍यों  नहीं  सम्मिलित  किया  गया  ?  और  अब  उन्हें  शामिल  किया  गया  है  क्योंकि
 सरकार  ने  यह  महसूस  किया  है  कि  बी०आई०एफ०आर०  की  कायंत्रणाली  में  काफी  परित्रतेत  एवं  सुधार
 लाने  की  आवश्यकता  मैं  आपसे  सहमत  हूं  कि  उनका  पुनगंठन  करने  की  आवश्यकता  है  ।  मुझे  पूरा
 विश्वास  है  कि  इस  विधेयक  को  पारित  करने  से  पूर्व  वित्त  मन्‍्त्री  आज  जब  स्वयं  इसका  जवाब  देंगे  तब

 यह  वायदा  करेंगे  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  बी०आई०एफ०आर०»  के  पास  भेजा  जाना
 जनिक  क्षेत्र  के  उपक्रपों  के  लिए  हानि  के  बजाय  जागवद  ही  रहेगा  तथा  वे  निजी  क्षेत्र  से  किसी  प्रकार
 कम  नहीं

 श्री  इस्रजीत  गुप्त  :  तब  बी०आई  ०एफ०आर०  के  पुनगंठन  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  हो  रहा  है  ।

 श्री  मुरली  मैं  भी  तो  यही  कह  रहा  हूं  ।  वर्तमान  बी०आई०एफ०आर०  में  कया  खराबी

 है  ?  इसमें  संस्थापकों  की  स्वीकृति  की  आवश्यकता  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  मामलों  में  तो

 सरकार  स्वयं  ही  संस्थापक  ऐसी  कोई  समस्या  नहीं  रहेगी  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  क्या  सरकार  बी  ०आई०एफ०आर ०  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  पुनःजीवित  करने  के

 कार्यक्रम  पर  विचार  करेगी  ?

 री  म्रलो  देवरा  :  प्रधानमन्त्री  महोदय  तथा  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  बार-बार  कहा  है  कि  राष्ट्रीय
 नवीकरण  कोष  का  इस  बजट  में  प्रावधान  है  जिसे  अभी  प्रस्तुत  किया  गया  है  तथा  आपके  पास  उसकी

 प्रति  इस  बजट  में  उसके  लिए  200  करोड़  रुपए  पहले  ही  अलग  से  रख  दिए  गए  विश्व  बैंक  50

 अरब  डालर  दे  रहा  है  जो  कि  1100  करोड़  या  1200  करोड़  रुपए  के  लगभग  होता  है  ।  साव॑ंजनिक

 क्षेत्र  के  20  प्रतिशत  उन  उपज्नमों  को  निजी  क्षेत्र  को  सौंपने  पर  जो  लाभ  कमा  रहे  हैं  उनको  2500

 करोड़  रुपया  मिलेगा  ।  इस  2500  करोड़  रुपयों  की  राशि  में  से  कुछ  भाग  राष्ट्रीय  नवीकरण

 कोष  में  भी  लगाया  जाना

 भरी  सोमनाथ  चटर्जो  :  क्या  आप  से  लगता  है  आपको  सब  कुछ  मालृम

 श्री  मुरली  मैं  से  नहीं  मैं  तो  केवल  आपके  पक्ष  का  समर्थन  कर  रहा

 परन्तु  ये  वे  आंकड़े  हैं  जो  लेखों  में  उपलब्ध  हैं  ।  श्री  सोमनाथ  आप  आकर  देख  सकते

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  तब  वित्त  मन्त्री  महोदय  से  क्‍यों  अनुरोध  नहीं  कर  रहे  लगता
 आपको  वह  सब  पता  है  जो  उनके  दिमाग  में  पक  रहा  वे  धारा  20  को  हटाना  चाहने  हैं  जहां

 तक  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  सम्बन्ध  है  व ेउनको  लाग्‌  नहीं  करना  चाहते  हैं  ?  धारा  20  को

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  पर  लागू  नहीं  किया  जाना

 #  झ्री  सुरलो  बेबरा  :  यह  एक  बहुत  अच्छा  सुझाव  इस  पर  वे  विचार  कर  सकते  मुझे  विश्वास

 है  कि  वित्त  मन्त्री  महोदय  को  यह  मालूम  है  जब  वे  इसे  बी  ०आई०एफ०आर०  के  पास  भेज  रहे  बी  ०

 आई०एफ०आर०  की  कार्यप्रणाली  के  बारे  में  सरकार  को  जो  अनुभव  हुआ  उन्हें  उसका  पता  है  ।

 »  »  तक  निजी  क्षेत्र  की  कंपनियों  की  कार्य  प्रणाली  की  वात  सरकार  ने  बी०  आई०एफ०आर०  की
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 मरणली

 कार्य-प्रणाली  का  अनुभव  कर  लिया  तथा  मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  हसे  पुनः  नहीं  दोहराएगी  ।

 जहां  तक  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  कार्य-प्रणाली  का  सम्बन्ध  मैं  आपके  सुझाव  से  सहमत  हूं
 कि  उसमें  किसी  भी  प्रकार  का  दोष  नहीं  एक  समय  आएगा  ।  जब  राष्ट्रीय  नवीकरण  कोष  को  बहुत
 ज्यादा  धन  की  आवश्यकता  होगी  ।  मैं  यह  आपको  बताना  नहीं  चाहता  साबंजनिक  क्षेत्र  के  कितने
 उपक्रम  23  लाख  कमंचारियों  को  आज  नौकरी  में  रखे  हुए  हैं  यह  विस्तार  में  जाने  का  मामला  है  ।  परंतु
 जिसकी  वास्तव  में  ही  आवश्यकता  है  वह  सरकार  की  वचनबद्धता  कोई  भी  मैं  पुनः  प्रब्दों
 को  दोहराता  हूं--कोई  भी  रारकार  पॉलिसीਂ  जिसकी  चर्चा  व्यापारिक  तथा  औद्योगिक
 क्षेत्रों  में  की जा  रही  है  समर्थत  नहीं  कर  सकती  मैं  24  नवम्बर  1991  के  टाईम्सਂ  के  छपे

 एक  लेख  से  जिसकी  अ्ं॑शास्त्री  श्री  स्वामीनाथन  एस०  अंकलेसरय्या  ने  लिखा  केवल  कुछ  फंक्तियां
 उद्धित  करना  चाहता  हूं  :

 नई  पर  नहीं  पुनः  स्थापित  करने  पर  ध्यान  दे  रही  है  ।  उनका
 लक्ष्य  उन  कम  उत्पादक  इकाइयों  के  जो  निष्फल  हो  गई  के  मशीनों  तथा  भूमि  को  उच्च
 उत्पादकीय  इफाइयों  को  स्थानांतरित  करने  का  है  जो  फले-फूलेंगी  तथा  उचित  समय  पर  श्रमिकों
 को  ज्यादा  वेतन  एवं  उपभोक्ताओं  को  बेहतर  गुणवत्ता  के  सामान  उपलब्ध  करा

 श्री  इन्द्रजोत  गष्त  :  क्‍या  हमारे  देश  में  ऐसी  कोई  योजना  है  ?

 ओर  मुरलो  बेवरा  :  वे  ऐसा  ही  कहते  हैं  ।  आप  तो  केवल  शंका  कर  रहें  है  ।  श्री  गुप्त  जो  आपकी
 आणंकाएं  गलत  आपको  तो  उस  हर  चीज  में  भूत  दिखाई  देता  है  जो  कुछ  भी  आप  देखते  हैं  फिर
 चाहे  वह  अस्तर्राष्ट्रीय  वित्त  कोष  हो  तथा  विश्व  बैंक  हो  !  '

 क्षी  इम्रजीत  ग॒प्स  :  हमें  कुछ  भी  नहीं  बताया  गया  है  |

 शी  म्रलो  देवरा  :  मैं  संसद  के  उन  रिका्शों  को  पढ़  स  ता  हूं  जहां  पिछले  हफ्ते  क्लि  मन्‍्त्री  जी
 ने  राज्य  सभा  में  कहा  था  कि  वे  सावंजनिक  क्षंत्र  के  उपक्रमों  में  लगे  कमंचाश्थों  के  रोजगार  को  संरक्षण
 प्रदान  वे  यह  देखेंगे  कि  एक  भी  व्यक्ति  नोकरी  से  ब्राहर  न  निकाला  जाए  ।  आप  उनसे  और
 अधिक  क्या  चाहते  हैं  ?  आप  उनसे  इससे  अधिक  और  क्या  वचनबद्धता  चाहते  हैं  ?  माप  पढ़  गहीँ  रहे  हैं
 और  केवल  अपनी  क्ांखें  मू  दे  हुए  हैं  ।

 एक  साननौय  सदस्य  :  और  कान  भी  ।

 करो  मरली  देवरा  :  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 शी  सोमनाथ  चटर्जो  :  वित्त  मन्त्री  जी  वे  आपके  मामले  को  बिगाड़  रहे  हैं  ?

 क्री  मुरली  बेबस  :  आप  उस+ो  चिन्ता  मत  करिए  ।  मुझे  किसी  की  सिफारिश  की  आवश्यकता

 नहीं  है  |  )

 भी  सोमनाथ  चढर्जो  :  आप  ऐसे  मित्रों  से अपने  आपको  बचाइए  ।

 लभत्पति  महोदया  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्स  कीजिए  |

 शी  शुरली  देवरा  :  मैं  दो  या  तीन  सुझाव  देना  चाहता  हूं  और  उसके  बाद  मैं  समाप्त  करू गा  ।

 कीजिए
 सभापति  महोदय  :  आपने  काफी  समय  ले  लिया  कृपया  जल्दी  समकत  करने  की  कोशिश
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 श्री  भ्रली  देवरा  :  वे  काफी  म॑ैत्रीपूर्ण  व्यवहार  कर  रहे  इसमें  कोई  समस्या  नहीं  है  ।
 वे  जानते  हैं  कि  वे  कितने  खोखले  हैं  ।  जब  इस  राष्ट्रीय  नवीकरण  कोष  को  स्थापित  कर  विया

 जाए  तो  मैं  कुछ  सुविधाओं  का  सुझाव  देना  चाहता  लोगों  को  प्रशिक्षण  देने  की  आवश्यकता

 मैं  आपको  बम्बरई  का  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हमारे  यहां  47000  कपड़ा  मजदूर  जोकि

 किन्‍्हीं  कारणों  से  पिछले  4  या  5  वर्षों  से  बेरोजगार  हो  गए  हैं  ।  आज  कपड़े  की  मिर्ले  काफी

 अच्छा  काम  कर  रही  कुछ  कपड़ा  मिल  के  मजदूरों  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  ।  वे  क्या  कर  रहे
 वे  हीरा  तलाशने  वालों  के  रूप  में  अथवा  सिले-गिलाए  कपड़ों  का  उत्पादन  करने  वाली  इकाइयों  में

 काम  कर  रहे  हैं  ।

 उनमें  से  कुछ  लोग  अभी  भी  नौकरी  से  बाहर  हैं  ।  मेरे  कहने  का  अर्थ  यह  है  कि  राष्ट्रीय
 बींकरण  कोष  के  संरक्षण  में  एक  इस  तरह  का  प्रशिक्षण  सस्थान  होना  चाहिए  जो  उन  श्रमिकों  को  प्रशिक्षण
 दे  सकें  जो  वेरोजगारी  की  स्थिति  मे  आ  इस  तरह  वे  वेकल्पिक  रोजगार  प्राप्त  कर  सकते
 हैं  ।

 आप  पश्चिमी  देशों  की  बात  कर  रहे  अभी  किसी  सदस्य  ने  अमरीका  और  इंग्लैंड  की  बात

 कही  ।  वे  लोग  बेरोजगारी  भत्ता  देते  व ेकल्याण  उपदान  करते  और  कोई  भी  पश्चिमी  देश  अपने
 श्रमिकों  को  बेरोजगारी  का  कष्ट  नहीं  झेलते  देते  ।  मुझे  इस  बात  में  कोई  तक॑  नजर  नहीं  आता  कि
 भारत  सरकार  भी  इस  तरह  के  कार्यक्रम  क्‍यों  नहीं  बनाती  जिससे  इन  बेरोजगार  लोगों  की सहायता  की
 जा  सके  ।

 श्री  इन्द्रजीत  ग॒प्स  :  आप  वित्त  मन्त्री  जी  की  बातों  को  काट  रहे

 भरी  मुरलो  देवरा  :  जी  ऐसी  बात  नहीं  आप  चिन्ता  न  भगवान  का  धन्यवाद  है  कि
 आप  उनकी  प्रशंसा  नहीं  कर  रहे  मुझे  खुशी  मुझे  पता  है  कि  आप  लोगों  ने  जब  कभी  भी  प्रशंसा
 की  है  तो  उस  वित्त  मन्त्री  अथवा  किसी  भी  मंत्रालय  के  साथ  क्‍या  हुआ  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  आपको
 भलीभांति  पता  मुझे  वह  सब  न  बताएं  ।

 हमारे  देश  की  वास्तविक  समस्या  बेरोजगारी  एक  नई  आधथिक  नीति  की  आवश्यकता
 यदि  इसे  एक  अवसर  दिया  यदि  एक  उपयुक्त  वातावरण  पैदा  किया  जाए  और  यदि  आप  शोग  इस

 तरह  से  हड़ताल  न  करे  जैसाकि  आप  एक  दिन  के  लिए  कर  रहे  हैं  ।  यहां  तक  कि  सरकार  भी  गृह  मंत्रालय

 में  परिपत्र  भेज  रही  है  कि  वे  अपनी  इकाई  बन्द  कर  दें  मुझे  मालूम  नहीं  कि  आप  किस  तरह  की  जिम्मेदार
 सरकार  चला  रहे  हैं  ।  मैं  इसे  नहीं  समझ  रहा  हूं  ।

 श्री  सोमनाथ  बरजो  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  |

 सभापति  ससोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्र  हण  कीजिए  सोमनाथ  चटर्जी  कोई  ब्यवस्था

 का  प्रश्न  उठाना  चाहते  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  खटजों  :  सभापति  माननीय  सदस्य  ने  अभी  एक  परिपत्र  का  जिक्र  किया  है
 जिसका  उल्लेख  कल  डा०  देवी  प्रसाद  पाल  ने  किया  अब  उस  दस्तावेज  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  इस

 तरह  का  कोई  अनुदेश  नहीं  दिया  गया  था  ।  यदि  माननीय  सदस्य  या  असजाने  में  इस  सभा

 को  भ्रमित  करने  में  ही  लगे  तो  मैं  सोचता  हूं  कि  यह  इस  सभा  का  अपमान  भौर  कोई  भी  सदस्य
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 इस  तरह  की  बात  नहीं  करते  रह  सकते  ।  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  श्री  देवरा  को

 सुनाई  बात  के  आधार  पर  अपनी  बात  नहीं  करनी  चाहिए  ।

 डा०  बेवो  प्रसाद  पाल  :  पर  गृह  सचिव  ने  हस्ताक्षर  किए  थे  और  यह  पटल,पर  रखा  गया
 है  ।

 ओर  सोमनाथ  चढर्जो  :  जी  इसे  पटल  पर  नहीं  रखा

 डा०  देवी  प्रसाद  पाल  :  जीं  इसे  पटल  पर  रखा  गया

 शी  सोमनाथ  चटर्जो  :  तो  इसे  पढ़  सभा  को  जानबूझ्षकर  भ्रमित  किया  जा  रहा
 है  ।

 सभापति  महोदया  :  सोमनाथ  चटर्जी  कृपया  अपनी  सीट  ग्रहण  मैंने  यह  सुन
 लिया  है  ।

 भी  स्रलो  मैंने  कल  सभा  में  यह  बात  सुनी

 झो  तरित  बरण  तोपदाश  :  यदि  ऐसा  बात  तो  आप  उस  परिपत्र  को  पढ़कर

 सभाफति  महोकय  :  यदि  वे  नहीं  मान  रहे  तो  कृपया  उन्हें  टोकिए  नहीं  |  जब  वे  मान
 तब  आप  प्रश्न  रख  सकते  कृपया  अपना  आसन  लीजिए  ।  कृपया  देवरा  अपनी  बात  जारी
 रखते  हुए  इसे  समाप्त  करने  की  कोशिश  करें  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  वह  अनावश्यक  टिप्पणियां  करते  जा  रहे  हैं  ।

 भ्रो  म्रलो  वेबरा  :  ठीक  मुझे  जानकारी  नहीं  सभापति  मैं  यह  सुझाव  देना
 चाहता  हूं  कि विकसित  देगों  और  पश्चिमी  देशों  में  कृषि  क्षंत्रों  में  रोजगार  काफी  कम  हो  गया  एक
 समय  ऐसा  भी  था  जब  दो-तिहाई  जनशक्ति  क्षि  में  लगी  हई  हमारे  देश  में  क्या  हो  रहा  है  ?
 अमरीका  और  पश्चिमी  यूरोप  में  क्रषि  क्षेत्र  में साव  या  आठ  प्रतिगत  लोग  लगे  हुए  हैं  ।  तब  अधिकांण
 रोजगाश  किन  क्षेत्रों  में  यह  सेगा  क्षेत्र  में  मिलता  है  जैसे  इलेक्ट्रिगन  और
 यदि  सरकार  आवास  में  कम  से  कम  निवेश  के  साथ  अधिकाधिक  प्रोत्साहन  तो आप  अकुगल  और  निपुण

 दोनों  के  लिए  अधिकतम  रोजगार  पैदा  कर  सकते  आंकड़े  उपलब्ध  है  जो  वित्त  मन्त्री  की
 जातकारी  में  मैं  वित्त  मन्‍्त्री  जी  अपने  उस  क्षत्र  के  भाग  का  भी  विकेन्द्रीकरण  करने  का  अनूरोध
 करता

 ह

 हम  निजीकरण  क्री  बात  कर  रहे  यहां  तक  कि  यदि  मैं  अपने  घर  से  संसद  के  लिए  कोई
 निजी  वस  शुरू  करता  तो  सोमनाथ  चटर्जी  मुझे  एक  परमिट  की  आवश्यकता  होगी  और  आप
 बात  कर  रहे  है  एगर  इडिया  और  एयर  लाइस:के  निजीकरण  की  और  शेयरों  के  20  प्रतिशत
 निजी  लोगों  को  देने  और  इगी  तरह  की  अन्य  बातें  ।  की  यह  तो  स्थिति  भारत  में  सरकार
 की  हमारे  जीवन  में  यह  तो  भूमिका  ह ैऔर  आप  कह  रहे  हैं  कि  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  बेच

 दिपरा  गधा  है  और  विश्व  बैंक  के  लोग  आ  गये  हैं  और  तरब  की  बांतें  आप  करते

 श्री  सोमनाथ  चट्जों  :  उन्ट्रोंने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  लोगों  के  साथ  दिन  का  भोजन  लिया
 है  और  विश्व  बैंक  के  लोगों  के  साथ  रात्रि  भोज  लिया  है  ।

 |
 श्री  मुरली  वेधरा  :  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  वित्त  मन्त्री  महोदय

 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इत  विचार  पर  गम्भी रत  से  विचार  करें  कि  हमें  उन  व्यक्तियों  को  अधिक
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 प्रोत्साहित  करना  विशेषकर  उनको  जो  अधिक  से  अधिक  घरों  का  निर्माण  कर  सकते  हैं  और  सबसे
 पहली  जिसे  मैं  दुबारा  कहता  हूं  ओर  जिसकी  सोमनाथ  चटर्जी  प्रशंसा  करेंगे  कि  वर्तमान  शहरी
 भूमि  अधिकतम  सीमा  अधिनियम  को  संशोधित  करना  चाहिए  या  इसे  निरस्त  कर  देना  चाहिए  |  पह

 1976  में  पारित  किया  गया  बम्बई  दिल्ली  और  मद्रास  में  आधा  प्रतिशत  भूमि
 जक्य  तक  प्राप्त  नहीं  किया  गया  है  और  णहरों  में  छोटे  और  मझले  मकानों  की  बहुत  ही  अधिक
 श्यकता  है  ।

 अन्तिम  मुद्दा  जिस  पर  मैं  वित्त  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  वह  रोजगार
 पर  एक  अन्य  मुद्दे  के  बारे  में  सरकार  को  उन  व्यक्तियों  को  कर  में  छुट  देनी  चाहिए  जिनके  अपने
 मकान  हैं  ।  घारा  80  एच०  एच०  सी०  के  अन्तगंत  ये  छूट  दी  गई  है  ।  लेकिन  यदि  और  अधिक  प्रोत्साहन
 वेकर  मकान  निर्माण  की  गतिविधियों  को  बढ़ावा  दिया  जायेगा  तो  इससे  और  अधिक  रोजगार  के  अवसर
 भी  उत्पन्न  होंगे  ।

 RA  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 श्रीमती  सुमित्रा  सहाजन  :  सभापति  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  बीमार  उद्योगों'को
 इस  विधेयक  के  द्वारा  बी०  आई  एफ०  आर०  के  अन्तगंत  लेने  के  लिए  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया
 मैं  इसका  समेत  करती  यह  विधेयक  स्त्रागत  योग्य  तो  है  देर  से  ही  लेकिन  सेही  निर्णय  की
 तरफ  का  प्रयास  है  |  यह  प्रयास  कथ  तक  सफल  हो  अब  तक  इस  पर  प्र  श्न-चिन्ह  लगा  हुआ
 है  ।  लेकिन  अच्छा  प्रयास  शुरू  किया  गया  यह  भी  स्वागत  योग्य  इसके  पहले  यह  भी  सोचा  पड़ेगा
 कि  पब्लिक  सैक्टर  वी  शुरूआत  इस  देश  में  की  गई  तो  इसके  पीछे  कुछ  उ्  श्य  थे  कि  ऐसा  बेसिक
 स्द्रवचर  खड़ा  हो  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  काम  मिल  रोजगार  के  आसार  बढ़  इसके
 साथ-साथ  छोटे  छोटे  उद्योग  यानि  उससे  जुड़ी  हुई  एंसीलरी  इ  डस्ट्रीज  भी  बढ़  सबसे  बड़ी  बात  यह
 थी  कि  निजी  उद्योग  का  जो  कटु  अनुभव  था  कि  उनका  प्राफिट  की  तरफ  ही  ध्यान  प्राफिट  नो
 लॉसਂ  की  बेसिस  पर  उद्योग  खड़े  हो  जाएं  यह  भावना  पब्लिक  संक्टर  शुरू  करने  के  पीछे
 पं०  नेहरू  कहा  करते  थे  कि  इज  ए  डर्टी  वढेंਂ  |  यह  बात  ठीक  यह  कहकर  हमने  पब्लिक

 सैक्टर  की  शुरूआत  यह  ध्यान  में  रखना  जरूरी  है  कि  प्राफिट  जितना  गंदा  शब्द  है  तो  लॉस  भी  पूरे
 देश  को  खाई  में  डालने  वाली  हम  जो  यह  कदम  उठा  रहे  हैं  तो  इससे  पहले  यह  भी  सोचना  पड़े  गा  कि

 यह  सब  क्‍यों  हुआ  ।  सावंजनिक  उद्योग  बीमार  उद्योग  क्‍यों  बन  रहे  इसके  पीछे  क्या  कारण  जब

 तक  ऐसा  नहीं  सोचेंगे  तो  ऐसे  विधेयक  में  और  बी०  आई०  एफ०  आर»  के  अन्तगंत  लेने  से  कुछ  नहीं

 होना  है  ।  सात  जनिक  उद्योगों  में  जो  ब्यूरोक्रेसी  हैं  तो इनका  कुछ  भी  स्टेक  नहीं  लगा  हुआ  है  ।  इनके  अपने

 हाथ  से  कुछ  नहीं  जात  इगके  साथ-साथ  चेन  आफ  रिस्पास्भीबिलिटी  होनी  वह  नहीं  होती

 है  ।  कोई  व्यक्ति  किसी  भी  काम  के  लिए  जाता  है  तो  उसको  दूसरों  पर  डाल  दिया  जाता  जिसको

 द  बकਂ  कहते  किसी  के  ऊपर  उत्तरदायित्त्र  नहीं  रहता  है  ।  मन्त्री  महोदय  का  वक्तव्य  पहले

 आया  था  कि  सार्वजनिक  उद्योगों  में  वे  उद्योग  शामिल  हैं  जो  पहले  निजी  उद्योग  थे  और  राष्ट्रीयकरण  की

 नीति  के  अन्तगंत  जिनको  सावंजनिक  उद्योग  बनाया  गया  वर्तमान  सरकार  चालीस-थ्यालीस  साल  से

 सत्ता  में  रही  थोड़ा  सा  आत्मनिरीक्षण  करें  कि  यह  उद्योग  बीमार  क्‍यों  बने  ?  क्‍या  इस  सरकार  की

 गलत  नीति  के  कारण  नहीं  कहीं  न  कहीं  हमारी  गति  गलत  हुई  हमारी  नीति  को  लागू  करने  का

 जो  तरीका  था  ।  उसके  कारण  ये  उद्योग  बीमार  हुए  ।  इस  बारे  में  रोचना  बहुत  जरूरी  कई  मुद्टों  पर
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 सुमित्रा
 सोचना  पड़ ेगा  ।  बी०  आइ०  एफ०  आर०  के  अःतगंत  लाने  से  कुछ  नहीं  होने  वाला  है  ।  मैंने  पेपर  में  पढ़ा
 है  कि  इसके  अध्यक्ष  ने  भी  कहा  है  कि  तीन  साल  से  कई  सुझाव  रख  दिए  न  उन  पर  अमल  होता  है
 ओर  न  विचार  होता  समिति  केवल  गठित  की  जाती  लेकिन  सही  मायनों  में  उन  चीजों  पर  विचार

 होना  जरूरी  है  ।  बीमार  उद्योग  घोषित  किया  जाता  है  तो  उसको  ऊपर  उठाने  में  मैं  यह  कहूंगी  कि  टाइम
 बाउन्ड  प्रोग्राम  होना  चाहिए  ।  केवल  पांच  साल  का  समय  दे  दिया  तो  ऐसा  नहीं  चलेगा  ।  यह  हर  दूसरे
 साल  इवेल्युएशन  होता  जाना  चाहिए  ।

 5.00  म०  प०

 यह  जब  हम  तभी  जिस  उद्योग  को  हमने  बीमार  धोषित  किया  जिसे  हम  कोई
 शियल  एड दे  रहे  हैं  वह  सही  मायने  में  अच्छी  दिशा  में  प्रगति  कर  रहा  हैं  या  नहीं  यह  भी  देखने  की  बात

 इसके  साथ-साथ  एक  यह  भी  है  कि  जो  वित्त  निगम  हैं  इनका  जो  तरीका  मैं  आपकी  उदाहरण
 के  लिए  बतातीं  कई  बार  यह  होता  है  कि  जब  किसी  उद्योग  को  निगम  द्वारा  ऋण  जाता  है  तो

 ऋण  देने  के  बाद  कभी  भी  उस  उद्योग  की  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  कि  किस  ढंग  से  वह  चल  रहा
 है  और  किस  उद्योग  के  लिए  हम  ऋण  दे  रहे  ऋण  वास्तव  में  जरूरी  है  या  नहीं  या  कितनी  मशीनरी

 उनकी  अपनी  प्‌  जी  कितनी  केवल  पच्चीस-तीस  कागज  साइन  किये  जाते  हैं  ।  यह  काये  तो  अच्छे
 तरीके  से  होता  लेकिन  जब  वसूली  की  बात  आती  है  तो  जैसे  अभी-अभी  मेरे  क्षेत्र  में  ही एक  वावया  हुआ
 कि  करीब  ढाई  करोड़  का  ऋण  दिया  गया  और  ऋण  देने  के  बाद  15  दिन  पहले  डिक्लेयर  किपा  गया  कि

 हम  वहां  आयेंगे  और  नील।|मी  करेंगे  ।  जब  वे  वहां  गये  जिसने  ढाई  करोड़  रु  पये  का  ऋण  लिया  एक
 बड़ा  उद्योग  होना  चाहिए  लेकिन  वहां  केवल  टीन  शेड  था  और  दो-चार  सिलाई  की  मशींस  रखी  हुई

 तीसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  जिम्मेदारी  किसकी  यह  साबित  हो  जाना  चाहिए  ।
 आज  जिस  ढंग  से  बात  होनी  है  कि  मन्त्री  जी  कहते  कि  दो  साल  आपने  समर्थन  दिया  था  इसलिए  दो  साल
 में  गड़बड़  हो  गयी  ।  और  इस  तरह  की  बातें  कहकर  टाल  दिया  जाता  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि

 अकाउ  टीबिलीटी  भी  स्थापित  हो  जाना  बहुत  जरूरी  प्राइवेट  उद्योगों  में  जो  डायरेक्टर्स  रहते  हैं  उनकी
 तरफ  हम  इशारा  करते  हैं  कि  इनकी  गलतियां  उसी  प्रकार  से  पब्लिक  सेक्टर  में  किसकी  गलती
 किसकी  जिम्मेदारी  किसके  कारण  गलत  निर्णय  लिया  गया  यह  भी  ध्यान  में  लाना  जरूरी

 कहीं  न  कहीं  उनकी  भी  जिम्मेदारी  तय  करनी  पुनरीक्षण  करते  समय  ।

 चौथी  बात  यह  है  कि  जो  उद्योग  बीमार  हो  जाते  बीमार  घोषित  भी  हो  जते  जैसे  साव॑  जनिक
 क्षेत्र  का  उद्योग  बीमार  घोषित  लेकिन  जो  व्यवस्थापन  खत  होता  है  वह  उसी  प्रकार  बरकरार  चलता

 रहता  अगर  उस  उद्योग  के  अधिकारी  महोदय  को  एक  ए०  सी०  कार  प्रोवाइड  की  गई  उद्योग  भले

 ही  बीमार  हो  जाये  वह  वैसे  ही  चलेगी  ।  इसकी  तरफ  हम  ध्यान  नहीं  देते  हम  इसकी  तर+फ  ध्यान  नहीं
 देते  हैं  कि  प्रशासन  का  जो  खर्चा  है  उसको  कंसे  कम  कर  सकते  क्या  इसके  कारण  तो  कहीं  उद्योग
 बीमार  नहीं  हो  रहा  इस  पर  सोचा  नहीं  जाता  मुझे  जानकारी  मिली  थी  कि  विशाखापट्नम्‌  के
 इस्पात  का  उद्योग  से  पहले  दस  साल  तक  कोई  प्रोडक्शन  नहीं  हुआ  ।  हमने  सोचा  भी  नहीं  कि  ऐसा  क्‍यों

 हुआ  ।  आज  अगर  मेरी  जानकारी  गलत  नहीं  है  तो  हल्दिया  का  जो  फटिलाइजर  कारखाना  है  उसमें  आज
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 भी  प्रोडक्शन  नाम  की  कोई  चीज  नहीं  हो  रही  लेकिन  व्यवस्थापना  का  जो  खर्च  वह  दुगुना-चोगुना
 हो  रहा  है  और  यहां  तक  कि  अधिकारियों  के  प्रमोशंस  भी  हो  रहे  हैं  ।  इन  सभी  चीजों  को  ध्यान  में  रखना

 केवल  विधेयक  लाकर  या  उसमें  शामिल  करके  और  बी०  आई०  एफ०  आर०  के  अन्तगंत  देकर  यह
 बात  नहीं  सुधार  सकती  ।

 एक  बात  और  कहना  चाहूंगी  ।  आज  मेरे  ही  क्षेत्र  मे ंएन०  टी०  सी०  की  जो  मिल्स  वे  बहुत
 बडी  समस्या  बनी  हैं  ।  यह  भी  सोचने  के  लायक  बात  हैं  कि  एन०  टी०  सी०  की  मिल  में  ही  हमेशा  घाटा

 होता  ऐसा  क्‍यों  होता  है  ?  जहां  तक  मुझे  जानकारी है  मेरे  क्षेत्र  में  हद  सांल  अगर  आग  लगेगी  तो

 एन०  टी०  सी०  की  मिल  में  ही  ऐसा  क्‍यों  होता  है और  उसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ।  फाइलें
 जलेंगी  तो  एन०  टी०  सी०  मिल  में  ही  जिम  दारी  किसी  की  नहीं

 इसकी  तरफ  हमने  कभी  ध्यान  नहीं  दिया  है  और  इतना  ही  आज  भी  बहां  एड|मनिस्ट्रे शन
 पर  व्यवस्थापना  का  जो  खर्चा  बह  फोर-टॉयर  सिस्टम  की  हहत  चल  रहा  है  ।  वहां  मिल  का  मैनेजमेंट

 उसके  बाद  स्टेट  का  एन०  टी०  सी०  का  मैनेजमेंट  है  और  उसके  बाद  केन्द्रीय  व्यवस्थापना

 और  मंत्रालय  है  ।  जो  भी  व्यवस्थापन  पर  खर्चा  वह  उस  मिल  पर  जाता  तो  मेरा  इतना

 ही  निवेदन  है  कि  इस  प्रकार  का  विधेयक  घाने  से  काम  नहीं  होगा  ।  यह  बात  तो  वैसे  ही  होगी  कि  पहले
 हम  यहां  निजी  उद्योग  फिर  सोचा  यह  ठीक  इसलिए  पब्लिक  सेक्टर  होना  चाहिये  ।  जब  सही
 बात  नहीं  बनी  तो  हमने  सोचा  कि  निजी  उद्योग  बीमार  हैं  उनके  लिए  कोई  कानून  बनाना  चाहिये  लेकिन
 जब  सही  काम  नहीं  चला  तो  हमने  सोचा  कि  पब्लिक  सेक्टर  को  अलग  कर  दो  लेकिन  फिर  सोचा  कि
 चलो  यही  ठीक  है  पब्लिक  सेक्टर  को  भी  विधेयक  में  शामिल  यह  तो  वही  बात  हो  गयी  कि  एक
 छोटा  बच्चा  होता  वह  जब  खिलौने  से  खेलता  है  तो  कभी  एक  उठाता  कभी  दूसरा  उठाता  है  और
 मां  भी  यह  सोचती  है  कि  चलो  बच्चा  खेल  तो  रहा  है  लेकिन  जब  वह  बच्चा  बड़ा  हो  जाता  है  ओर  इसी
 प्रकार  खेलता  हैं  तो उसकी  इस  बात  को  बुरा  मानते  हैं  और  यदि  वह  यही  व्यवहार  करे  तो  वह  व्यवहार
 गलत  माना  जाता

 सभापति  आप  हमारे  प्रजातन्त्र  को और  आपकी  सरकार  को  दो  साल  तीन  साल  जनता

 पार्ट/जनता  दल  की  सरकार  के  समय  को  छोड़कर  40-42  साल  हो  गये  हैं  ओर  बार  बार  उसी  समय  का

 ब्यौरा  देकर  बच  नहीं  सकते  हैं  क्योंकि  अब  हमारा  प्रजातंत्र  परिपक्व  हो  गया  है  और  इन  42  सालों  की

 ससा  के  बाद  भी  आप  बार  बार  इस  ढंग  से  काम  करते  गये  ओर  सही  मानों  सही  तरीके  से  क्या  हो
 सकता  यह  नहीं  सोचा  तो  किस  प्रकार  से  इस  विधेयक  पर  अमल  करेंगे  किस  ढंग  से  सुझाव  बिये

 काम  करने  वाले  लोगों  के  द्वारा  इन  सुझावों  पर  अगर  हम  अमल  नहीं  करेंगे  तो  मैं  इतना  ही  कहना  चाहूंगी
 कि  केव्ल  इस  प्रकार  के  विधेयक  लाने  से  न  हम  अपनी  अथं-व्यवस्था  में  सुधार  ला  पायेंगे  और  न  ही  हम
 जो  बीमार  औद्योगिक  इ  काईयां  उनको  केवल  वीमार  घोषित  करके  या  उनको  बन्द  करके  या  थोड़ा

 बहुत  आर्थिक  मदद  देकर  उनको  आगे  नहीं  बढ़ा  सकते  इसके  मूल  कारण  को  यदि  हम  देखेंगे  या  जो
 मैंने  4-5  सुझाव  दिये  यदि  उन  पर  ध्यान  उन  पर  अमल  करने  की  सोचेंगे  तो  कुछ  रास्ता

 सभापति  अत  में  मुझे  आशा  है  कि  अब  कम  से  कम  43  साल  की  गलत  नीति  से  या

 गलत  तरीके  से  चलने  के  वाद  अगर  रारकार  सुधार  करने  की  सोच  रहे  हैं  तो  ऐसी  दशा  में  हम  इसका

 समर्थन  करते  हैं  ।

 ]
 भरी  चित्त  बसु  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  सिद्धांत  और  व्यवहायंता

 .  दोनों  आधारों  पर  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  मैं  मानता  हूं  कि  यह  विधेयक  वतंमान  शक्ल  में

 309



 रुग्ग  औद्योगिक  कम्पनी  संशोधन  विधेयक

 कित्त

 सीधा-सादा  और  अहानिकारक  विधेयक  सा  दीखता  हैं  क्योंकि  यह  केवल  यह  चाहता  है  कि  मूल
 नियम  सरकारी  दफ्तरों  को  भी  मिलाया  जाता  चाहिए  ।  लेकिन  इन  संशोधनों  की  कई  उपशाबाएं

 इससे  कई  भयानक  परिणाम  निकलेंगे  जिनकी  इन  अधिनियमों  को  संशोधित  करने  के  बाद  आने  की

 सम्भावना  इन  दो  आधारों  पर  मैंने  अपने  मामले  को  खड़ा  किया  है  ।

 अभी  कुछ  ही  ठिन  पहले  हमारे  देश  के  माननीय  श्रम  मंत्री  जी  ने  साबंजनिक  क्षंत्र  के
 उपक्रमों  की-तस्वीर  हमारे  सामने  प्रस्तुत  की  मैं  उनके  वक्तव्य  से  उद्धूत  करना  चाहूंगा  जिसमें  यह
 कहा  गया  है  कि  “31  1:90  को  इन  इकाईयों  की  संख्या  244  इन  पर  कुल  निवेश
 उमी  तारीख  को  99,03,015  करोड़  रुपए  था  ।

 इन  सभी  131  एककों  में  लगभग  एक  लाख  करोड़  रुपया  लगा  हुआ  है  जिसमें  अजित  85  प्रतिशत

 पूजी  निवेश  और  5141  करोड्ट  रुपए  करा  संचित  लाभ  भी  सम्मिलित  है  ।  घाटा  देने  वाले  एकक  98

 हैं  ।  घाटे  की  राशि  1959  करोड़  रुपए  इन  98  एककों  में  से  5.  एकक  तो  लम्बे  समय  से  घाटा  देने
 वाले  एकक  हैं  ।  इससे  हमें  समझ  लेता  चाहिए  कि  क्योंहर  ये  98  एकक  और  विशेषकर  58  एकक
 कालिक  रूप  से  रुग्ण  हो  गये  क्या  लाभ  और  हानि  से  ही  इसको  हम  माप  सकते  हैं  ?  यदि  लाभ
 और  हानि  ही  किसी  इकाई  हो  योग्यता  को  निर्धारित  करने  का  मापदण्ड  है  और  वह  भी  साबंजनिक
 क्षेत्र  क ेलिए  भी  तो  मैं  समक्नता  हूं  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  अवधारणा  के  मूलभूत  सिद्धान्त  को  हम
 निराधार  कर  रहे  हैं  |  सावंजनिक  क्षत्र  आत्मनिर्मेरता  को  प्राप्त  करने  के  लिए  अपने  ही  ढंग  से  अपनी
 जाधिक  स्वतन्त्रता  सराकत  बनाने  और  विदेशों  के  दबाव  का  मुकाबला  करने  के  लिए  बनाया  गया  था  ।
 प्रश्न  मात्र  यह  नहीं  था  कि  कितने  धार  का  निवेश  किया  गया  है  और  कितना  लाभ  प्राप्त  हुआ  इसे
 राजस्व  प्राप्ति  के  रूप  में  या  लाभ  हानि  के  रूप  में  प्राकक्नलित  नहीं  किया  गया  सार्वजनिक  क्षेत्र  की
 स्थापना  का  मूल  दर्शन  देश  की  आ्थिक  स्वतंत्रता  को  मजबूत  करना,ओर  प्रगति  को  सुरक्षित  करना  है
 तथा  बौद्योगिक  विकास  को  त्वरित  उसे  आहरी  ह॒स्ताक्षप  से  मुक्त  रखना  और  उन  अन्य  इच्छुक
 देशों  के  हस्तक्षे  प  से  मुक्त  रखना  जो  हमारे  विरोधी  मैं  ऊठोर  शब्दों  का  प्रयोग  भी  नहीं  कर  हूं
 क्योंकि  बह  यह  पसन्द  नहीं  करते  हैं  ।

 सामाजिक  एकता  और  सामाजिक  प्रयोजन  का  भी  प्रश्न  है  ।  इभलिए  सामाजिक  उपयोगिता
 और  सामाजिक  उद्देश्य  को  भी  किसी  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  इकाई  की  स्थिति  को  निर्धारित  करने  का  एक
 मापदण्ड  माना  जाता  श्रममंत्रालय  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  है  कि  98  इकाईथां  रुग्ण  हु ंऔर
 इनमें  से  50  इकाईयां  तो  चिरकालिक  रुग्ण  क्‍या  वित्त  मंत्रालय  खास  करके  सार्वजनिक  क्षेत्र
 के  उद्चमों  में  या  इस  प्रकार  के  तन्त्र  ने  ऐसा  होई  विश्लेषण  किया  है  कि  उस  सामाजिक  उफ्योगिता  और
 सामाजिक  उद्देश्य  पर  विचार  करने  के  क्या  कारण  हैं  जिसकी  वजह  से  इन  सावंजनिक  क्षेत्र  के  98
 क्रमों  को  स्थापित  किया  गया  करने  के  लिए  ध्यान  में  रबा  गया  जय  तक  इसको  स्पष्ट  नहीं
 कर  दिया  जब  तक  इसकी  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  सरकार  की  स्थिति  को  समझता  कठिन
 खासकर  जब  देग  के  श्रम  मंत्री  ने  जो  स्थिति  ग्रहण  की  हैं  और  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  उसके  अनुसरण  में
 इस  संगोधन  विधेयक  के  बारे  में  जो  स्थिति  अपनाई

 -
 3  1991

 सरकार  के  लिए  खासकर  वित्त  मंत्री  द्वारा  इस  मुद्दे  को ंबी०  आई०  एफ०  आर०  करो  सौंपा

 जाना  रामबाण  सिद्ध  तो  अब  हमें  बी०  आई०  एफ०  आर०  की  कार्य-निष्पादकता  का  भी
 विश्लेषण  कर  लेना  जहां  तक  मुझे  याद  एक  हजार  से  अधिक  मामले  बी०  आई०  एफ०  .
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 आर०  को  भेजे  गए  जिसमें  से  केवल  475  मामलों  का  अन्तिम  रूप  से  निपटारा  किया  474.
 एककों  में  136  एककों  को  बी०  आई०  एफ०  आर»  ने  बन्द  करने  का  सुझाव  दिया  उन्होंने
 सिफारिश  की  कि  इन्हें  बन्द  किया  जाये  |  इनमें  से  338  मामलों  में  पुनर्स्थापन  कार्यत्रम  स्वीकृति
 प्रदान  की  गयी  थी  ।  इस  मामले  मैं  पश्चिम  बंगाल  की  वास्तविक  स्थिति  के  बारे  में  उल्लेख  करना
 चाहूंगा  ।

 इस  राज्य  में  साव॑जनि  5  क्षेत्र  और  गै  र-सरकारी  दोनों  प्रकार  की  बहुत-सी  फैक्टरियां  €ग्ण
 इसका  कारण  क्या  गह  भमथ  उस  पर  चर्चा  करने  का  नहीं  लेकिन  हमें  ध्मक्ष  लेना  चाहिए

 कि  बी०  आई०  एफ०  आर०  वी  उन  मामलों  के  वारे  में  क्या  भूमिका  रही  हैं  जो  पश्चिमी  बंगाल  ने  उन्हें
 भेजे  थे  ।

 मेरी  सुचना के  अनुसार  46  एककों  के  मामले  बी०  आई०  एफ०  आर०  के  पास
 -  1987  से  लम्बित  पड़े  हुए  केवल  दो  एककों  बारे  में  उन्होंने  अगना  अन्तिम  निर्णय  दिया  ओर

 दुर्भाग्यवग  वह  निर्गेव  बन्द  करने  का  है  |  वहू  निर्गेप  भी  उन्हें  बन्द  करने  का  यही  बी०  आई  ०

 एफ०  आर»  की  कार्य-तिष्पादकता  तो  मैं  समझता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  ने  विदेश  में  जो  वक्तव्य  दिया

 है  कि  वे  इन्हें  बन्द  करना  वाह  हैं  तो  यह  उनके  अनुसार  रामब्राण  भिद्ध  यही  उनकी  असली  मंशा

 है  ।  इन  रुग्ण  एकक़ों  को  बन्द  करना  ही  उनकी  असली  मंगा  लेकिन  वे  बी०  भई०  एफ०  आर०  के

 जरिये  अमंतोष  पकट  कर  रहे  वे  यह  दिखाना  चाहने  हैं  कि  सरकार  मजदूरों  के  हितों  को  संरक्षण

 प्रदान  करने  को  तैयार  है  और  यह  कि  सरकार  मजदूरों  के  बारे  में  चितित  मेरे  श्री  देवडा  भी

 चनौती  दे  रहे  थे  कि  यदि  सरकार  मजदूरों  के  हितों  की  देखभाल  नहीं  कर  सकती  है  तो  वह  सत्ता  में  भी

 नहीं.रह  सकती  है  ।  इसलिए  सरकार  को  मजदूरों  के  हितों  को  देखना  चाहिए  और  उनकी  रक्षा  करनी

 चाहिए  ।  केवल  लोगों  को  धोखा  देने  के  केवल  मजदूरों  की  आंब्ों  में  धूल  डालने  के  लिए

 बी०  आई०  एफ०  आर०  का  सहारा  लिया  मैं  एक  वार  फिर  अपना  आरोप  दोहराता  हूं  कि  मंशा

 कुत्सित  है  ।  .

 मैं  समझत  सकता  हूं  कि  सोवियत  संघ  और  पश्चिमी  देशों  के  बारे  में  कई  उदाहरण  दिए  जाते

 पूरी  की  पूरी  आथिक  नीति  में  संशोधन
 के

 का  ee
 आर

 कर
 का  ‘

 ।

 उन्होंने  से  लाने  का  और  सार्वजनिक  क्षेत्र  को  वन्द  करने  का  निश्चय  कर  लिया

 उन्होंने  जी  वा  वस्था  को  उखाइ  फेंकना  चाहते  हैं  जैसाकि  वे  इसे  समझते  लेकिन  आप  क्‍या

 १
 कह  रहे  आपने  देश  को  यह  आश्वासन  देते  हुए  पू  जीआदी  अर्थव्यवस्था  को

 खड़ा  किया  है  कि  सरकारी

 क्षेत्र  पू'जीवादी  विकास  को  बराबर  करने  का  उपकरण  होगा  और  उसका
 ऊंचा

 स्थान  होगा  ।  आपको

 उस  नीति  की  जड़े  काटने  में  जरा  सी  भी  लज्जा  का  अनुभव  नहीं  हो  रहा  है  जिन्हें  पं  जवाहर  लाल

 नेहरू  ने  या  कांग्रेस  पार्टी  ने
 समग्र  रूप  से  स्थापित  किया  था  ।

 |
 कर  हैरानी  होती  है  कि  कुछ  भारतीय  जनता  दल  के  सदश्य  ऐसा  समझते  हैं  कि  यहः

 ह  उचित  है  कि  सरकार  नेहरुवादी  नीतियों  से  दर  होती  जा  रही  और  सरकार

 हे  भी  दूर  होती  जा  रही  इसमें  कहीं  पर  तो

 al

 के  पहुंच  में  समीप

 हीं  नों  की  वि  में  और  सदन  में  भी  यह  प्रतिबिबित  हो  है  |  यह
 हक

 पर  विधेयक
 तक  ही  नहीं  है  बल्कि  पूरी  की  पूरी  शतक  कक  में

 भ  देखने  को  मिलेगी  जिसे  सरकार  मनतवाना  चाहती-है  और  भारतीय  जनता  दल  जिसका  पालन

 .  .  क़रवाना

 मैं  जानता  हूं  कि  उन्होंने

 ४  मुझे  यह  देख

 अच्छी  वात  है  क्योंकि  य

 सार्बजमिक  क्षेत्र  की  अवधारणा  से

 पक
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 चित्त

 इसलिए  मूल  नीति  पर  हम  इसका  विरोध  करते  हैं  और  हम  इसका  हर  प्रकार  से  हर  कोण  से

 विरोध  करते  हैं  ।

 अब  मैं  अन्तिम  प्रश्न  पर  आता  हूं  और  वह  है  क्या  सरकार  ने  कभी  भी  उन  138  बन्द  एककों
 के  बारे  में  पता  करने  की  कोशिश  की  जो  बन्द  कर  दिए  गये  और  जिन्हें  बी०  आई०  एफ०  आर०  की

 सलाह  और  निर्णय  पर  बन्द  करवा  दिया  क्या  कभी  आपने  मजदूरों  के  बारे  में  सोचा  ?  क्या

 कभी  भी  आपने  मजदूरों  के  भाग्य  के  बारे  में  जानने  की  कोशिश  की  उनकी  क्या  स्थिति  है  ?  ये  सभी

 एकक  वी  ०  आई०  एफ०  आर०  के  निर्णय  के  अन्यगंत  बन्द  कर  दिये  गये  क्‍या  आप  चाहते  हैं  कि

 साबंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  भी  यह  निर्णय  दोहराया  जाए  ?

 फिर  इस  औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुर्नानर्माण  बोर्ड  ने  338  एककों  को  पुनर्जीवित  करने  का

 सुझाव  मैं  नहीं  जानता  कि  आपको  आंकड़े  प्राप्त  हो  गए  मुझे  आंकड़े  प्राप्त  हो  गये

 हैंਂ
 '

 श्री  इस  जीत  गुप्त  :  क्या  उनको  पुनर्जीवित  किया  जा  चुका  है  ?

 श्री  चित्त  बस  :  यहीं  तो  मैं  उनसे  पूछ  रहा  हूं  ।

 इन  333  इकाइयों  में  से  कितनी  इकाइयों  को  पुनजिवित  किया  गया  हैं  जिनके  लिये  औद्योगिक
 तथा  वित्तीय  पुनानिर्माण  बोडं  द्वारा  पुनर्जीवित  करने  के  कार्यक्रम  का  निर्णय  लिया  गया  था  ?  इन  338

 इकाइयों  का  वर्तमान  दर्जा  क्या  हैं  ?  जब  तक  ये  वातें  हमें  स्पष्ट  नहीं  कर  दी  जाती  मैं  यह  कैसे  कह
 सकता  हूं  कि औद्योगिक  और  वित्तीय  पुननिर्माण  बोड़  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  लिए  राम  बाण

 होगा  और  कामगारों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिएस  कार  के  आश्वातनों  पर  विश्वास  किया  जायेगा  ।

 इन  पर  विश्वास  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 सुरक्षा  तन्‍त्र  के  बारे  में  उल्लेख  किया  गया  पिछली  बार  भी  मैंने  इसके  बारे  में  उल्लेख
 किया  था  ।  राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  रखने  के  प्रति  सरकार  का  क्‍या  विचार  है  ?  इसका  आकार  क्‍या  है  ?
 इसके  कार्य  निष्पादन  के  तरीके  क्या  हैं  ?  इभके  सिद्धान्त  क्‍या  होंगे  ?  इन  सभी  बातों  की  हमें  जानकारी

 नहीं  है  ।  ये  सभी  बातें  कल्पना  मात्र  हैं  ।

 वित्त  मन्त्री  महोदय  के  भाषण  में  बहुंत-सी  ब/तों  का  उल्लेब्व  किया  गया  लेकिन  इसका  यह
 अये  नहीं  है  कि  समा  में  वित  मल्जी  द्वारा  दिये  गये  वक़तठ्य  में  की  गई  सभी  उद्वोषणाओं  को  क्रियान्वित
 किया  गया  है  अयवा  लाबू  किया  यात्रा  है  ।  इश्ठा  उल्लेब  उनके  बजट  भावण  में  किया  गया  राष्ट्रीय
 नत्रीकरण  जो  कापगारों  के  लिये  तन्‍्त्र  प्रदान  कर  सकता  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  की

 है  ?  जहां  तक  मैं  जातता  मात्र  यह  घोवणा  की  गई  है  ?  गई  थी  कि  उसमें  250  करोड़  रुपये  होंगे  ।
 और  मेरे  विवार  से  विश्व  बैंक  ने  इस  सुरक्षा  तन्त्र  या  राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  को  अब  तक  50  करोड़
 डालर  दिये  क्या  माननीय  मन्त्री  यह  स्पष्ट  करने  का  कष्ट  करेंगे  कि  राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  को
 उपयोग  में  लाने  के  क्‍या  नियम  हैं  ?  इसका  आकार  क्या  होगा  ?  इथ  नि.ध  का  अन्य  ब्यौरा  कया  होगा  ?
 क्या  उन्होंने  इस  वात  पर  जिवार  किया  है  कि  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुर्ननर्माण  बोर्ड  द्वारा  विये  गये

 इस  तरह  के  निर्णय  के  कारण--कुछ  समय  के  लिए  मानते  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को
 बन्द  कर  दिया  गया  था  ?  इनमें  लगभग  8.12  लाख  श्रमिक  अन्‍्त्रेस्त  कया  उन्होंने  कभी  यह  सोचा

 है  अथवा  विश्लेषण  किया  है  कि  इनमें  से  कितनों  की  छंटनी  की  कितनों  को  रोजगार  से  _,
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 निकाला
 उनमें  से  कितनों  को  वैकल्पिक  नौकरी  दी  जा  सकती  उनमें  से  कितनों  को  पुन प्रशिक्षित  किये  जाने  की  आवश्यकता  उनको  पुनर्जीवित  करने  केः  लिये  कितनी  राशि  उपलब्ध  कराई

 जायेगी  ?

 बिस  मन्‍्त्रो  मममोहन  यह  उसी  उदृंश्य  के  लिए  है

 थी  चित्त  आप  इसे  स्पष्ट  सभा  को  विश्वास  में  लो  ।  राष्ट्र  को  विश्वास  में
 श्रमिक  वर्ग  को  विश्वास  में  लो  ।  यदि  ऐसी  स्थिति  है  तो  इसके  लिये  जल्दी  क्‍या  अब  श्रम  मंत्री
 महोदय  ने  यह  विश्वास  दिलाया  है  कि  एक  त्रिपक्षीय  समिति  का  गठन  किया  जायेगा  और  यह  त्रिपक्षीय
 समिति  आधार  निर्धारित  मेरा  विचार  है  और  मुझे  आशा  है  कि  जिन  बातों  को  मैं  यहां  कह  रहा
 हूं  त्रिप्षीय  समिति  उन  सभी  बातों  पर  विचार  करेगी  ।  त्रिपक्षीय  समिति  को  राष्ट्रीय  नवीकरण
 कोष  के  बारे  पुन  प्रशिक्षण  देने  के  कार्यक्रम  और  पुनर्जीबित  करने  के  कार्यक्रम  आदि  के  बारे  में  किसी
 निष्कर्ष  पर  पहुंचने  दो  ।

 जल्दो  क्‍या  यदि  विधेयक  को  त्रिपक्षीय  समिति  का  निष्कर्ष  आने  अनिक  वर्ग
 की  स्वीकृति  भी  उपलब्ध  कराये  जाने  तक  और  अपने  देश  में  राष्ट्रीय  आम  सहमति  तैयार  होने  तक  टाल
 दिया  तो  सरकार  को  क्‍या  आपत्ति  है  ?  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  तो  इस  विधेयक  को  समर्थन
 देना  असम्भव  है|

 विश्व  बैंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  नियोक्‍ता  के  अधिकारों  की  सुरक्षा  करना  चाहते  हैं  ।
 नियोक्‍ता  के  वे  कौन  से  अधिकार  हैं  जिसको  वे  सुरक्षा  प्रदान  करना  चाहते  वे  चाहते  है  कि  ज॑साकि
 निषोक्‍ताओं  को  रोजगार  देने  का  अधिकार  है  उन्हें  वर्ास्त  करने  का  भी  अधिकार  है  ।  नियोकता  होने  के
 नाते  यदि  उन्हें  किसी  एकक  को  बन्द  करने  का  भी  अधिकार  है  यदि  वह  लाभ  अजित  नहीं  कर  रहा
 हो  ।  विश्व  बेंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  सिद्धास्तवादियों  के  अनुसार  यह  नियोक्‍ता  का  मूल
 अधिकार  है  ।  नियोक्ता  का  यह  अनतिक्रम्य  अधिकार  भारत  जैसे  उस  देश  में  स्वीकार  नहीं  किया  जा
 सकता  जो  गरीब  जिसे  अधिक  रोजगार  की  आवश्यकता  जिसे  वितियमित  अधंव्यकस्था  की
 जाषश्वकता  जिसे  योजनागत्‌  अथेव्यवस्था  की  आवश्यकता  हो  तथा  जिसे  योजनाभत्‌  क्किास  की

 आवश्यकता  नियोक्‍्ता  के  अधिकार  पर  पावन्दी  की  आवश्यकता  है  ।

 इस  पक्ष  के  बहुत  से  सदस्य  सरकारी-क्ष त्र  की  साधारणतया  यह  कहकर  निम्दा  कर  रहे  हैं  कि

 यह  लाभ  अजित  नहीं  कर  यह  हामि  उठाने  वाला  क्षेत्र  इसे  बन्द  कर  देना  मैं  यह
 दर्शाने  के  लिए  लचु  मांकड़े  देना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  के  राजस्व  में  सरकारी  क्षत्र  का  भी  मोगदान

 रहा  99,315  करोड़  रुपये  का  कुल  पू  जी  मिवेश  किया  गया  सरकारी  क्षेत्र  के  उकक्रमों  द्वारा

 अब  तक  आस्तरिक  संसाधतों  ढारा  54,470  करोड़  रु०  का  संग्र हण  किया  गया  उत्पाद

 तिनमित  आय-कर  जादि  से  सरकार  को  1,13,135  करोड़  रु०  की  आय  होती
 इन  शबकों  भिलाकर  वर्ष  1990  तक  संसाधनों  से  कुल  1,70,375  करोड़  र०  के  राजस्व  का

 संग्रहण  किया  गया  है  ।  लगभग  एक  लाख  करोड़  हयये  का  पूजी  निवेश  क्रिया  गया  हारे  देश

 में  सरकारी  क्षेत्र  हारा  लगभग  75000  करोड़  रु०  का  कुल  लाभ  अजित  किया  गया  आप  उसे

 बदनाम  करता  चाहते  आप  उसे  नष्ट  करना  चाहते  उससे  हमारा  देश  संकट  में  पड़  जाबेगा  ।  मुझे

 आाशा  है  और  मैं  अनु  रोध  करता  हूं  कि  इस  अवसर  पर  कांग्रेस  पक्ष  के
 सदस्य  भी

 इस  स्थिति  को
 समझेगे

 भौर  यह  देखेंगे  कि उसकी  अपनी  सरकार  इस  अनधंपूर्ण  रास्ते  पर
 भागे  न  बढ़े  जोन  तो  मपने  स्वयं  के
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 चित्त  बसु  ]
 सामथ्यं  स ेऔर  न  ही  स्वेच्छा  से  वहां  हुई  ne  द  जातक्ी  अल्वमत  की  सरकार  याद

 आपको  अभी  राजनैतिक  स्थिरता  प्राप्त  करती  यदि  आप  इस  तरह  से  श्रमिक्रों  के  हितों  <

 विहद्व  काये  करेंगे  तो  इत्त  देगहा  उमिह  गे  आउको  माफ  नहीं  करेया  ।

 थी  के०  पो०  सिंह  देव  :  मैं  गत  दो  दिनों  से  बड़े  धैयें  स  सभा  के  दोनों  पक्षों
 विशेषकर  विपक्ष  के  अर्थपूर्ण  भाषणों  को  सुनता  आ  रहा  दोनों  पक्षों  जो  विधेयक्र  का  समर्थन  कर

 रहे  हैं  और  वे  जो  विधेयक  का  विरोध  करते  हँ--के  अर्थपूर्णं  भाषणों  से  एक  बात  स्पष्ट  है  कि  प्रत्येक

 यह  चाहता  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र  प्रभावी  तथा  सफल  मेरे  वितार  से  माननीय  वित्त  मनन्‍्त्री  महोदय
 भी  केवल  यही  करना  चाहते  अतः  मैं  इस  विधेयक  विशेषकर  संशोधन  का  जो  समर्थकारी  खण्ड
 समर्थन  करता  हूं  ।

 समर्थकारी  खण्ड  के  उहं ये  एवं  कारण  क्या  हैं  ?

 इसमें  यह  दिया  गया  है

 यह  आवश्यक  हो  गया  है  दशएों  के  पश्वात्‌  उन्होंने  अनुभव  किया  है  कि

 यह  आवश्यक  है--क़ि  सरकारी  क्षेत्र  की  औद्योगिक  कम्पनियों  पर  उक्त  अधिनियम  के
 बन्धों  को  लागू  किया  जाये  ताकि  इस  तरह  की  रुरण  औद्योगिक  कम्पनियों  के  मामले  औद्योगिक  '

 ओऔर  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  के  पास  पुनर्जीवन  अथवा  पुनःस्थापन  योजनाओं  को  तंयार  करने
 अथबा  उन्हें  बन्द  जैसाकि  बोर्ड  उचित  समझे  के  लिए  भेजा  जा  सके  ।”

 और  यह  औद्योगिक  और  तित्तीय  पुर्नानर्माण  बोर्ड  क्या  है  ?  यह  मूल  नीति  की  पैदाइश  यह
 1987  में  बनाये  गये  रुरण  औद्योगिक  कम्पनी  अधिनियम  की  सृष्टि  ह ैऔर  यह

 कार्य  करने  औद्योगिक  और  वित्तीय  पूर्नानर्माण  बोडई  के  लक्ष्य  क्या  इसके  लक्ष्य  सम्भंवतः
 जीवनज्म  रुरणण  औद्योगिक  कम्पनियों  को  यथागीघ्र  पूनर्जीवित  और  पूनःस्थापित  करने  और  उत्पादकता

 पहलू  को  बचाकर  उबारना  है  अथवा  उन  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनियों  से  जो  जीवनक्षम  नहीं  हैं  उनकी
 सम्पदा  की  नीलामी  करके  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थानों  ों  देय  बकाया  राणि  को  वसूल  करना

 दण्ड  क्‍या  है  ?  कम्पनी  रात  वर्ष  से  भी  अधिक  प्रानी  इसके  सभी  लक्ष्य  नकारात्मक
 और  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  इसने  नकद  घाटा  उठाया

 मैं  मी  अपने  वरिष्ठ  मित्र  श्रेष्ठ  सुवकक्‍ता  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  की  आगंका  से  सहमत  हूं  ।  औद्योगिक

 और  वित्तीय  पु्नतिर्माण  बोर्ड  का  स्वरूप  क्‍या  उसी  रचना  क्‍या  इसकी  क्षमता  क्‍या  है  और  '

 इसकी  क्या  है  ?  यदि  मैं  यह  उद्धृत  कर  सकता  तो  एक  पुरानी  कहावत  है  कि  युद्ध
 इतमा  गम्भौर  है  कि  इसे  केवल  सेनापतियों  के  ऊपर  ही  नहीं  छोडा  जा  सकता  है  |  अतः  बहुत  से  माननीय

 सदस्वी  की  इन  आशंकाओं  को  माननीय  वित्त  मन्त्री  द्वारा  दूर  किया  जाना  चाहिए  कि  औद्योगिक  और

 विज्तीय  पु]नर्निर्माण  बोर्ड  वृद्ध  सेवानिवृत्त  लेखाका रों  का  केवज  एक  समूह  हे  क्योंकि  इस  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपंक्रमों  को  जो  विगत  चार  दशकों  से  हमारे  देग  में  अपने  में  राष्ट्रीय  आत्म-निर्भरता  और
 लंबन  लाने  के  लिए  कतिपय  स!माजिक-राजनैतिक  और  अन्य  लक्ष्यों  कु  सीथ  स्थापित  *

 किया  गया  था  ताकि  हम  अपनी  आथिक  अपनीਂ  आथिक  नीतियों  में  स्वतन्त्रता  प्राप्त  कर
 सके  और  अपने  प्रजातन्त्रीय  देश  के  स्वतन्त्र  विदेश  नीति  और  आधिक  नीति  तथा  स्वतन्त्र
 सम्पन्न  नीति  रख  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  माननीय  वित्त  मन्त्री  ..

 लाने
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 aE  को औद्योगिक और वित्तीय पु्नानर्माण बोर्ड की प्रभावकारिता और क्षमता  तथा छः
 को  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुर्नानर्माण  बोर्ड  की  प्रभावकारिता  और  क्षमता  तथा  स्वरूप  के  बारें में
 तथा  इन  लोगों  के  बारे  में  जो  इसे  वलान  हमारे  सन्देहों  को  दूर  करना  चाहिए  ।  क्योंकि  जब  इस
 सम्मानित  सभा  में  वन  संरक्षण  अधिनियम  पारित  किया  गयाथा  तो  हमारे  इसी  तरह  के  सन्देह  थे  ।
 वन  संरक्षण  अधिनियम  में  यह  दिया  गया  है  वन  अधिकारी  अपनी  बैठक  में  यह  निर्णय  देंगे  कि
 क्या  कतिपय  विद्युत  परियोजनाओं  को  चलाने  ऋतिपय  उद्योगों  का  स्थापित  करने  की  और  कतिपय
 सड़कों  को  बनाने  की  अनुमति  दी  जाये  अथवा  उनके  पास  बिना  किसी  उत्तरदायित्व  के  आधिकार

 है  ।  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  एक  सलाहकार
 निकाय  क्या  यह  एक  अनुशंसात्मक  विकास  है  अथवा  अधिदेशात्मक  निकाय  है--यह  किस  प्रकार  का
 निकाय  है  अथवा  अधिदेगात्मक  निकाय  है--यह  किस  प्रकार  का  निकाय  है  और  इसकी  सिफारिशें
 सरकार  अथवा  तित्त  मन्त्रालय  में  कितनी  प्रभावी  हैं  ?  अब  मुझे  यह  विधान  प्रस्तुत  करने  के  लिए
 नीय  वित्त  मन्त्री  महोदय  को  दो  कारणों  से  बधाई  देनी  पहला--मुझे  अपने  राज्य  उड़ीसा  से  यह
 पता  चला  है  कि  इस  तरह  के  विधान  के  न  होने  से  सरकारी  क्षंत्र  के  हमारे  चीनी  के  सयंत्रों--जिन्हें
 1982-83  में  स्थापित  किया  गया  था  निजी  क्षेत्र  को  बेच  दिया  गया  है  क्योंकि  इन  संयंत्रों  के
 नवीकरण  के  उन्हें  पुनः  स्थापित  करने  के  उन्हें  पुनः  चमकाने  के  लिए  और  उनके  कार्य  की

 आलोचनात्मक  जांच  करने  के  लिए  इस  तरह  का  कोई  तनन्‍त्र  विद्यमान  नहीं  है  ।  इसी  प्रकार  हजारों  करोड़
 रुपये  के  चाजज-क्रोमों  संयंत्र  का  मामला  है  जिसे  निजी  क्षेत्र  को  बेच  दिया  गया  इसके  साथ

 ऋमीसोर  जो  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रतित्रन्धित  बस्तु  मानी  गई  को  भारत  के  एक  बहु-राष्ट्रीय  बड़े
 घराने  को  देने  के  लिए  इनके  सम्पूर्ण  खनन  अधिकारों  को  दहेज  की  तरह  देने  की  मांग  की  जा  रही  है  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  अपनी  आंखें  बन्द  रखना  चाहेगी  या  कुछ  सुधारात्मक  उपाय

 इसलिए  मैं  औद्योगिक  तथा  त्रित्तीय  पुनननिर्माण  बोर्ड  के  इस  तन्त्र  को  लाने  के  लिए  उन्हें  बधाई

 देता  हूं  ताकि  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  को  जो  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  जशवन्त  सिंह  के

 नुसार-सरकारी  धन  है---को  बेचे  जाने  से  रोका  जा  सके  ।  यह  राष्ट्र  का
 धन  यह  न  तो  डा०  मनमोहन

 सिंह  का  है  न  ही  श्री  पी०  वी०  नरसिन्‍्हा  राव  का  धन  है  और  न  ही  किसी  व्यक्ति  का  धन  यहू  राष्ट्र
 का  धन  है  और  हम  न्यासी  के  रूप  में  संसद  के  माध्यम  से  राष्ट्र  के  प्रति  उत्तरदायी  भर  मुझे

 विश्वास  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  भी  या  तो  राज्य  विधान  सभा  या  संसद  जोकि  सर्वोच्च
 विधायी  निकाय  के  प्रति  अपना  उत्तरदायित्य  निभाना  यहां  हम  लोगों  की  सर्वोत्तम  इच्छाओं

 को  व्यक्त  करते  हम  लोगों  के  प्रति  उत्तरदायी  हैं  ।  ह

 दूसरा  कारण  जिसके  लिए  मैं  वित्त  मन्‍्त्री  को  यह  विधान  लाने  के  लिये
 बधाई

 देता  यह  है

 कि  उन्होंने  वर्ष  1991  के  कांग्रेस  के  घोषणा-पत्र  में  हमारे  नेता  स्त्र्गीय  श्री
 राजीव

 गांधी  द्वारा  राष्ट्र

 को  दिये  गये  बचन  को  ही  कार्य  रूप  देने  का  प्रभास  किया  और  मैं  उद्धृत  करता  हूं  :
 ।

 उद्योग  और  रोजगार  के  विकास  के  लिंए  सरकारी  क्षेत्र
 निर्णायक

 है  ।  तथापि  समयोपरान्त  सरकारी  क्षेत्र  की  कुछ  कम्पनियां
 अप्रभावी

 और  महंगी  हो
 गई  इस  स्थिति  को  ठीक  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  सरकारी

 क्षेत्र  को  नबीन
 परिवतंन

 लाते  रहना  चाहिए  और  राष्ट्रीय  महत्व  के  अनुकूल
 क्षेत्रों  .  को  नेतृत्व  प्रदान  करते

 चाहिए  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  पास  इसके  लिए  संसाधन  हैं  और  इसलिए  उसे  उन  नई

 जिन्हें  अत्यधिक  पूंजी  निवेश  की  आवश्यकता  की  खोज  करते
 दहना  चाहिये  ।

 |
 नये

 क्षेत्रों  में  इस  योजनाबद्ध  और  अग्रगामी  पहलकदमी  के  लिए  सरकारी
 क्षत्र  के  लिए

 कतत
 दायित्व  के  कुछ  निर्णायक  क्षेत्रों  को  छोड़ना  वांछनीय  होगा  ।  कांग्रेस  सरकारी  क्षेत्र  की  उन
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 न्‍ननकककननननननपनन-नननान  नि  न  ननन  न  तन  क्षंत्रों  में  निजी ओर  न  ऊरभ  नमन»

 क्षेत्रों  से  धीरे-धीरे  त्रापसी  देखना  चाहेगी  जिन  क्षंत्रों  में  निजी  ओर  संयुक्त  क्षंत्रों  न ेबिकास

 की  क्षमता  विकसित  कर  ली  सरकारी  क्षत्र  को  ये  आवश्यकताएं  होगी  :  (7)  )

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)

 (8)  (9)  विश्यव्यापी  दृष्टिकोण  और  साहसिक  प्रतियोगी  वातावरण  ।  इसे  कम  सरकारी

 हस्‍्तकष  सुदृढ़  और  व्यावसायिक  रूप  से  साहसिक  निर्णय  लेने  वाले  सक्षम  सर्वोत्तम

 प्रबन्धन  प्रतिभाओं  को  भ्राकर्षित  कर  पाने  की  योग्यता  और  राष्ट्रीय  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  के

 लिए  अनुकूल  दीघेकालिक  योजनाएं  बनाने  की  भी  आवश्यकता  है  ।”

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इस  विधान  में  यह  किया  गया  है  कि

 औद्योगिक  और  विश्तीम  निर्माण  बोर्ड  उन  पहलुओं  पर  परामर्श  देने  के  काबिल  है  जिनको  राष्ट्र  को

 विए  यछ  हमारे  वचन  में  सम्मिलित  किया  गया  है  ।

 समाप्त  करने  से  पहले  मैं  दो बात  और  कहना  चाहता  एक  यह  है  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम
 का  एक  उदाहरण  है  जिसे  यह  में  कुछ  किया  गया  था  और  जो  उड़ीसा  के  तलचर  में  कोयले  पर
 जाधारित  उवंरक  संयन्त्र  यह  अपनी  तरह  का  एशिया  में  कोयले  पर  आधारित  पहला  उर्वरक  संकत्र

 और  इसकी  क्‍या  समस्थाएं  थी  ?  एक  समस्या  यह  थी  कि  विदेशी  मुद्रा  की समस्या  के  कारण  वियत

 बीस  वर्षों  में  पूर्वी  व्रोप  के  ऐसे  देशों  से  कई  उपस्कर  खरीदे  गए  थे  जहां  से  रुपयों  के  भुगतान  पर

 देन  की  सुविधा  उपलब्ध  इसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  परियोजना  को  वेमेल  और  घटिया  स्तर  के
 उपस्कार  भेजे  गए  ।  दूसरी  समस्‍या  मूल  डिजाइन  कार्यक्षमता  की  बेमेल  स्थायीरूष  से

 विद्युत  आपूर्ति  की  भटिया  स्तर  के  कोयले  संयंत्र  को  आर-बार  शुरू  करने  और  बन्द  करने  से
 उत्पादन  में  अस्यशिक  घाटा  इसके  अतिरिक्त  प्रौद्योगिकीय  आधुनिकीकरण  और  अम्य
 समस्याजों  तथा  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  वित्तोय  सहायता  की  समस्या  को  दूर  करने  का  कभी  प्रयास  नहीं
 किया  गका  और  आंज  यह  हालत  है  कि  सरकारी  क्षत्र  को  धमकियां  दी  जा  रही  जैसाकि  श्री

 इस्द्रजीत  ने  कहा  है  कि  श्रमिक  इस  बात से  संत्रस्त  एवं  आंतकित  है  कि  तलचर  के  कोयले  पर  आश्रित
 संबस्त्र  को  अम्द  किया  जा  सकता  जा  सकता  है  |  इसी  संयंत्र  ने  अब  औद्योगिक  और  विक्तीय  पुम्थिर्भाण
 बोर्ड  को  अनुरोध  किया  मैं  नहीं  जानता  कि  ओश्योमिक  और  बित्तीय  पुननिर्माय  बोर्ड  में  इन  सभी
 पहलुओं  की  जांच  करने  की  विशेषज्ञता  तथा  निपुणता

 मैं  केवल  कुछ  आंकड़ों  को  उद्धृत  जिनको  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  चित्त  बसु  ने  भी  उद्धुत
 किया  अपनी  बात  समाप्त  करना  चाहता  हूं  और  ये  सरकारी  क्षंत्र  के  उद्यमों  की  स्थिति  दर्शाने  बाले
 पत्र  के  सम्बन्ध  में  इनको  मैं  इण्डियन  एक्सप्रेस  से  उद्धृत  कर  रहा  हूं  जो  सरकार  के  पक्ष  में  नहीं
 है  बल्कि  सरकार  के  विरुद्ध  ह ैऔर  यह  सरकारी  क्षंत्र  के  उपक्रमों  का  रिकार्ड  है  जिनके  लिए  हम  सभी
 उत्त जित

 इसमें  न  तो  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  दोष  है  और  न  ही  श्रमिकों  और  का  मगारों  का  दोष
 है  ।  लेकिन  मर्ज  तो  कहीं  और  ही  है  ।  मैं  आंध्र  प्रदेश  के  अपने  माननीय  मित्र  से  बहस  नहीं  करना  चाहता
 जो  गखिल  भारतीय  कांग्रेप  कमेटी  और  श्री  नरसिम्हा  राव  पर  खुला  आरोप  लगाते  हो
 सबता  है  उनकी  अपनी  अन्‍्तर्राज्य  पार्टी  में  कुछ  कहा-सुनी  हुई  हो  ?
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 अराायाह2>र  भरा

 लेकिन  इस  पत्र  जो  कि  सरकार के  पक्ष  में  नहीं  है  कुछ  और  ही  कहा  गया  है  ।  मैं  इसे  उद्धुल
 करता

 सकते  ।

 क्षेत्र  की  अपेक्षा  सरकार  अधिक  दोषी  99,315  करोड़  र०  के  कुल  पू  जी
 निवेश  के  244  केन्द्रीय  सरकारी  उपक्रमों  में  स ेकेवल  98  एकफों  का  कार्यनिष्पादन  कम  है  ।
 यद्यपि  वे  संख्या  में  अधिक  हैं  परन्तु  लगाई  गई  पूजी  के  केवल  14.5%  के  लिए  उत्तरदायी

 ये  98  उपक्रम  कई  अर्थों  में  अकुशल  वर्ष  1989-90  में  इनमें  से  किसी  ने  भी  लाभ
 नहीं  दर्शाया  उन्हें  !0,000  करोड़  र०  का  कुल  संचयी  घाटा  हुआ  है  जो  सरकारी  क्षेत्र  के
 सभी  उद्यमों  में  हुए  संचयी  घाटे  का  78%  बनता  है  ।

 इन  98  एककों  में  से  |  5  एकाधिकारी  एकक  हैं  और  83  प्रतियोगिता  के  बाजार  में
 रत  इन  83  एककों  में  से 46  एककों  को  निजी  क्षेत्र  से  रूण  उच्चमों  के  रूप  किया  गया  है  ।
 बाटे  में  चल  रहो  सभी  53  प्रतियोगी  उच्चमों  में  3.90  लाख  व्यवितयों  के  रोजगार  के  मुकाबले
 में  व  1989-90  में  अधिग्रहित  उद्यमों  में  3.13  लाख  व्यक्ति  रोजगार  में  अधिग्रहित
 उद्यमों  में  लगाई  गई  पूजी  1,792.24  करोड़  रु०  है  जबकि  धाटे  में  चल  रहे  सभी  उद्चमों  में
 लगाई  गई  कुल  पूजी  2,357.40  करोड  रु०  इस  प्रकार  अधिग्रहित  एकक  घाटे  में  चल

 रहे  83  उद्यमों  के  80  प्रतिशत  रोजगार  से  कुछ  अधिक  के  लिए  और  उनमें  लगाई  गई  लगभग
 76  प्रतिशत  पू'जी  के  लिए  उत्तरदायी  हैं  ।  अभिग्रहित  एककों  में  वे एकक  आते  हैं  जो  निजी  क्षेत्र

 द्वारा  पहले  रूरण  घोषित  कर  दिये  गये  थे  और  जिन्हें  सरकार  द्वारा  मुख्यतः  रोजगार  बचाने  के

 लिए  अधिग्रहित  किया  गया  था  ।

 सभापति  महोदया  :  श्री  सिह  आप  इसका  उल्लेख  कर  सकते  हैं  लेकिन  इनको  पढ़  नहीं

 ही  के०  पी०  सिह  देव  :  मुझे  आपकी  कृपा  को  आवश्यकता

 सभापति  महोदया  :  आप  लगातार  क्‍यों  पढ़  रहे  हैं  ?

 करी  के०  पो०  सिंह  बेब  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  मैं  यह  दर्शाना  चाहता  हूं  कि

 माननीय  वित्त  मन्त्रो  ने  श्रमिकों  की  सुरक्षा  कैसे  की  है  और  उन्होंने  रूर्ण  उद्यमों  को  उत्पादन  करने  वाले

 उच्चम  बताने  के  लिए  कौन  सा  रास्ता  निकाला  है  |

 सभापति  महोदया  :  मैं  अनुरोध  करती  हूं  कि  आप  समाप्त  करें  ।

 थी  के०  थो०  सिंह  बेब  :  महोदया  ।

 मैं  उद्धृत  कर  रहा  था  :

 दर्शाने  वाले  पेपर  में  यह  दिया  गया  है  कि  अधिग्रहित  उद्यमों  में  व  1989-90

 में  प्रति  कमंचारी  वाधिक  घाटा  15,494  रु०  का  था  जबकि  इन  उद्यमों  में  लगाई  गई  पू  जी  प्रति

 कर्मचारी  57,315  रु०  थी  ।”

 भारत  सरकार  और  वित्त  मन्त्रालय  ने  कामगारों  की  सुरक्षा  की  है  और  मैं  एक  सुस्पष्ट

 आश्वासन  चाहता  हूं  कि  मानतीय  वित्त  मन्त्री  इस  समस्त  श्रमिक  वर्ग  और  देश  को  विश्वास  में  ले

 कि  सुरक्षा  तन्‍त्र  और  राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  श्रमिकों  की  समस्याओं  की  देखभाल  करेगी  यदि  जब  कभी
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 भौद्योगिक  और  वित्तीय  पु्ननिर्माण  बोर्ड  कतिपय  सरकारी  क्षंत्र  के  उपक्रमों  को  बन्द  करने  का  कठोर

 निर्णय  लेता  क्योंकि  राष्ट्र  आने  वाले  हर  समय  में  व्यर्थ  ही  1000  करोड़  र०  का  भुगतान  नहीं  कर

 सकता  ।  हमें  उन  1000  करोड़  रुपयों  की  उत्पादन  करने  वाले  उद्यमों  के  रोजगार  उत्पन्न  करने  के

 लिए  आवश्यकता  है  जोकि  स्वर्गीय  राजीव  गांधी  का  राष्ट्र  से किया  गया  यह  वायदा  भी  है  कि  पांच  वर्ष

 के  समयावधि  में  50  लाख  लोगों  को  निश्चित  रूप  से  रोजगार  प्रदान  किया  जायेगा  ।

 ओऔमतो  गिरजा  देवी  :  माननीय  चेयर  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  कहना
 चाहती  हूं  कि  मैं  तहेदिल  से  इग  विधेयक  का  विरोध  करती  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  पूरा  सदन
 मानसिक  रूप  से  इसके  विरोध  में  ही  दूसरी  ओर  उपस्थिति  भी  बहुत  कम  कम  ही  लोग  कुछ-कुछ
 बातें  इसके  पक्ष  में  कह  रहे  कुछ  दिन  पहले  कांग्रेस  सरकार  ही  पब्लिक  सेक्टर  की  हिमायती  थी  और
 आज  फिर  यह  कंसे  पब्लिक  सेक्टर  को  बदल  कर  बन्द  करने  की  बात  आ  गई  ?  इसका  जवाब  पूरी  जनता
 के  पास  नहीं  हम  लोगों  के  पास  नहीं  यदि  जवाब  है  तो  केवल  आप  लोगों  के  पास  है  ।

 यह  बात  गांग्रेस  के  जो  सिद्धान्त  उनके  भी  विरुद्ध  ऐसा  लगता  है  कि  य्रकार  अलाभकारी

 और  रूग्ण  कह-कहऋर  यहां  के  पब्लिक  सेक्टर्स  को  चार्वाकवादी  बनाती  जा  रही  देश  के  विचार  को
 चार्वाकवादी  बनाती  जा  रही  है  जो  केवल  यह  लेखाजोखा  करता  है  कि  कहां  कितना  घाटा  कहां  कितना

 नफा  मैं  सिर्फ  इतता  कहना  चाहती  हूं  कि  ये  जो  सेक्टर्स  रूर्ण  हो  गए  ये  कैसे  रूरण  हो  गए  हैं  ।

 जहां  कहीं  सत्कायेवाद  के  रिद्धान्त  के  अनुसार  कोई  कारण  होता  है  तो  उसका  उपाय  भी  जरूर  हो  जाता

 है  और  यदि  कारण  पता  करना  चाहें  तो  जरूर  पता  लग  गकता  है  और  उन  कारणों  को  दूर  करना  चाहिए
 और  यह  केवल  संकल्पशक्ति  द्वारा  हो  सकता  है  ।  यदि  संकल्प्शक्तति  आप  अपने  अन्दर  ले  आते  हैं  तो  इन
 रूएण  यूनिट्स  को  भी  हम  साकार  बना  सकते  हैं  और  उनसे  भी  मुनाफा  ही  सकता  आज  भी  सारे  के
 सारे  पब्लिक  सेक्टर्स  रूग्ण  नहीं  कुछ  रूगर्ण  जिनको  आप  बन्द  करना  चाहते  लेकिन  मुझे  यह्‌
 लगता  है  कि  यह  कदम-दर-वःदम  इस  देश  को  कहीं  बाहर  या  देश  के  अन्दर  ही  कुछ  लोगों  के  हाथों  में
 गिरवी  रखने  की  साजिश  चल  रही  उसमें  यह  भी  एक  कदम  है  ।

 सभापति  महोदय  सत्ता  दल  की  ओर  से  बार-बार  प्राइवेट  सेक्टर  की  प्रशंसा  की  जा  रही  हैं  और
 यह  कहा  जा  रहा  है  कि  इस  तरह  के  बहुत  सारे  बिजनेस  इनको  यदि  किसी  व्यक्ति  विशेष  के  हाथ  में
 दे  दें  तो  इनमें  मुनाफा  होगा  और  ये  सेक्टर  खड़े  हो  यहां  पर  मेरे  मन  में  और  अन्य  लोगों  के
 मन  में  यह  सहज  भावना  जाग  उठती  है  कि  क्‍या  इनको  रूग्ण  धोषित  करने  में  या  रूग्ण  बनाने  में  कुछ
 लोगों  का  हाथ  रहा  जो  किसी  तरह  से  कोई  न  कोई  तिक  जम  करके  दिन-प्रतिदिन  बहुत  सारे  पब्लिक
 सेक्टर्स  को  रूग्ण  बनाते  जा  रहे  इस  तरह  से  सेक्ट्स  को  रूर्ण  बनाने  का  अन्त  नहीं  यह  रोग
 फँलता  जाएगा  और  जो  भय  बना  हुआ  है  कि  हमारे  बाकी  पब्लिक  सेक्ट्स  जो  लाभकारी  कहीं  वे
 अलाभकारी  न  हो  आप  ही  के  शब्दों  में  वे  भी  एक  दिन  रूग्ण  हो  जाएंगे  और  तब  हम  नहीं  कह
 सकेंगे  कि  हमने  प्रजातंत्र  की  स्थापना  की  बल्कि  व्यक्त्तितंत्र  की  स्थापना  की  है  और  दिन  प्रतिदिन  हस
 ओर  आप  बढ़ते  जा  रहे  न

 सभापति  इस  पर  यदि  रोक  लगानी  है  तो  उसके  लिए  वल  एक  ही  चीज  की  हम  में
 कमी  है  और  वह  है  इस  संकल्यशक्ति  के  आधार  पर  ही  हम  इनको  साकार  बना  सकते

 इस  बारे  में  बहुत  गारी  बातें  मन  में  आती  हैं  कि  इस  तरह  से  लाशों  लाख  लोगों  को  हम  बेरोजगार  *ਂ
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 कर  जिनके  रोजगार  बढ़ाने  की  बात  हम  संचते  हैं  ।  रोजगार  देने  की बात  आज  उसी  तरह  का  सपना
 हो  जायेगी  जैसे  सोमदत्त  ने  सोचा  था  कि  अकाल  पड़ेगा  और  उसकी  हन्डिया  का  बिकेगा  और  वह
 तरबकी  करेगा  ।  यह  जो  अभी  तत्काल  स्थिति  उत्पन्त  हो  गई  उससे  निपटने  की  यह  पलायनवादी
 मनोवृत्ति  इस  पलायनवाद  को  आप  समाप्त  करें  और  जो  सेक्टर्स  रूरण  उनको  ठीक  करने  की
 कोणिण  यह  सही  कदम  हो  सकता  न  कि  इनको  बन्द  करना  सही  कदम  हो  सकता

 सभापति  आप  एक  एक  करके  अलग-अलग  पब्लिक  सेक्टर्स  को  न  बल्कि  टोटेलिटी
 में  इसको  अलाभकारी  तो  बहुत  वु/ठ  हो  गया  कांग्रेप  सरकार  भी  बहुत  से  काम  नहीं  कर  पा
 रही  यह  भी  अलाभकारी  सरकार  तो  क्या  कांग्रेश  सरकार  अपने  को  बन्द  कर  स्थगित  कर

 क्या  आप  यह  बात  सोच  सकते  हैं  ?  ऐसी  बात  आप  अवश्य  नहीं  सोचेंगे  ।  बहुत  सारे  बीमार

 यूनिट्स  फिर  से  रिवाइव  किए  गए  तो  क्‍या  आप  इनठगे  रिवाइव  नहीं  कर  सकते  आप  पब्लिक
 सेक्टर्स  को  यदि  ठीक  से  चलायें  और  ऐसे  तत्वों  को  वहां  से  हटा  दें  जो  इन  सेक्ट्स  को  रूग्ण  बनाने  में
 कामयाब  होते  मेरे  छयाल  से  इससे  आपके  पब्लिक  सेक्टर्स  फिर  से  लाभकारी  हो  जायेंगे  और  बन्द  करने
 की  स्थिति  नहीं  आयेगी  ।  इन  शब्दों  के साथ  मैं  अपना  कथन  समाप्त  करती  हूं  और  फिर  एक  बार

 दार  शब्दों  में  इस  विधेयक  का  विरोध  करती  हुं  ।

 ]

 श्री  पृथ्दोराज  री०  चब्हाण  :  अध्यक्ष  रूग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  अधिनियम  के

 इस  संणोधन  में  यह  किया  गया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  क ेसभी  औद्योगिक  उपक्रमों  को  औद्योगिक  और
 विक्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  के  अधिकार  क्षत्र  के  अन्तर्गत  लाया  जाये  ।

 विधेयक  तो  साधारण  लेकिन  इसके  परिणाम  दूरगामी  इसमें  एक  अत्यन्त  आधारभूत
 मामला  उठाया  गया  है  जिसे  यह  राष्ट्र  लम्बे  समय  से  टालता  आ  रहा  है  तथा  जिसे  दूर  से  ही  सलाम

 बजाकर  दबाते  रहे  ।  आज  बहुत  महत्वपूर्ण  मामले  पर  निर्णय  लिया  जा  रहा  इस  सभा  में

 स्वतन्त्र  और  स्पष्ट  चर्चा  अत्यधिक  वांछनीय

 »

 इसके  बारे  में  कुछ  गलतफहमियां  हैं  कि  यह  सरकारी  क्षेत्र  के  निजीकरण  का  प्रयास  यह  कि

 यह  बन्द  करने  कीं  नीति  यह  एक  श्रमिक-विरोधी  अधिनियम  है  और  यह  कि  यह  नेहरू  की  औद्योगिक

 नीति  के  विपरीत  यह  सत्य  नहीं  है  ।  वास्तव  में  यह  सरकारी  क्षेत्र  की  इकाइयों  का  पुनःस्थापन
 उनकी  पृनः  संरचना  करके  और  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  अधिक  उत्पादन  के  लिए  संसाधनों  को

 पुनः  लगाकर  और  उनके  द्वारा  नये  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  करके  सामाजिक  रूप  से  लाभकारी  बनाकर

 उनकी  रूंग्णता  को  समाप्त  करने  का  प्रयास  है  ।

 कोई  भी  यह  नहीं  चाहेगा  कि  कोई  औद्योगिक  इकाई  अनन्तकाल  तक  रूग्ण  बनी
 रहे

 क्योंकि  यह्‌

 हमारी  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  के  लिए  हानिकारक  यदि  उन्हें  पुनर्जीवित  या  उतकी  पुनः  संरचना  करने

 !  के  लिए  वास्ततिक  प्रयास  किये  जायें  तो  इसमें  कुछ  भी  गलत  नहीं  हो  सकता  ।

 सरकारी  क्षेत्र  स ेयह  आशा  की  गई  थी  कि  वह  कोर  क्षंत्र  में  पदापंण  करने  के  लिए  इस
 राष्ट्र

 को  आत्मनिर्भर  बनायेगा  जहां  पू  जी  निवेश  अधिक  होता  था  अथवा  गर्भावधि  अधिक  होती  थी
 और  जहां

 /  निजी  क्षेत्र  आवश्यक  पूजी  निवेश  के  लिए  आगे  नहीं  आया  था  |  यह  उन  क्षेत्रों  में
 आवश्यक  था  जहां

 «
 पश्चिम  से  प्रौद्योगीकीय  सहयोग  उपलब्ध  नहीं  हो  रहा  था

 और  यह  राष्ट्रीय  वर्ग  कक्ष
 और

 परमाणु  ऊर्जा  जैसे  सामरिक  महत्व  के  क्षंत्रों  में  भी आवश्यक  इनमें  से  अधिकांश  उद्  श्यों
 को

 प्राप्त

 .  घर
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 पृथ्वीराज  डी०

 कर  लिया  गया  भारत  आज  पर्याप्त  रूप  से  आत्मनिर्भर  और  एक  प्रमुख  औद्योगिक  राष्ट्र  बन  गया  है
 और  इसमें  सरकारो  क्षत्र  द्वारा  निभाई  गई  भूमिका  को  कभी  भी  बढ़ा-चढ़ाकर  नहीं  दिया  जा  सकता  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  राष्ट्रीय  अर्धव्यवस्था  में  प्रमुख  भूमिका  निभाता  रहेगा  ।  लेकिन  एक  रूग्ण  सरकारी  क्षंत्र

 स्थिर  सरकारी  नौकरशाही  अधिक  अक्षम  तथा  गैर-प्रतियोगी  इकाईयां  वह

 भूमिका  नहीं  निभा  सकती  हैं  ।  इसे  इसे  गतिशील  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिता  में  ठहरने  तथा
 निर्यात  करने  तथा  ऐसी  कम्पनियों  के  बराबर  होने  में  सक्षम  होना  पड़  गा  जिनके  कमंचारी  उन  कम्पनियों

 पर  गयब॑  करते  हों  ।

 आजकल  विश्व  की  स्थिति  में  तेजी  से  परिवर्तन  हो  रहा  आज  राष्ट्रीयकृत  वैकों  ने  बचतों
 को  गतिशील  बनाया  है  और  उनका  पूजी  बाज  प्रदोलित  निजी  क्षत्र  बड़ा  और  परिपषव  हो  गया  है
 और  वह  कोर  क्षेत्र  में  पू  जी  निवेश  करने  का  इच्छुक  अतः  अब  यह  तक॑  उचित  नहीं  लगता  कि  चूंकि
 कोई  और  पू'जी  निवेश  नहीं  करता  इसलिए  सरकारी  क्षेत्र  को  पू  जी  निवेश  करना  हमने
 विदेशी  कम्पनियों  तक  को  भारत  में  आने  और  पूजी  निवेश  करने  की  अनुमति  दे  दी  आज  हमारे
 सामने  भुगतान  सन्तुलन  की  गम्भीर  समस्या  हमें  कम  से  कम  निकट  भविष्य  तक  पेट्रोलियम
 फास्फेट  खाद्य  तेलों  और  आवश्यक  ओद्योगिक  संघटकों  क ेआयात  को  जारी  रखना

 इस्नलिए  हमें  अपने  व्यापार  को  सन्तुलित  बनाने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिए  निर्यात  करना

 पड़ेगा  ।  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगी  होना  पड़े  सरकारी  क्षेत्र  का  कोई  रूरण  एकक  निर्यात  नहीं  कर
 सकता  ।  इसे  आधुनिक  बनाना  पड़  इसकी  पुनः  संरचना  करनी  पड़  इसे  गुणक्ता  का  बोध  कराना

 पड़ंगा  ।  सरकारी  क्षेत्र  का  कोई  रूरण  एकक  उत्पादों  के  उच्च  मानक  नहीं  प्राप्त  कर  सकता  है  और
 जिसके  बिना  हम  निर्यात  नहीं  कर  सकते  आधुनिकीकरण  के  बिना  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 इसलिए  रूर्णता  के  कारणों  को  जानना  आवश्यक  है  ।  उद्योग  की  रूर्णता  कोई  ऐसा  तथ्य  नहीं  है
 जो  केवल  सरकारी  क्षत्र  तक  ही  सीमित  रूग्णता  निजी  क्षेत्र  में  भी  समान  रूप  से  फंली  हुई  बह
 कोई  ऐसा  तथ्य  नहीं  है  जो  केवल  भारत  तक  ही  सीमित  हों  ।  यह  एक  विश्वव्यापी  तथ्य  उद्योग  की
 रूरणता  के  अनेक  कारण  सरकारी  क्षत्र  के  एककों  में  रूणता  मुख्यतया  गलत  प्रौद्योगिकी  के
 गलत  सहयोगकर्सा  के  गलत  स्थल  के  चयन  और  गलत  उत्पाद-मिश्रण  के  चयन  के  कारण  होती
 कई  बार  राजनीतिक  हस्तक्ष  प  हुआ  लेकिन  हमें  इम  स्थिति  में  रहना  पड़ता  है  कि  सरकारी  क्षंत्र
 के  कुछ  एकक  हैं  जो  रूग्ण  हैं  ।

 रूर्णता  का  दूसरा  कारण  प्रौद्योगिकी  का  चलन  में  नहीं  रहना  हमने  सूचना  युग  सुबना
 क्रान्ति  में  प्रवेश  कर  लिया  है  ।  हम  पश्चिम  की  तुलना  में  अधिक  महंगे  श्रम  की  समस्या  का  सामना  कर
 रहे  आधुनिकीकरण  के  अधिक  स्टाफ  वाले  हमारे  उद्योग  प्रतियोगी  नहीं  रह  वे  यहां
 और  बिदेशों  में  अपना  वाजार  खो  देंगे  और  अन्त  में  रूरण  बन  जायेंगे  ।

 हमने  बेरोजगारी  के  डर  से  आधुनिकीकरण  का  विरोध  किया  इन  नीति  की  पुनरीक्षा  करनी
 पड़ गी  ।  सरकारी  क्षत्र  को  एक  आदर्श  बनाना  पड़ गा  ।

 इस  देश  में  बहुत  कम  ओद्योगिक  अनुसंधान  भी  रूग्णता  का  एक  कारण  औद्योगिक  अनुसंधान
 अपेक्षित  स्तर  तक  नहीं  हुए  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा

 जा  सकता
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 सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  कारण  प्रबन्धन  की  असफलता  रही  भारतीय
 प्रश्नमनिक  सेवा  के  अधिक्रारियों  को  इंजीमियरिंग  एकक़ों  को  प्रमुद्क  बना  दिया  जाता  है  ।  इसमें
 नीतिक  हस्तक्ष प  होता  रहा  कई  बार  एकक  काफी  समय  तक  अध्यक्ष  रहित  रहते  रहे  बहुत
 अधिक  नौकरशाहीपन  आ  गया  था  ।

 सभाफ्ति  महोदया  बासवा  राजेश्बरों  )  :  श्री  आपको  6  तक  अपनी
 बात  समाप्त  करनी  है  ।

 क्री  पृथ्वीराज  डी०  चज्हाण  :  जी  महोदया  ।

 संसदीय  कार्य  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगाराजन
 :  हम  लगभग  डेढ़  घंटे  से  समय  सीमा  पार  कर  चुके  अव  मैं  यह  सुझाव  देता  हूं  कि

 हम  आज  की  चर्चा  समाप्त  करें  ।  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  को  कल  उत्तर  देने  दो  ।  हमारे  पास  अन्य
 कार्यों  क ेलिए  समय  नहीं  रहेगा  |  )

 दूसरे  सदस्य  दो  अवसरों  पर  बोल  सकते  एक  अवसर  सरकारी  क्षेत्र  में  उपक्रमों  सम्बन्धी
 193  चर्चा  के  समय  एक  अवसर  आशिक  नीति  पर  चर्चा  के  समय  है  |  अभी  दो  अवसर  हमारे
 पास  पर्याप्त  समय  है  ।  हमें  इसे  और  नहीं  बढ़ाता  चाहिए  क्‍योंकि  उस  स्थिति  में  कार्य  मन्त्रणा  समिति  का

 उह  श्य  पूरा  नहीं  हो  पायेगा  ।

 भ्री  पृथ्चोराज  डी०  चब्हाण  :  इसका  एक  कारण  अधिक  स्टाफ  का  होना  रहा  हमें  यह
 विश्लेषण  करना  होगा  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  उपक्रम  ठीक  तरह  से  कार्य  क्‍यों  कर  रहे  हैं  और  कुछ
 अस्य  उपक्रम  ठीक  तरह  से  कार्य  क्‍यों  नहीं  कर  रहे  हैं  ?  हमें  इसका  विश्लेषण  अवश्य  करना  चाहिए  और

 रूग्णता  के  कारणों  को  दूर  करना  सुधारक  और  उपचारात्मक  उपाय  किए  जाने
 जिस  तरह  से  एक  राष्ट्र  प्रगति  करनी  चाहिए  उसी  तरह  से  औद्योगिक  उपक्रमों  को  भी

 उस्नति  करनी  चाहिए  ।  इन्हें  निष्क्रिय  होने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  ।  इतका  विनाश  हो

 जाएगा  ।  इन्हें  सदैव  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  रोजगार  उपलब्ध  कराना  है  और  इन्हें  फलने-फूलने  के  लिए
 लाभ  अजित  करना  है|  रूग्ण  और  घाटे  में  चलने  वाला  एकक  राष्ट्रीय  अर्थंग्यत्रस्था  के लिए  हानिकर
 सतत  बजटीय  सहायता  अन्य  उत्पादक  रोजगार-जनक  प्रयोजनों  को  घन  से  वंचित  रह  जाना  पड़ता

 यह  मनोवैज्ञानिक  रूप  से  भी  कमंचारियों  और  श्रमिकों  के  लिए  अमानवीय  किसी  से  भी  पूछ
 देखिये  कि  क्‍या  उन्हें  रूण  एकक  में  निरन्तर  खैरात  में  कार्य  करके  गये  होता  नहीं  महोदया  ।  उन्हें
 रूग्ण  रध्नना  अपराध  इसलिए  रूग्णता  को  दूर  क्रिया  जाना  चाहिए  ।  औद्योगिक  और  वित्तीय

 निर्माण  बोर्ड  एक  तरीका  हैं  ।  औद्योगिक  ओर  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  केवल  कन्द  करने के  लिए  -  ही  नहीं

 आंकड़ों  को  उदधृत  किया  गया  है  और  यह  पाया  गया  है  कि  हम  2:1  के  अनुपात  में  पुनर्जीबित थ
 पुनरंचना  करने  में  सक्षम  रहे  हैं  ।  उनमें  से  लगभग  दो-गुणे  एककों  को  पुनर्जीवित  किया  गया  था
 समापन  की  सिफारिश  की  गई  थी  ।  यदि  आवश्यकता  हुई  तो  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुननिर्माण

 बोर्ड  के  कार्य  में  सधार  किया  जा  सकता  उसके  विरुद्ध  कुछ  नहींਂ  हम  कास्तव-में  औद्योगिक  और

 वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  के  कार्यकरण  की  चर्चा  नहीं  कर  रहे  हम  उन  सरकारी  क्षंत्र  की  इकाइयों

 $  की  अवधारणा  की  चर्चा  कर  रहे  हैं  जिनकी  पुनः  संरचना  करने  और  जिन्हें  पुन्जीवित  किए  जाने  की

 आवश्यकता  मुझे  बताया  गया  है  कि  सरकार  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  की  सम्पूर्ण

 पुनरीक्षा  पर  विचार  कर  रही  है  ।  इसे  अधिक  अधिकार  दिए  जाने  चाहिए  ।  प्रस्तावित  सुरक्षा  तन्त्र

 निधि  को  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुर्नानर्माण  बोर्ड  के  साथ  मिला  दिया  जाना  रुग्ण  एकक
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 की  परिभाषा  में  परिवर्तत  हो  आप  त्रिपक्षीय  पुनरीक्षा  कर  सकते  लेकिन  यह  अवधारणा
 स्वीकार  करनी  पड़ेगी  कि  सरकारी  क्षत्र  की  इकाइयों  को  पुनर्जीवित  किये  जाने  की  आवश्यकता  रूग्ण

 एककों  को  स्वस्थ  बनाये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 कामगारों  पर  पड़  प्रभाव  पर  विचार  करना  पड़  गा  ।  निजी  कम्पनियों  द्वारा  किए  गए
 सम्मिश्रण  और  विलयन  अथवा  विभाजन  से  कामगार  दुखी  नहीं  होंगे  क्‍योंकि  उत्पादन  होता  रहेगा  चाहे

 वह  भिन्‍न  प्रबन्धन  के  अन्तगंत  हो  या  भिन्‍न  नाम  के  अन्तगंत  हो  ।  लेकिन  अन्य  मामलों  में  जहां  समापन

 की  सिफारिश  की  जाती  उन्हें  पुनः  प्रशिक्षण  हस़्तांतरित  करने  और  आबंटन  करने  की

 श्यकता  कुछ  लोगों  को  अत्यधिक  आधथिक  सहायता  देकर  सेवानिवृत्त  होने  की  अनुमति  दी  जा

 सकती  लेकिन  सरकार  कामगारों  का  साथ  देने  के  लिए  वचनबद्ध  इसलिए  इस  सभा  को  सरकारी

 क्षेत्र  की  कम्पनियों  की  पुनः  संरचना  की  अवधारणा  को  रुग्णता  दूर  करने  के  साधन  के  रूप  में  स्वीकार

 करना

 अब  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  पर  इस  विधेयक  के  कया  प्रभाव

 पड़ते  घाटे  में  चल  रहे  98  एकवों  में  से  ४३  प्रतियोगिता  के  क्षत्र  में  हैं  और  ।5  एकाधिकार के  क्षेत्र
 में  दीघेंकाल  से  रुग्ण  चल  रही  58  इकाइयों  जिन  पर  300  करोड़  रु०  का  पूंजी  निवेश  किया

 गया  2600  करोड़  रु०  का  ऋण  शायद  क्योंकि  58  इकाइयों  में  से  46  इकाइयां  निजी  क्षेत्र  से

 अधिग्रहित  की  गई  थीं  ।

 इन  58  इकाइयों  में  से  50  औद्योगिक  इकाइयां  उनका  लगभग  3.4  लाख  कर्मचारियों  पर

 प्रभाव  पड़ेगा  ।  उनमें  670  करोड़  का  पू  जी  निवेश  हुआ  है  और  700  करोड़  रु०  से  भी  अधिक  का  संचयी

 घाटा  हुआ

 अन्त  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  सरकारी  क्षत्र  की  वे  घाटे  में  चल  रही  और

 अस्वस्थ  इकाइयां  जो  कमजोर  वित्तीय  नींव  पर  खड़ी  हमारी  प्रभावशाली  अथेव्यवस्था  के  शिखर  पर

 खडी  नहीं  रह  सकती  है  ।  हमें  निजी  क्षेत्र  के  लिए  आदर्श  के  रूप  में  कार्य  बाजार-हस्तक्ष  प  की

 भूमिका  में  युद्धनीति  के  रूप  में  कार्य  करने  और  निजी  क्षेत्र  के एकाधिकार  का  मुकाबला  करने  के  लिए

 एक  आधुनिक  तथा  गतिशील  सरकारी  क्षेत्र  की  आवश्यकता

 इस  तरह  के  सरकारी  क्षेत्र  के  पुननिर्माण  के  लिए  इस  विधेयक  का  पारित  किया  जाता

 आवश्यक  है  |

 सभापति  महोदय  :  माननीय  मन्‍्त्री  कल  उत्तर  दे

 सभा  कल  11.00  बजे  म०  पृ०  तक  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 6.00  भ०  प०  कि

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  4  1991  13,

 1913  के  11  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 ->>--  अजज  ८  +-  -  .  -_  सतत  ००

 मुद्रक  :  सनलाइट  2265,  डा०  सेन
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